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 विषय  Subject  पृष्ठ  PAGE

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  Oral  Answers  to  Questions:

 तारा  a  प्रश्न  संख्या  1089  से  *Starred  Questions  Nos.  1089  1-20
 to  1092,  1094  and  1095

 1092,  1094  और  1095

 अल्प  सूचना  प्रश्न  सख्या  9  Short  Notice  Question  No.  9  20-25

 Written  Answers  to  Questions: प्रश्नों  लिखित  उत्तर  :

 Nos  25-37 तारांकित  प्रश्न  संस्था  1093  और  tarred  Questions  .  1093

 1096  से  1108  and  1096  to  1108

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  10135 से  Unstarred  Questions

 1016]  और  10163  से
 10135  to  10161  and  101  63
 to  10334.  37-186

 10334

 दिनांक  28-4-1978  अततारांफ्रित  Correcting  Statement  to  USO

 No,  8559  dt.  28-4-1978  186
 TRT  संख्या  8559  का  शुद्ध

 करनेवाला  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  Papers  laid  on  the  table  187-191

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  Committee  on  Private  Mem-

 bers’  Bills  and  Resolutions—
 संकल्पों  सम्बन्धी

 ~  Minutes  laid  and  Nineteenth  191 कॉाबंवाही  सारांश  सभा  पटल

 रखा Tat  और  प्रतिवेदन  Report  adopted.

 स्वोकृत  किया  गया

 राज्य  सभा  से  संदेश  Messages  from  Rajya  Sabha  191-192

 laid  on सभा  पटल  पर  रखे  गये  पतों  सम्बन्धी  Committee  on  Papers
 the  Table—

 qat  प्रतिकेदन  प्रस्त त  किया  गया  Seventh  Report—presented  192

 फ्रिसी  नाम  पर  अंकित  यह  1  इस  बात  का  चोतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस  सदस्य  ने

 बास्तव  में  पूछा  था  ।.

 Thé  sign  {  marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  ques-
 fon  was  actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)
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 उड़ीसा  को  भाटडा  ज  को  Petition  re.  Inclusion  of  Bha-
 नी  ये  or  adar  tara  Tribe  in  the  list  of  Sche-

 सूचित  जनजातियों  कौ  सू  सल
 duled  Tribes  of  Orissa  192

 किये  जाने  के  बारे  में  याचिका

 सामान्य  बिमा  क्षेत्र  के  कमंचारोयों  Petition  re.  Service  Conditions

 की  सेवा  शर्तों  के  बारे  में  याचिका
 of  General  Insurance  Field
 Workers  193

 बम्बई  रेलते  उपनगरिय  यातब्ियों  Petition  re.  Hardships  of  Bom-

 की  कठिनाईयों  के  बारे  म  याचिका  bay  Railway  Suburban  Com-
 muters  193

 लोकपाल  Lokpal  Bull—

 Extension  of  Time  for  pre- संयुक्त  समिति  के प्रति  दन  के  प्रस्तुत
 sentation  of  of fat  जाने  के  लिए  समय  का
 Joint  Committee

 Report
 195-197

 बढाया  जाना

 Re.  Business  of  the  House  197-202 सभा के  कायें के  बारे  में

 अलौ"ढ़  मुस्लीम  विश्वविद्यालय  Aligarh  Muslim  University  (Am-

 endment)  Bill—Introduced  202

 विधेयक--पुरःस्थापित

 aq  राज्य  क्षेत्र  तथा  अन्य  Union  Territories  (Use  of  Hindi

 and  other  Languages)  Bil—
 भाषाओं

 Metion  to  introduce—
 पुरःस्थापित  करने  का

 श्री  घरनिक  लाल  मंडल  Shri  Dhanik  Lal  Mandal

 203
 श्री  वयाल।र  रवि  Shri  Vayalar  Ravi

 श्री  के ०  गोपाल  Shri  K.  Gopal  203

 राघवल  मोह  रगम  Shri  Ragavalu  Mohana-

 rangam  203

 ज  जाति  तथਂ  अनूसूचित
 Scheduled  Castes  and  Scheduled

 Tribes  Orders  (Amendment)
 जातियों  आदेश  204

 स्थापित

 मान  सिक  स्वॉस्थ्य  faaqr—  Mental  Health  Bill—Introduced  205

 पुर:स्थापित

 भूमिगत  (arf  faa-  Metro  Railways  (Construction
 205 of  works)

 पुरःस्थापित

 नियम  377  के  अघं।न  aaa  Matter  under  Rule

 (1)  बिहार  मे  शिक्षा  संस्थाओं  के  बंद  (i)  Reported  Closure  of  edu-
 cational  institutions  in

 होने  का
 Bihar—

 डॉ०
 रामजी  fag  Dr.  Ramji  Singh  205-206.

 Gi)
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 (2)  मेघालय में  श।लावाटा  कोयला  (ii)  Reported  Closure  of

 Sheelvata  Colliery,  Megha- खान  के  बंद  होने  का
 laya—

 प्रोਂ  दिलीप  चक्रचर्ती  206 Prof,  Dilip  Chakravarty

 उपकमों  य्  तनाव  (iii)  Reported  uneasy  situa-
 tion  in  Public  Sector  un-

 पूर्ण  स्थिति  के  समाचार
 dertakings—

 श्रो  तुलसीदास  दासप्पा  Shri  Tulsidas  Dasappa  206

 (4)  रेसिन  का  उत्पाद  /  बढ़ाने  की  (iv)  Need  for  augmenting  pro-
 duction  of  Resin—

 श्री  के०  टी ०  कोसलराम  Shri  K.  T.  Kosalram  206  -207

 तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  Khadi  and  Village  Industries

 (Amendment) )  fagz7—  Commission
 ak

 वक्चार  करने  का  Motion  to  consider—

 श्री तेज  fag  Shri  Tej  Pratap  Singh  207

 श्री  बी०  पी०  मंडल  Shri  B.  Mandal  208

 शी  नरेन्द्र  पो ०  नतवाणी  Shri  Narendra  Nathwani  208

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  Committee  on  Private  Members’

 संकल्पों  सम्बन्धी  Bills  and  Resolution—

 श्रीं  fameurs  बी०  शेठ  Shri  Vinodbhai  B.  Sheth  208

 विधान  परिषदों  को  समाप्त  करने  के  Resolution  Re.  Abolition  of  Le-

 gislative  Councils—
 बारे  में

 श्री  राम  सेवक  हजारी  Shri  Ram  Sewak  Hazari  209

 श्री  ओ०  ती ०  अलगे सत
 209-210 Shri  O.  V.

 Alagesan

 लाल  210-211 श्री  कंवर  NGOENG  Shri  Kanwar  Lal  Gupta

 थी  एम०  सत्य  शरायण  राव  Shri  M.  Satyanarayan  Rao  211-212

 Shri  Hukmdeo  Narain  212-213 श्री  हुकुमदेव  नारायण  यादव
 Yadav

 213-214 श्रो  एस०  आर०
 दामाणी

 Shri  R.  Damani

 श्री  अमत ८  नाहाटा  Shri  Amrit  Nahata  214-215

 Prof.  P.  G.  Mavalankar  215-216 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर

 श्री  लक्ष्मी
 नारायण  नायक  Shri  Laxmi  Narain  Nayak  217

 Shri  K.  Ramamurthy  217-218 श्री  के०  राममूर्ति

 iii)
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 218 श्री  युवराज
 Shri  Yuvraj

 श्री  सी०  क०  चन्द्रष्पन  Shri  K.  Chandrappan  218-219

 श्री०  रामजी  fag
 Dr.  Ramji  Singh  219

 श्री  बसंत  साठ  Shri  Vasant  Sathe  220

 220-221 श्री  fo  पी  मण्डल  Shri  B.  P.  Mandal

 श्री  वेदब्रत  बरूआ  Shri  Bedabrata  Barua  221

 Shri  Ram  Vilas  Paswan  221 श्रो  राम  बिलास

 श्री  शान्ति  भूषण  Shri  Shanti  Bhushan  221-222

 आधे  घंटे  की  चर्चा  --  Half-an-Hour  Discussion—

 सिथेस्टीक  एण्ड  के  मफल्स  Advertisement  given  (0.  poli-
 tical  parties  by  Synthetics बरेली  द्वारा  दलों को  and  Chemicals  Limited,

 fer  गये  Bareilly—

 श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  Shri  Surendra  Bikram  222-223

 डॉ०  रामजो  fag  Dr.  Ramji  Singh  223

 223 श्री  SN faqa  बसु  Shri  Jyotirmoy  Bosu

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  Prof.  P.  G.  Mavalankar  223-224

 Shri  Shanti  Bhushan  224-226 श्री  शान्ति  भूषण

 (iv)
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 LOK  SABHA

 12  1  namrn  /  70%  शाप
 978/22

 बं  00  (  शक  ) a

 Friday,  May  12,  1978/Vaisakha  22,  1900  (Saka)

 लॉक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock.

 =
 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair.  J

 के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अब  म॑  प्रश्न  संख्या
 1089  और  1090  दोनों को  एक

 साथ  लेता हूं  क्यों  की

 दोनों  ही  प्रश्न  एक  जेसे  है  ।

 att  satfana  बस  :  दोनों  का  स्वरूप  fuer  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  अधिक  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दूंगा

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Kindly  allow  me  two  supplementaries.

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  वापस  आ  गये

 att  Bo  AHCI
 :  इन  दोनों  प्रश्नों  के  अतिरिक्त  एक  एसा  ही  प्रश्न  और

 भी
 है  ।  उसे  भी  इन्हीं

 के  साथ  लिया  जा  सकता हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  फिलहाल दो  ही  ठोक  है  ।

 sft  के०  लकप्पा  :  वह  प्रश्त  भी  इसी  विषय  पर  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  +  फिलहाल  दो  ही  काफी  है  ।

 LSS/ND/78



 May  12,  1978 Oral
 Answers

 बक  आफ  अमरिका  तथा  अन्य  AAT IH  ant  की  शाखाएं  खोला  जाना

 *1089.  श्री  atta  राय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय ने  बैंक  आफ  अमेरिका  तथा  अन्य  अमरीकी  dat  की  बड़ी  संख्या  में

 नई  शाखायें  खोलने  की  मंजूरी  दी  है  ;  और

 यदी  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  और  :  आरंभ  8  1969  की

 आफ  अमेरिका  की  नई  दिल्‍ली  में  एक  शाखा  खोलने  के  लिये  लायसंस  स्वीकृत  गया  था  ॥

 बेंक  ने  अपने  लायसेंस  की  बेधता  अवधि  के  दौरान  ag  शाखा  नहीं  खोली  ।  जून  1977  में  इस

 लायसेंस  का  वधिकरण  feat  गया  तथा  बेक  की  नई  दिल्‍ली  स्थित  अपने  प्रतिनिधि  कार्यालय

 की  शाखाਂ  में  परिवर्तित  करने  की  इजाजत  दे  दीਂ  गयी  ।

 पिछले  वर्षों  में  किसी  और  अमेरिकन  बैंक  की  भारत  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  लायसेंस  नहीं

 fez  गये  हैं

 fader  i) ant  की  शाखाएं  खोला  जाना

 *1090.  श्री  प्रदयुम्न बल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत  में  कितने  विदेशी  dat  को  अपनी  शाखायें  खोलने  की  अनुमति  दी  गई  है  और

 किन-किन  स्थानों  पर  ;

 उन  farsi  बैंकों  के  नाम  क्या  है  जिन्हें  देश  में  अपनी  नई  शाखायें  खोलने  की  अनुमति

 दी
 गई

 है
 ;  और

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  काय  और  लाभ  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  और  :  हाल  के  वर्षों  में  किसी  विदेशी  Tat

 को  भारत  में  शाखा  खोलने  के  लिये  कोई  नया  लाइसेंस  नहीं  जारी  किया  गया  है  ।

 1977
 में  सरकार

 ने  as
 आफ  अमरीका  के  नयी  दिल्‍ली में  शाखा  खोलने के  लाइसेंस  का  पुनः

 वेघिकरण  किया  था  जो  कि  1969  में  मंजूर  किया  गया  था  ।  विदेशी  बैंको  की  सूची  और

 भारत में  उनकी  शाखाओं  के  स्थानों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिये  गय  है  ।

 बेक  आफ  अमरीका  की  शाखा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  लाभों  में  कोई  विशेष  कमी  करेगी

 या  उनके  कामकाज  पर  किसी  और  तरह  से  असर  इसकी  आशा  नहीं  है  ।

 2
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 Oral  Answers  Vaisakha  22,  1900  (Saka)

 श्री  सौगत  राय  :  जैसाकि  मंत्री  महोदय  ने  भपने  उत्तर  में  बताया  है  भारत  में  अमरिकी

 बक  सहित  पहले  से  बहुत  से  free  बेक  हू  ।  नेशनल  एण्ड  farsaa  हक बक  की  56  शाखायें

 हैं  बैंक  की  20,  चाटंडं  बेंक  की  24,  नेशनल  सिटी  बेंक  की  8,  अमेरिकन  एक्सप्रेस  की

 3  शाखा  हैं  और  बैक  आफ  अमरीका  की  4  शाखायें  अब  खोली  गयी  हैं  ।  ये  शाखायें  भारत  की

 TYATTAT  के  लिए  एक  खतरा  हैं  क्योंकि  अब  भारत  के  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  विदेशों  में  अपनी

 शाखायं  खोली  हैं  और  हमें  आशाह  आयात  तथा  मिर्यात  व्यापार  के  लिए  इन्हीं  के

 माध्यम  से  विदेशी  मुद्रा  बदलने  का  कोय  होंगा  ।  इस  तथ्य  कि  संख्या  कम  होते  हुये  भी  नई

 शाखायें  खोली  जातों  तात्पर्य  यह  ह  कि  विदेशी  qa  बदलने  का  काय  अधिकांश  तथा  इन  fazarr

 बैंकों  की  शाखाओं  द्वारा  ही  किया  जायेगा  ।  मेरा  मूख्य  प्रश्न  ae  है  कि  आठ  वर्ष  तक  बेक  आफ

 अभेरिका  ने  यहां  अपनी  शाखा  खोलना  पसंद  नहीं  frat  ।  मार्च  1977  में  जनता  सरकार  सत्तारूढ

 हुई  ।  जून  1977  में  बैंक  आफ  अर्मेरिका  को  भारत  की  राजधानी  नई  दिल्ली  में  शाखा  खोलने  की

 अनुमति  दी  गई  ।  सरकार  क॑  पास  शाखाएं  खोलने  के  लिए  बेक  आफ  ओमान  तथा  मिडिल  ईस्ट  बेक

 और  अरब  देशों  के  बैंकों  के  आवेदन  पत्र  बहुत  समय  से  अनिर्णित  पड़े  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय

 यह  बतायेंगें  की  बेक  आफ  अर्मारिका  से  मूल  लाइसेंस  के  आठ  वर्ष  पश्चात्‌  किन  परिस्थितियों  से

 बाधा  होकर  नई  दिल्‍ली  में  शाखा  खोलने  की  अनुमति  वो  गई  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  लाइसेंस  पहली  सरकार  नें  दिया  था ।

 श्री  सौगत  राय  :  पहली  सरकार  ने  जनता  सरकार  ने  दिया  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बस  :  यह  सी०  आय ०  ए०  को  पेसा  देता है  ।

 श्री  एच०एम०पटेल  :  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  से  सम्बद्ध  विचार  व्यक्त  किये  है  ।  यह  विचार

 है  कि  वह  चाहते हैं  कि  ae  आफ  ओमान  अन्य  बैकों  को  लाइसेंस  दिये  जाने  चाहिये  ।

 यदि  उनका  विचार  ऐसा  नहीं  है  तो  ठोक  है  ।  वास्तव  मे  बैंक  आफ  अमेरिका  का  जैसा  कि

 बताया जा  चुका  इसे  कोई  नया  लाइस स  नहीं  दिया  गया  ।  इस  बेंक को  यह  लाइसेंस  श

 1969 में  दिया  गया  ।  परन्तु  जिस  अवधि  के  लिये  लाइसस  था  उस  अवधि  में  बेंक  ने  शाखा

 नहीं  खोली
 ।

 जून  1977  में  लाइसेंस  फिर  से  नया  किंया  गया  उस  समय  यह  बेंक  नई  दिल्‍ली  में

 अपना  प्रतिनिधि  कार्यालय  खोल  चुका  था  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  पहले  यहाँ  बेक  का  अस्तित्व  ही

 नहीं  था  उस  समय  यहाँ  दुसरा  प्रतिनिधित्व  थी  ।

 श्री  सौगत  राय  :  जसा  कि  अर्मारका  के  समाचार  पन्नों  में  प्रकाशित  हो  चुका  है  कि  बेंक  आफ

 अमरीका  विभिन्न  देशों  में  सी  ०भाय०ए०  को  उसके  काय  के  लिये  qTaT  देता  है  ।  अमरीका  की  प्रेस  में

 यह  समाचार  प्रकाशित  हो  चुका  है  कि  इन  बेक  के  माध्यम  से  ही  सी०  आई०  vo  की  धन  राशि

 विभिन्न  एजेन्सियों  के  पास  पहुँचती  जो  चोरी  जिन  देशों  में  कार्य कर  रहे  होते हैं  उन
 विभिन्न  देशों  में  धनराशि  पहुंचाते  भारत  सरकार  ने  6  1976  को  प्रेस  को  समाचार

 दिया  कि  भारत  के  q4c7  निदेशालय  ने  70  अप्राधिकृत  विदेशी  बैंकों  के  लेखों  का  पता  लगाया  है  ।

 इस  सब  को  देखते  और इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  अब  हमारे  राष्ट्रीयकृत  बैंक

 ने  अपना  कार्य  काफी
 ्य फला  दिया है  ।  उन्हें  विदेशी  मुद्रा  में  भी  लेन  देन  करने  की  अनुमति

 4
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 क्या  मंत्रो  महोदय  सदन a  आश्वासन  aa कि  भारत  में  चल  रह  सभी  विदेशी  बक  जो  हमारी

 अयग्यवस्थाਂ  तथा  हमारों  विदेशो  qat  आरक्षित  निधि  की  स्थिति  को  faure  रहे  है  उनकों

 आगामो  एक  था  दो  वष  में  सरकारी  अधिकार  में  ले  लिया  जायेगा  |

 at  एच०  एम०  पटल
 ः  जहां  तक  इस  प्रकार  के  अधिग्रहण  का  सम्बन्ध  है  में  माननीय  सदस्य

 को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  राष्ट्रीयकृत  बेक  विदेशों  में  अपनो  शाखाये  खोल  रहे  तो  हमें

 ag  बात  स्वीकार  करनो  चाहिये  कि  उन  देशों  को  भी
 हमारे

 यहां  अपने  बेंकों  की  शाखायें  खोलने

 का  अधिकार

 शो  aarfaigq  बसु  :  वे  गरसरकारी  बंक  ह  और  हमारे  बेक  राष्ट्रीयकृत  बक  हैं  ।

 श्री  एच०  एम०  पटल  :  माननीय  सदस्यों  को  यह  बात  माननो  चाहिये  कि  जहां  तक  विदेशों

 की  बात  ह  चाह  राष्ट्रीयकृत  हो  अथवा  निजी  बेक  हो  ह  और  इस  बंफ  के  रूप  में  हीਂ  कायथ

 करना  हू  ।
 जब  हम  किसी  दुसरे  देश  में  अपने  की  शाखा  खोलना  चाहते  ह  और  उस  देश  को

 अनुमति  देने  का  अधिकार  तो  हमें  यह  बात  भी  माननी  चाहियं  कि  किसी  न  किसी  समय  हरम

 भो  ऐसो  अनुमति  sat  होगीਂ  ate  उनकोਂ  ओर  से  कोई  मांग  की  जाती  है  अथवा
 वे

 पहले  जो  ऐसी

 शर्त  लगा  सकत  है  ।

 श्री  बंघ  विदेशों में  जब  यह  पता  चलता  है  कि  यह  राष्ट्रीयकृत  बंक  है  तब

 तुरन्त  (xa )  )

 श्री  अध्यक्ष  महोदय  :  मने  आप  को  नहीं  पकारा  है  ।

 श्री  एच०  म०  पटल  ऐसा  प्रश्न  हो  नहीं  है  ।  हमारे  राष्ट्रीयकृत  को  शाखा  खोलने  के

 लिए  अनुमति  प्राप्त  करने  मों  कोई  कठिताई  महीं  हुई  ।  जिस  देश  से  भो  उन्होंने  अनुमति  मांगी  है

 उन्हें  अनुमति  प्राप्त  हुई है  ।  हमारे  देश में  इस  समय  130  विदेशी  बको  की  शाखायें  है  ।  और  उनमे

 से  अधिफांश  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  पूत्र  से  हो  यहां  थो  ।  अब  विदेशो  बैंकों  को  अहुत  कम  अनुमति  दी

 जाती  है  ।  गत  कई  वर्षों  मं  केवल  एक  उदाहरण  को  छोड़कर  |

 श्री  सौगत  राय
 यह

 उदाहरण  हो  क्यों  ?

 श्री  एच० एम०  पटेल :  aT  1969  में  लाईसेंस  दिया  गया  था  जिसका  फिर  से  नवीकरण  किया

 गया  ।  gat  अतिरिकत  अन्य  frat  बेक  को  aTata  नहीं  दो  गयी  है  ।  इसका  अथ  यह  नहीं

 aft  TAY At बल  म  व्यवस्था  के  प्रश्न
 पर  खड़ा  होता हैं  ।

 मध्यक  महोदय  प्रशन  काल  में  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  होता  |

 श्री  WATT बल  म  एक  स्फष्टीकरण चाहता  हुं  ।

 अव्य॑क्ष  महोदय :
 मेने आप  का  नाम  नहीं  पुकारा है  और  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  ret  है  ।

 af  आपका  नाम  अनुप्रक  प्रशन  के  लिए  पुकारूंगा  ।
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 att  MEET बल
 :  eon  md  ara  सनिय

 क

 अध्यक्ष  महोदय  :  कायंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  न  किया  जाये  ।

 श्री  एच०  एम०  qe  :  में  यह  बात  बताने  का  प्रयास  कर  रहा  था  कि  शाखा  खोलने  के

 मामले  में  हमें  यह  बात  ध्यान में  रखनी  होती  कि  हम  भी  दुसरों  देश  में  अपती  शाखायें  खोलना

 चाहते  हैं  और  विदेशी  बैंकों  के  आवेदन  पत्रों  पर  विचार  करते  समय  इस  बात  पर  ध्यान  रखा  जाता

 है  ।  अनुमति  देने  के  मामले  मे  हम  काफी  संयम  cad  हैं  ।

 श्री  प्रदुमन  बल  :  भारत  में  चल  रहे  विदेशों  बेंकों  में  बहुत  सी  गलत  बातें  हू  ।  सर्व  प्रथम

 तो  थे  विदेशी  बैंक  अधिकांश  बहु  राष्ट्रकों  की  अपने  भारतीय  प्रतिनिधियों  का  तथा  भारत  में  भपनी

 उपशाखाओं  का  प्रतिनिधित्व  करत है  ।  में  इस  विषय  मे  नहीं  जाना  चाहता  ।  मेरे  प्रश्त  के  भाग

 का  उत्तर  नहीं  दिया  गया है  ।  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  अधिकांश  बहुराष्ट्रिय  कम्पनियां

 और  उनकी  शाखा  में  और  भारतीय  प्रतिनिधि  इन  fase  बैंकों  के  माध्यम  से  ही  कार्य  करते  है

 जो  हमारे  विदेशी  मुद्रा  विनियम  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  अतिक्रमण  करने  के  लिय

 अच्छा  माध्यम  बने  हुअ  है  और  विदेशी  व्यापार  में  अधिक  तथा  कम  राशि  क  बीजक  बनाने  के  कार्य  में

 लगे  इसे  रोकने  के  लिये  सरफार  नया  उपाय  करना  चाहती  है  ?

 थी  एच०  एम०  पटेल  :  जहां  तक  मुझे  ज्ञात  सरकार  से  ऐसी  कोई  fartad  प्राप्त  नहीं

 हुई  है  कि  ये  विदेशी  बेक  विदेशी  मुद्रा  विनियम  अधिनियम  का  उल्लंघन कर  रहे  ऐसो  कोई

 सूचना  नहीं  है
 ।  वास्तव

 श्री  ज्योतिमंथ  बस :  यह  बहुत  गम्भीर  मामला है  ।  इस  से  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  को

 क्षति  पहुंचती  है  ।  प्रसिद्ध  नेशनल  fees  बेक  का  *  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  न  किया  जाय  q !

 (saaqats ) )
 *

 श्री  एच०  एस०  पटेल  :  अनुप्रक  प्रश्न  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  के  उल्लंघन  के  बारे  में

 था  और  उसके  लिय  मेंने  उत्तर  दिया  कि  जहां  तक  हमें  पता  है  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।

 यदि  कोई  शिकायत  आती  है  तो  निश्चित  हमसे  उसपर  ध्यान  feat  जायेगा  ford  बैंक  से

 आशा  की  जाती  है  की  वह  एसे  मामलों  पर  ध्यान  रखे  यदि  कोई  ऐसा  प्रमाण  मिलता  है  तो

 मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  होगी  और  हम  मामले  में  कार्यवाही  करेंगे  ।

 श्री०  प्रचूम्न  बल  : प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया है  कि  a

 आफ  अमरीका  की  शाखा  से  किसी  प्रकार  की  हानी  की  भाशा  नहीं  है  ।  यह  श्री  सौगत  राय  के

 प्रश्न  के  बारे  में
 है

 और  वास्तवमें  प्रश्नों  का  गलत  मूल्यांकन  करके  इन्हें  एक  साथ  मिलाया  गया

 मैंने  सभी  बैकों
 क

 बारे  में  पूछा  है  ।

 ाा

 *
 वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 **  Not  recorded.
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 संती  महोदय  ने  जो  कुछ  कहा  है  तथा  उसके  बिलकुल  विपरीत  डिसम्बर  1969  म

 विदेशी  gat  में  कूल  जमा  राशि  लगभग  487  करोड़  रुपय  थी  जिनमे  से  403  करोड़  रुपया

 वितरन में  था  ।  दिसम्बर  1976  तक  जमा  राशि  बढ़कर  903  करोड़  रुपय  हो  गई ,  86.4

 प्रतिशत  वृद्धि  जब  कि  वितरण  राशि  630  करोड़  रुपये  थी  ।  वर्ष  1976  में  शुद्ध  लाभ  5.9

 प्रतिशत  था  जब  कि  भारतीय  att  के  शुद्ध  लाभ  का  दर  1.8  प्रतिशत  थी  ।  faezi)  बेंकोंने

 कर  चुकाने  के  उपरान्त  5.03  करोड़  रुपय  शुद्ध  लाभ  कमाया  जो  प्रतिशाखा  लगभग  4  लाख

 रुपये  जब  कि  भारतीय  बैंकों  का  शुद्ध  लाभ  22.7  करोड़  रुपये  है  बेकों  को  16,718  शाखाओं

 में  भी  और  प्रत्येक  शाखा  का  औसतन  लाभ  13,500  रुपये  विदेशी  बेंको  द्वारा  जुटाने

 कीं दर  भी  बहुत  ऊँची  है  ।  यह  13  से  33  प्रतिशत तक  है  ।  मेरे  प्रश्न  के  भाग  का  उत्तर

 यह  होना  चाहियें  कि  इससे  भारतीय  राष्ट्रीयकृत  बेंको  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।  उत्तर  ऐसा  नही

 दिया  गया  है  और  दुर्भाग्य  से  मेरे  प्रश्न  को  श्री  सौगत  राम  के  प्रश्न  के  जोड़  दिया  गया  है  ।

 उन्होंने  केवल  बेक  आफ  अमरोफा  के  बारे  में  ह  पूछा  है  ।  ( sqaerret )

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  माननीय  सदस्थ  बार  बार  यह  बात  कह  रहे  है  far  उन्के  प्रश्न  के

 भाग  का  उत्तर  नहीं  year  गया  है  परन्तु  उनके  ताम  के  श्रश्न  में  जो  कुछ  प्रकाशित  वह  ऐसा

 नहीं  है  जेसा  कि  वह  पढ़  रहे  है  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  fre  प्रकार  हुआ  ।

 मध्यक्ष  महोदय  :  वह  अनुपूरक  प्रश्न  पढ़  रह ेहै  ।  (sqaerrat )

 श्री  प्रयुम्न  बाल  :  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  भी  यही  पढ़ा है  ।  मेरे  विवार
 से

 भारत  के  बड़े  वहुराष्ट्रिकों  तथा  अन्य  सम्पन्न  लोगों  के  राशी  विदेशी

 बैंकों  में  ही  जमा  होती  है  सम्पन्न  से  मेरा  areta  सावंजनिक  उपक्रमों  ATT nN  मंत्रियों

 ब्यपारिओं  तथा  सरकार  अधिकारियों  है  ।  उनकी  राशि  इन्हीं  बैंकों  में  जमा  होती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  तो  भाषण  दे  रहे  शुपया  प्रश्न  पर  आइये  ।

 शी  प्रयूम्न  बाल  :  कया  qat  महोदय  इस  aa  पर  विचार  करेगें  और  स्वीकार  करेगें  कि  विदेशी

 बैंकों  की  परिसम्पत्ति  बड़ी  देर  से  बढ़  रही  है  और  क्या  वह  इसे  रोकने  के  लियें  ठोस  कदम  उठायेंगे

 और  सुनिश्चित  करायेंगें
 कि

 विदेशी  बेंको  का  कार्य  कम  से  कम  शुरु  रहेंगा  |  कया  वहू  सदन  को  यह

 आश्वासन  भी  देंगें  कि  ित  सार्वजनिक  बहुराष्ट्रिक  शाखाओं  तथा

 अन्य  सम्फ्ल  वग  के  जमा  ara  विदेशों  में  है  उनके  बारे  में  आवश्यक  कदम  उठाये  जायेंगे  ।

 ato  एच०  एम०  qt  :  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है
 कि  क्या  विदेशी  बेंकों की

 की
 भारत

 मे  शाखायें  खुलने  से  राष्ट्रीयकृत  बेंकों
 के

 लाभपर  प्रभाव  पड़ता है  ।  मेंने  ठोक  उत्तर  दिया  था  और

 यह  बैंक  आफ  अमरोका  के  वारे  में  था  क्योंकि  विदेशी  बैक  को  एक  Te  नई  शाखा  खुलो  है  ।

 उन्होंने  जमा  राशि  को  बहुत  अधिक  बताया  है  और  आकड़े  भो  दियें  है  ।  माननों'य  सदस्य  इस

 बात  पर  ध्यान  दे फि  भारतीय  वाणिज्योक  बैंकों  की  कल  जमा  राशि  में  fata  बेंकों  का  भाग

 निरन्तर  कम  हो  रहा है  ।  वष॑  1969  में  9.8  प्रतिशत  से  आज  दिसम्बर  1977  के  अन्त  में  यह

 4.9  प्रतिशत रह  गया  है  नि  प्रकार  वाणिज्योक  बेंकों  की  कूल  अग्िम  राशि  में  विदेशी  बेकों  का

 भाग  1969  के  11. 3  प्रतिशत  से  घटकर  दिसम्बर  1977  में  4.  प्रतिशत  रह  गया  यह  तो

 व्यापार  का  मामला  राष्ट्रीयकृत  बैंको  फ़रा  कारोबार  बढ़  रहा  है  ।  उन्होंने  पूछा  है  कि  भारतीय
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 बेकों  का  लाभ  विदेशी  बेंकों  द्वारा  जा  रहे  लाभ  से  कम  है  ।  AS  ठीक है  ।
 कारणों

 से
 उनका  लाभ  अधिक  है  ।  एक  कारण  यह  है  कि  उनकी  शाखायें  मुख्य  महानगरों  और  शहरों

 अन्य  कारण  ऋण  से  जमा  राशि  का  अनुपात  अधिक  होगा  ।  उनके  कुछ  कारोबार  में  aqaut

 मुद्दा  कारोबार
 का

 अधिक  होना
 |

 इसके  साथ  साथ  इन्हें
 संचालन  सम्बन्धों  कूछ  न्य  लाभ  भी  है  ।

 हमारे  बंकों  को  बड़ो  संख्या  में  गांवो ंमं  शाखायें  खोलनी  पड़ती  हैं  ।  ग्रामीण  शाखाओं  का  तात्पयं

 यह हू  इन
 बकों  द्वारा  बहुत  बड़ें  घाटों  को  बर्दाश्त  करना  वास्तव में  यह  पाया

 गया  हू
 फि

 10,000  से  कम  आबादो  वाले  स्थानों  पर  शाखायें
 हं

 उनको  aATAT  3  लाख  रुपयें  प्रतिवर्ष

 घाटा  होता है
 ।  जब  हमारे  यहां  हजारों  शाखायें  गांत्रों  मे  हैं  तों  निश्चित  रुप  से  शेष  कारोबार

 में
 गांवों  की  शाखाओं  का  घाटा  भो  जोड़ना  होता  है  ।  लाभ  का  कम  होना  इंस  कारण  से  नही  है  कि

 fees  बेंक  हमारे  यहां  चल  रहें  है  अथवा  वें  अनुचित  कार्य  कर  रहें  है  ।

 थी  ज्योतिमंथ  चक  ऐसे  प्रमाणपंत्र  मत  दोजिये

 श्री  एंच०  एस०  पटेल
 :

 इस  समय  में  कोई  प्रमाणपत्र  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  उन्होंने  जो  आकड़े

 दिये  है  मेने  ये
 उपसे  अलग  बताया है  ।  में  एसा  नहीं  कह  सकता  कि  अच्छा है  और  बुरा

 जहाँ
 तक

 हमे  पता  है  दोनों  ही  अच्छे  ढंग  से  कार्य कर  रहे  है  ।

 श्री  wifana  बस ु:
 मंत्रो  महोदय  ने  जॉ  कहा  है  वह  सहो  नहीं  है  ।  नेशनल  farsaa

 बेक  आधफर  अपवचन  तथाਂ  स्वदेश  अप्राधिकृत  रूप मे  धनराशि  भेजने  के  मामले  में  पकड़ा

 गया  |  श्र  पटेल  उस  समय  लोक  Fer  समिति  के  तरफ थे  जब  यहਂ
 हुआ

 था  लोफ  लेखा

 स्मिति  इंस  मामले  खोलने  को
 बहुत  पहले  सिफारिश  को  थो  ।  इसके  अतिरिक्त  नेशनल

 furs  बैक के  एक्जोक्पूटिव  ओ  सँफ्डोनाल्ड  ने  विदेशों  मुद्रा  का  घोटाला  करने  वाले  frag
 से  सांठ  गांठ  को  थो  और  यहाँ  से  भारतोघ  सूल  के  फर्ज  3 fear  छात्रों  के  नाम  से  हाँगकांग

 को
 विदेशो  मुद्रा  भेजते  उके  नेग  fyvsy 7  बैंक  के  अधिकारियों  पर  मफदमा

 चलाया  गया  और  उन्हें  जेल  गया  ।  श्रो  पटेल  ने  सदन  को  गमराह  fea  श  पटल

 यह  भूल  जात  है  फि  अब  वहू  आई०  gro  एल०  अधिकारों  नहीं
 है  ।  अब  वह  भारत  की  जमता

 का  प्रतिनिधित्व  करत  अगर  आप  उपके  तलन  पत्र  को  देखें

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनेक  सदस्यों  ने  सिविल  सेवा  छोड़  दो  है  ।

 श्री  ज्पोतिमंय  बसु  :  में  यह  भूल  हो  गया  कि  में  एफ  कमीश  प्राप्त  अधिक्रारी  था  ।

 जमा  राशि  के  आँकड़ों  से  हमें  पता  चलता है  फ्रि  farsi  बको  में  जमा  राशि  की  वद्धि  दर

 म  बकों  के  हितोंको  नुक्ान  पहुंचा  कर  चिस्ताजनक  रुप  द्धि  हो  रही  है  ।

 प्रिण्डलेज
 बेक  के  जो  आंफड़े  मेरे  पात्र  है  वे  इस  प्रकार  है  ।  1973 में  यह

 राशि  352  करोड़

 पौर  कछ  लाख  रुपये  ag  1975  में  394  करोड़  रु०  न् (ट  गई  है  ।  यह  जमा  राशि

 fraai  फिमत  पर  बढ़  रहो  है  ।  यह  राष्ट्रियकत  बैकों  को  ककिमत  पर  बढ़  tet  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आप  प्रशा  पूछिए  |

 Pores g OM
 art
 चट् ज्योतिमंप्र  | क - ह; । क  मेरा  प्रश्न  यट  है  Fe  कपा  मंत्रो  म  qt  को  यह  बताने  की  कपा

 करेंग
 फि  fata  ञ्  को  प्रत्येश  ger  को  Fart  लाभ  प्राप्त  होता  है  और  राष्ट्रीयकृत  बेक

 के  मामले  मे  यह  राशि  कितनी  है
 ?
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 श्री  एच०  एम०  पेल  :  श्रीमान  मैं  तत्काल  जानकारी  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  प्रत्येक

 बेक के  बार ेमें  यह  जानकारी  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 थ्री  sarfada  बसु  :  में  बता  रहा  हूं  कि  राष्ट्रीयकृत  बको  के  लिए  यह  13,000  रु०

 है  और  विदेशी  बेंकों के  लिए  5  लाख  रुपये

 श्री  एच०  एम०  पटल  :  अगर  आप  इसे  aireg  फिर  मुझसे  जानकारी  क्यों  मांगत

 में  समझता  कि  मेरे  माननीय  मित्र  सदन  को  वह  जानकारी  देना  चाहते  जो  प्रश्न  में  नहीं

 पूछी  गई  है  अगर  किसी  आपका  अपवंचन  कें  लिए  faqusaa  बैंक  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही

 की  जाती  तों  वह  कार्यवाही  सरकार  द्वारा  निश्चित  रूप  से  की  जायेगी  और  विभाग  इस  बारे

 मं  अनुकती  कार्यवाही  करेगा  ।

 श्री  ज्योतिमंव  बसु
 :

 मेरो  शिकायत  यह  है  कि  वह  कार्यवाही  नहीं  को  जा
 रही  है

 दिल्‍लो  में  उनके  शक्तिशाली  समथक  है  ।

 श्री  एच०  एस०  पटेल :  में  यह  बताता  चाहुंगा  fa  az  माननीय  faa  का  वक्तव्य  सही
 नहीं

 क्योंकि  fareaaq  बैंक  के  विरुद्ध  आयकर  के  उस  सामले  की  जांच  चल  जिसे

 माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  क. तयार  किया  था  ।

 श्री  ज्योतिमंथ  बस  :  वह  कंब  से  अनिर्णीत  पड़ा  है
 ?  पाँच  साल  बीत  चुके  है  ।

 श्री  ठी ०  ए०  पई  :  fears  स्पष्ट  करने  के  लिए  मंत्रों  महोदय  सदन  को  यह

 जानकारों  देंगे  कि  भारतोय  बैंकों  को  क्रितनों  शाखायें  fad  at  में  कार्यरत  !  है  और  dat
 की

 कितनीਂ  शाखायें  संपुक्त  शज्य  अमेरिका  में  कार्यरत  है
 ?

 जहाँ  तक  उनके  द्वारा  दी  गई  जानका
 ते

 का  संबन्ध  है  कि  भारत में  10,000  ये  कम  जन  संख्या  वाले  स्थान मं  बक  को  ग्रामीण  शाखा

 3  लाख  रुपय  का  घाटा  होता  है  ।  यह  एक  एसा  तथ्य  है  जिससे  गम्भोर  स्थिति  का  पता  चलता  हैं  ।

 क्या  वह  इसको  ओर  ध्यान  देग  ?

 श्री  एच०  एस०  पटल :  दुसरे  भाग  के  म  निश्चित  रूप  से  इन  दातों  पर  ध्यान  दगा ॥

 ars  भो  क्यों  नम  हमारा  aaa  यह  प्रस्ताव  है  कि  घाटे  को  कम  फिया  जाप ।
 म  at

 केवल  उन  कारणों  के  बारे  मे  जानकारी  दे  रहा  था  कि  बेंकों  में  उतना  मुनाफी  क्यों

 नहीं  जितना  अल्प  बंकों  में  होता  ।  जो  ates  मने  वे  अपनो  यादपाश्त  से

 लिए  है  ।  एक  अध्यन  जो  feat  गया  उसे  मने  पढ़ा है  सम्भव  है  वे  fata  a  हदों

 इस  समय  यहं  लाभप्रद  व्यापार  नहीं  है  ।

 जहाँ  तक  अनप  प्रश्न  का  सम्बन्ध  में  निश्चित  रूप  से  जानकारो ंदे  सकता हुं  हमारे

 बाहर
 95  कार्यालय  है  ;  26  और  शाखाओं  को  स्त्रीकृति दी दी

 गई
 जिन्हें  शीर  हो  खोला

 म  चार  प्रा  यें शाख  यं  है  और  fare जायेगा  ।  मे  समझता  हुं  कि  इस  समग्र  संयुक्त  राज्य  अमेरिका में

 भविष्य  मा  चार  और  शाखायें  खोले  जाने  को  सम्भावना  है  ।

 reget  महोदय  :  प्रश्न  Ao  1091

 श्री  समर  उससे  मेरा  एक  नि्दन  है  ।
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 भध्यका  aziau  :  मेने  आपको  बताया  है  कि  मेने  मामले  को  देखा  है  ।

 श्री  समर  े मने  आपका  ध्यान  आकर्षित  है  सदन  में  में  आपका  ध्यान

 AtaiTs  कर  रहा  हुं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझसे  मिल  चुके  है  ।  बन्डं क ् मं ्  आपसे  sta  क  है  ।

 श्रा  समर  गुह  :  म  आपका  इस  को  और  ध्यान  दिलाना  चाहता हुं
 कि  इसे  अतारांकित

 प्रश्न  के  रूप  से  ग्रहीत  किया  गया  है  |

 गुप्त  ऋणों  के  प्रश्न  क  बारे  विशेष  रूप  से  यूनाइटेड  कमर्शल  बैंक  के  बारे  में  में  नहीं

 जानता  क्या  हुआ  है  जब  कभी  भी  यूनाइटेड  कमशंल  बैंक  के  बारे  में  प्रश्न  होता  तो  या  सो

 प्रश्न  को  अन्तरित  कर  दिया  जाता है  या  समूचित  उत्तर  नहीं  दिया  जाता  ।  मेरे  दिमाख  में  यह

 सन्देह  है  कि  इसके  पीछे  लाबी  काम  कर  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शिकायत  करने  के  बाद  मेने  मामले  को  देखा  है  ।  एक

 नियम है  जिसमें  यह  व्यवस्था
 है  कि  अगर  आप  संख्यात्मक  जानकारी  चाहते  तों  उसे

 अतारांफित  प्रश्न  के  रुप  में  ग्रहीत  जाना  यह  सदन  al  एक  नियम
 है  ।  आप  केवल

 संख्यात्मक  जानकारीਂ  चाहते  थे  ।  आप  नियमों  से  अवगत  नहीं  है  ।

 श्री  समर  गुह  नने  कवल  संख्या  नही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  आपने  वह  पूछो है
 फिर  इस  विषय  पर  ही  सदन  का  समय  नहीं

 लेना  चाहिए  |  आप  अपना  प्रश्न  पूछिए  |

 श्री  समर  गुह  :  आप  इसकी  जांच  क्योंकि  इसमें  कुछ  गड़बड़ी  है  ।

 भारत  और  बांगला  दश  के  बीच  करार

 11091  श्री  समर  गुह  :  क्या  नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करगे  की

 क्या  बष  1977-78  और  1978-79  के  लिए  भारत  सरकार  ने  बंगलादेश  सरकार  के

 साथ  व्यापार  और  वाणिज्य  के  बारे  मे  करार  किय  हे  :

 यदि  हां  तो  इन  करारों  को  मुख्य  बातें  क्या  है  ;

 भारत  सरकार  और
 बंगलादेश  सरकार  ने  ऐसे  करारों  Pra  तक  क्रियान्वित

 किया  है  ;

 क्या  बंगला  देश  सरकार  इत  करारों  को  क्रियान्वित  करने  में  आनाकानी  कर
 रही

 है

 या  उनको  क्रियान्विति  में  विलम्ब  कर  रह  है  ;  और

 (=
 \

 थि  तो  उस  बारे  में  तथ्य  क्या  हें ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  आर्फि  :

 से
 :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
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 22  1900  मौखिक  उत्तर

 विचरण

 1977-78  में  या  1978-79  में  कोई  व्यापार  करार  नहीं  किया  ।  28-9-73  का

 मारत-बंगला-देश  व्यापार  करार  27-9-79  तक  वध है  |  इस  करार  के  अनुच्छद  12  a  नियमित

 समय  अन्तराल  पर  व्यापार  समिक्षाओं  का  व्यवस्था  है  ।  पिछलों  व्यापार  समिक्षा  1978

 में  नई  दिल्‍ली  में  को  गई  थो  |  उन  वार्ताओं  न  इस  बात  पर  सहमति  हुई  की  यदि  कीमत  और

 कवालिटों  संतोष  जनक  हुई  तो  भारत  नोचे  लिखो  मर्दों  को  प्रत्येक  के  आगे  दिखाई  गई  मात्राओं  में

 आयात  करने  के  लिये  राजों  होंगा  ॥

 (1)  अखबारों  कागज  .  10,000  मे०  टन

 (2)  न  पथा  e  20,000  मे ०  cat

 (3)  भट्टी  का  तेल  .  e  40,000  मे०  टन

 (4)  शोरा  15,000  Ho  टन

 (5)  क्लोरोक्तवीनਂ  डाईफास्फेट  20 मे  ०  टन

 बंगालदेश  भो  इसो  आधार  पर  3,  00,000  मे०  टन  ec  कोल  का  आयात  करने  और

 75,000  मे०  टन  आसाम  कोल  खरोदने  के  बारे  में  विचार  करने
 के

 लिये  राजी  हुआ  ।

 दोनो  पक्ष  अपने  बाच  आदान-प्रदान  प्रोत्साहीत  करने  के  प्रयास  कर  रहे  हैं
 और  हम  ने

 बंगाल  देश  के  प्रतिनिधंमंडल  के  अनुरोघ  पर  भारत  को  बंगलादेश  के  निर्यातों  में  मदद  करने  के

 लिये  मंत्रालय  के  अंतर्गत  फोकल  प्वाइंट  नियुक्त  किया  है  ।

 श्री  समर  TE  :  यह  केवल  बांगला  देश  और  शारत  के  बीच  करार  के  बारे  मे  है  ।  में  यह

 भी  जानना  चाहता  फि  इस  करार  को  क्रियान्वयन  किस  समा  तंक  हुआ  ।  वह  जा  LATS!  नहीं

 दी  गई  है  हम  यह  जानना  चाहते  कि  इसे  fre  सामा  तक  क्रियान्वित  feat  गया  है  ।  वे  उस

 करार  को  पूरा  नहीं  कर  रहे  हैं  भारत  के  बजाय  अन्य  देशों  से  कुछ  कॉयले  की  और  अन्य  चोजों

 की  खरोद  को  गयो  है  क्या  यह  सच  यदि  तो  इसका  क्या  कारण है  ?

 Shri  Arif  Beg:  Mr.  Speaker,  Sir,  So  far  as  trade  relations  between  Bangladesh
 and  India  are  concerned,  the  Indo-Bangladesh  Trade  Agreement,  entered  into  on
 28-9-73  is  valid  upto  27th  September,  1979,  So  far  as  its  implementation  is  concerned,
 both  the  Governments  are  in  touch  and  there  has  been  rise  in  trade.

 Shri  Samar  Guha  :  To  what  extent,  there  has  been  progress  ?

 Shri  Arif  Beg  :  The  Bangladesh  Government  had  asked  us  to  supply  coal  and

 we  had  also  asked  them  to  supply  certain  things  and  a  huge  quantity  of  news  print
 was  asked  from  them.  So  far  as  other  goods  are  concerned,  we  are  in  continuous  touch

 with  them  and  there  has  been  progress  in  that  direction.  If  there  is  any  difficulty,  we

 discuss  with  them,  but  there  is  no  obstacle.

 श्री  समर  गुह
 :  मेरो  समज  में  नहीं  आता  कि  तथ्यों  को  छिपाने  का  क्या  कारण  है  ?  वह  सभी

 को  ज्ञात  है  ।  में  समझता  हूं  कि  वरिष्ठ  मंत्रो  को  हस्तक्षेप  करना  चाहिए  ।  आपको  मेरा  कुछ  आचार

 मानना  मुझ  पता  है  कि  भारत  और  बंगला  देश  के  बीच  क्या  हो  रहा  है  ।  ये  सभी  चीजें

 आ  जा  रहो  है  और  मुरे  पता  है  आप  तथ्यों  कयों  दबा  रहे  ?  आप  तथ्यों  को  सामने  क्यों  नहीं

 लाते  ?  यह  मेरा  प्रश्त  है  ।  आप  के  उत्तर  के  बाद  में  अपना  दूसरा  पूरक  प्रश्न  पूछूंगा  |
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  मंत्री  विशेष  से  उत्तर  देने  के  लिए  निर्वेश  दे  रह  हें

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्री  (att. er  धाश्यि  यह  रच  है  क  जहां

 उसमे  कछ  बाधांयें  है TH  बांगला  देशਂ  और  भारत  के  बोच  पारस्परिक  व्यापार  को  सम्बन्ध  है  |

 फरवरी  1978  म  दोनों  टीमों  को  दिल्ली  बठक  हुई  थी  और  उन्होंने  स्थिती  पर  विचार  किया

 हैं  कि  क्या  क्या  है  और  इसी  सम्पर्क  में  यह  निर्णय  fear  गया  है  जहां  तक  कोयले

 का  सम्बन्ध  है  उनका  दल  यह  पता  करने  के  लिए  भारत  यात्रा  करेगा  कि  वे  हमारे  यहां  से

 किस  प्रकार  बेहतर  भशिस्म  के  कोयले  को  खरीद  कर  ava  अखबारों  कागज़  और  अन्य  बस्तुएं

 जिन्हें  हम  उनके  यहां  से  खरीदते  उनके  बारे  में  हम  भी  इसी  प्रकार  से  प्रयास  कर

 कुछ  बांधाए  क्यों  कि  बंगला  देश  में  यह  भावना  थो  कि  जो  वस्तुएँ  सप्लाई  की  जा  रही  वे

 अच्छो  किस्म  को  नहीं  थीं  और  उनकी  कीमत  भी  सही  नहीं  लगाई  गई  थी  और  इस  प्रकार  की

 अन्य  ATT  |  हमने  इनका  अध्ययन  किया  है  ।  इसी  प्रकार  हमारी  तरफ  से  भी  IEDR  थीं  ।

 हमारी  दलों  ने  इनको  जांच  की  है  और  अब  जो  नई  बातचीत  मुझ  है  उससे  दोनों

 देशों  के  बीच  बेहत्तर  आधिक  सम्बन्धों  के  लिए  एक  नया  माग  तेयार  होंगा  |

 श्री  समर  गुह  :
 में  समझता  हुं  कि  भारत  सरकार  का  बंगलਂ  देश  के  साथ  एक  व्यापार  करार

 जो  अभो  हाल  मं  नहीं  फिया  गया  था  ।  अन्य  करार  भी  किये  गये  थे  और  ते  सभी  करार

 रह  नहीं  किय  गय  थे  ।  उस  पृष्ठभूमि  म  मछली  भी  एक  प्रमुख  थी  ।

 श्री  बसंत  साठ  :  विशेष  रूप  से  हिलदा  |

 श्री  समर  गह  :  मछली  की  खपत  पश्चिम  बंगाल  के  बाजार  में  होती  है  और  मह्यों  को  एक

 उचित  स्तर  पर  रखना  होता  az  हुआ  यह  है  बंगला  देश  से  एक  भी  मछली  का  आयात

 नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्यां  सर्कार  को  इस  बात  की  जानक
 गरो

 है  कि  अभी  हाल  4  चाय  जो  -  आंशिक  रूप  से  भारतीय  नागरिकों  के  स्वामित्व  में  थे

 और  आंशिक  रूप  से  अल्प  संख्यकों के  स्तामित्व  में  थे  ।  उनके  परिवारों में  विभाजन  हो

 समो  बरोपोय  चाथ  बागानों  को  छोड़कर  तभी  मारतोय  स्वामित्व  वालो  और  अल्प  संख्यकों  के

 स्त्रामित्व  वाले  चाय  बागानों  को  जब्त  कर  लिया  गया  है  और  उनको  जबदंसतीਂ  कब्जे  म  लिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परोसन  LE  इस  सरकार  को  शत्र  सम्पती  के  साथ  निपटना  होता  है  ।  यहीं  मंत्रालय  wa

 सम्पति  के  बारे  में  का्यवाहो  करता है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |  पहला  प्रश्न  उठ  सकता  क्योंकि  श्रो  साठ  को

 पम  कोई  रुचि  न  होंगी  परन्तु  आपको  निश्चित  रुप  से  रुचि  हो  सकती  है  ।

 श्री  मोहन  घारिया  जहाँ  तक  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  का  सम्बध  सरकार  बंगाल  के  अपने  मित्रों

 के  स्वाद से  अच्छी  तरह  अवगत  यही  कारण है  कि  बंगला  देश  से  आयात  के  मामले मं  मछली

 को  पहले  प्राथमिकता  BT  पर  रखा  गधा  गया  है  अफसोस  की  बात  यह  क  हमारे  देश  में
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 निर्यात  करने  के  लिये  बंगला  देश  के  पात  फालतू  wea  नहीं  है  जब  कभी  वह  सम्भावना  होगी

 हम  माननोय  सदस्य  और  पश्चिम  बंगाल  के  अन्य  सदस्यों  को  सन्तुष्ट  करने  के  प्रथम  अवसर  का  लाभ

 उठायेंगे  |

 Shri  Raghavji:  The  honourable  Minister  has  stated  that  complaints  have  been

 received  from  Bangladesh  about  the  prices  and  quality  of  coal  being  reported  from
 India  to  Bangladesh.  Similar  complaint  has  been  made  by  our  traders  regarding  news

 print  imported  from  Bangladesh.  These  have  been  examined  also.  I  would  like  to
 know  from  the  Minister  as  to  what  are  the  results  of  the  enquiry  ?  Whether  the  coal

 which  is  being  exported  there  is  of  interior  quality ?  What  are  the  results  of  the

 enquiry  made  into  complaints  by  our  traders  regarding  mnews-print  being  imported
 from  there  ?

 Shri  Mohan  Dharia:  So  far  as  Coal  in  concerned,  it  has  been  stated  in  the  reply
 that  their  team  would.  visit  India  and  make  an  enquiry  about  coal.  So  far  as  news

 print  is  concerned,  we  had  demanded  20  thousand  tonnes  of  news-print  of  good

 quality  at  inter-national  price.  It  has  been  decided  that  15  thousand  tonnes  of  news-

 print  would  be  supplied  by  Bangladesh  to  India.  out  of  that,  10  thousand  tonnes

 would  certainly  be  taken,  but  we  may  purchase  5  thousand  tonnes  more  if  need  be.

 I  think  that  they  would  make  the  supplies  keeping  in  view  the  quality  required  by  us,

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Mr.  Speaker,  Sir,  A  pact  was  signed  with  Bangla-
 desh  in  1973.  According  to  your  statement.  we  would  import  the  goods,  if  quality
 and  prices  are  according  to  our  satisfaction.  I  would  like  to  know  as  to  which  items

 If have  been  imported  and  in  what  quality  they  have  been  imported.  they  have
 not  been  impcrted,  the  basic  reason  thereof.

 I  would  also  like  to  know  if  there  is  any  difference  in  the  indigenous  prices  of

 goods  which  are  being  imported  and  what  is  the  difference  in
 prices ऐ

 Mr.  Speaker:  You  are  asking  many  questions.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Sir,  I  have  asked  as  to  how  much  difference  is

 there  in  prices P

 Shri  Moban  Dharia  Sir,  We  have  stated  in  the  reply  that  we  have  decided  to

 import  Newsprint,  Naptha,  Furnace  oil,  Molasses  and  Phosphate  and  all  these  items

 are  required'in  our  country.  If  there  would  not  have  been  any  need,  we  would  not
 have  imported.  Similarly  Bangladesh  also  imports  the  items

 which
 are  required  by

 them.

 So  far  as  the  neighbouring  countries  are  concerned,  we  would  like  to  give  them

 the  most  favoured  and  friendly  treatment.  To  that  extent,  with  a  view  to  have

 import  trade,  so  sort  of  mutual  sacrifice  is  equally  called  for.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Mr.  Speaker,  Sir,  My  question  has  not  been

 replied...

 Mr.  Speaker:  You  ask  ten  questions  at  one  time.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  I  had  asked  as  to  which  of  the  items  were
 cling  की

 imported  according  w  1973  pact  and  what  is  the  difference  in  their  prices  ?
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 अपना  बक  खोलने  3  |  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  अनुमति

 *  1092.  थ्रो  faa  aa:  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेगें  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरक
 र

 ने  अपना  कोई  बेक  खोलने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से

 अनुमति  मांगी  और

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  को  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  tao  एम०  :  और  :  बक
 गरो  विनियमन

 1949  को  घारा  22  के  अन्तगंत  कार्यों  के  के  लिए  लायसंस  CHT  करने  के  लिए

 रजें  समझ्  प्राधिकारों  है  रिज  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  पश्चिम  बंगाल

 सरकार सें  बंक  खोलने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 श्री  चित्त  में  यह  जानना  चाहता  हूं  फि  कया  र्क्छ  एसी  राज्य  सरकारे ंहै  जिन्होंने

 बक  चलाने  के  लिए  सरकार  से  पहले  हो  लाइसेंस  प्राप्त  कर  लिए  हें  और  यदि  तो  उन  राज्यों

 के  नाम  क्या  हैं  ?

 शी  एंच०  एम०  WA:  अगर  तरे  FH  शुरू  करना  चाहते  तो  वे  रिज  बैंक  को  आवेदन

 कर  सकतें  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  प्रश्न  यह  है  फि  कया  फ्रिसो  राज्य  सरकार  की  अपनी  है  ।

 श्री  एच०  UHo  पेल  ;  नहीं  ।  किसी  राज्य  सरकार  की  अपनो  बैंक  नहीं  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  मुझे  नहीं  पता  कि  उन्होंने  किस  तरह  से  ऐसा  उत्तर  दिया  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  का  लक्ष्य  अपनो  खुर्द  की  बेक  चलाने  का  है  जिससें  उस  आवश्यक  वस्तु  निगम  को

 व्यापक  आकार  दिया  जा  जो  चावल  से  लेकर  खाद्य  तेलों  तक  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  कों

 वितरित  करने  के  लिए  एक  वितरण  माध्यम  है  इसे  ध्यान  मे  रखते  हुए  क्या  भारत

 सरकार  रिज  बंक  कों  यह  gate  देता  कि  जल्दी  से  जल्दी  लाइसेंस  ata  जिससे  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  सावजनिक  वितरण  प्रणाली  को  पर्याप्त  रूप  सें  व्यापक  आकार  देने  के  अपने  लक्ष्य

 को  पूरा  करे  सकें  ही

 श्री  एचव०  उम०  MEA:  जता  को  मेने  जताया  कि  एसा  कोई  अतरोध  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 से  arta  ACHTIL  को  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 केवल  माननोय  सदस्य  ही  यह  कहते  हैं  कि  यह  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  इच्छा  में  यह

 समझता हूं
 कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  अपनों  इच्छा  को  जानकारी  देनी  चाहिए  की  और

 भारत  सरकार  की  सलाह  माननो  चाहिए  थी  ।  इस  समय  में  ag  कहना  चाहुगा  कि  जिस  लक्ष्य  के

 बारे  में  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  फ्रि  पश्चिम  बेंगाल  सरकार  tat  बैंक  खोलना  चाहती  वह

 बिना  fret  कठिनाई  के  वर्तमान  afer  व्यवस्था  से  पूरा  किया  जा  सकता  है  जैसा  कि

 मेंने  बताया  मुझे  किसों  भी  अन्रोध  को  जांच  के  लिए  प्राप्त  करके  प्रसन्नता  होगी  ।
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 22  1900  मौखिक  az

 लान

 केन्द्रीय  सरकारी  पेंशनर  के  लिए  Tarawa  ay

 1094.  श्री  दिलीप  चक्रवर्ती  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  frat  केन्द्रीय  सरकारो पेन्शनर  के  लिए  पेन्शनफारो  वर्षों  को

 अधिकतम  संख्या  33  वर्ष है  ;

 दर क्या  सरकार  का  विचार  इसे  बढ़ाकर  40  वर्ष  करने  का  है

 क्या  यह  सच  है  कि  वार्षिक  पेन्शन  दर  1/80  है  जो  कुछ  वर्ष  प्र (७  सरकार  दवारा

 निर्धारित  की  गई  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  पेंशनरों  कों  हो  कठिनाइयों  के  कारण  aller  पेंशन  के

 दर  1/80  से  बढ़ाकर  1/60  प्रति  वर्ष  करने  का  है  ;  और

 क्या  आज  के  बाद  सेवा  निरुत्त  होने  वालों  सरकारी  कर्मचारियों  को  पेंशन  निर्धारण

 के  लिए  इस  समय  कमंचारियों  को  मिल  रड  मंहगाई  wet  औंर  अन रक्‍्त  मंहगाई  भत्ते  को  मल
 aaa  में  जोड़ा  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  :

 राष्ट्रीय  परिषद  परामशंदाता  के  करमचारी  पक्ष  33  ag  की  अ क ष्
 सेवा  को  अधिकतम  सोमा  को  हटाने  के  fi

 अक  apr
 इ  ADEN  थ  प्राप्त  हुआ  उप  फर  सं पुक्‍्त  पर

 दाता  तंत्र  को  राश्ट्रोय  पा  रषद  को  अगली  Foe  में  विचार-विमर्श  जाना  है  ।

 हाँ  ।

 नहीं

 इस  मामले  पर  राष्ट्रीय  परामर्शदाता  के  कर्मचारी  पक्ष  के  साथ

 ईवचार-विमर्श  किया  at  रहा  है  ।

 थ्रो  दिलीप  amnral  :  कया  मंत्रो  महोदय  को  उस  नियम  का  पता है  अन्तर्गत  यह
 सरकार  के  लिए  जरूरी  है  कि  वह  सरकारो  कमंचारो  के  सेवानितृत्त  होने  के  तुरत  बाद  उनकी

 पेन्शन  तथा  उपदान  को  अदायगों  करे  ?

 अध्यक्ष  qate4  :  यह  प्रश्न  कसे  के पदा  होता है
 ?

 श्री  एच०  एम०  qact  ।  निश्चय  हो  dere  TNA TT  शोध्य  अदा  कर  वो  जाती  है  परन्तु  यह

 igus  a4  प्रश्न  से  क  से  fama  हैं  ?

 ग्रामीण  विकास  पूंजी  निवेश  योजना

 11095.  डॉ०  रामजी  fag  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की  १

 गेर  सरकारों  उद्योग  ने  ग्रामीण  चिफाप  पूंजी  निकेश  योजता  कब  आरस्भ  की  इसके

 मार्गदर्शी  सिध्दांत  कब  बनाये  aa  थे  और  इसमें  कितनी  प्रगती  हुई  है  ;

 इस  बारे  में  fury  प्रस्ताव  प्रात  हुए  और  उनमें  से  क्रितनों  पर  विचार  किया  गया
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 उदार  नहीं (  T)  क्या  यह  सच  है  कि  मार्गदर्शी  सिध्दांत  इतने  हूं  जिससे  अपेक्षित  पूंजी  निवेश

 आमंत्रित  किया  जा  सके  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  जांच  बोर्ड  में  कोई  सदस्य  नही  और  यदी

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 यदी  नहीं  तो  क्या  सरकार  इसमें  कुछ  गर-सरकारी  सदस्यों  को  भी  नामजद  करना

 ती है  ?

 faa  मंत्री  एच०  एस०  :  ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  विकास  के  लिए  छुट  देने

 से  सम्बन्धित  धारा  35  ग  आयकर  1961  में  वित्त  2  )

 1977  द्वारा  सितम्बर  1977  से  जोडों  गयो  थी  ।

 इस  प्रोत्साहन  के  अन्तनिहीत  उद्देश्यों  और  कानूनों  उपबन्ध  की  अपेक्षाओं  को  ध्यान  में  teat

 सर्मिति  ने  नवम्बर  1977  में  एक  साम्जनिक  अधिसुचना  में  मागं  दर्शी  सिद्धांत  जारी  किये  थे  ।

 1  मई  1978  की  स्थिती  के  73  कम्पनियों  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के

 विकास

 कार्यक्रमों  को  मंजूरी  के  लिए  दरख्वास्तें  दाखिल  की  थी  ।  समिति  ने  44  कम्पतियों  द्वारा  पेश  किये

 गये  ग्रामीण  विकास  क  सभी  या  कछ  कार्यक्रमों  को  मंजूरी  दे  दी  हैं  ।  11  कम्पनियों  की  TWATSTT

 को  मंजूर  नहीं  किया  गया  18  कम्पनियों  की  TUSTITAT  पर  विचार  किया  जा  रहा है  ।

 इस  बारे  में  जारो  किये  गये  मागंदर्शी  सिद्धांतों  में  कानूनी  स्थिती  स्पष्ट  की  गयी  है

 और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विकास  के  लिए  उन  परियोजनाओं  की  उदाहरणस्वरूप  एक  सूच। ८५  दी  गयी  है

 जिन  पर  मंजुरी  देने  के  लिए  निर्दिष्ट  प्राधिकारी  को  विचार  करना  होता  है  ।  इसलिए  यह  प्रश्न

 नहीं  उठता  कि  ये  मागदर्शी  सिद्धान्त  काफी  उदार  नहीं हैं
 ।

 (a)  और  :  faa  अर्न्तमंत्रालयी  समिति  को  आयकर  1961  की  धारा

 35  ग  ग  के  प्रयोजन  के  लिये  निर्दिष्ठ  प्राधिकारी  के  रूप  में  अधिसूचित  किया  गया  उस  पर  कोई

 गेर-सरकारी  सदस्य  नहीं है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के विकास  के  काय  क्रमों  के  लिए  मंजूरी  सरकार  की  योजनाओं  और  प्राथमिकताओं

 के  संदर्भ  में  दो  जासी  यह  स्वीकृत  सरकार  को  और  से  होने  के  कारण  निर्दिष्ट

 प्राधिकरण  में  सरकार  के  अधिकारीयों  को  समुचित  रूप  से  शामिल  किया  जाना  चाहिए

 Dr.  Ramji  Singh:  Mr.  Speaker,  The  hon.  Minister  has  answered  this  question

 in  details  but  is  he  aware  that  despite  the  relaxation  given  in  taxes  to  the  industrialists
 and for  rural  development  the  response  from  there  has  been  quite  disappointing

 therefore  the  hon.  Prime  Minister  has  appealed  to  them  to  set  up  maximum  number

 of  industries  there  ऐ  May  I  know  whether  it  is  not  a  fact;  and  if  so  what  remedial

 measures  do  the  Govt.  propose  to  do?  Let  him  also  state  how  many  people  could

 get  employment  as  result  of  this  relaxation  given  to  these  industrialists ?

 श्री  एच०  एम०  पढेल  :  ae  बिलकुल  सही  है  कि  जो  योजना  पेश  हुई  तथा  अनुमोदोत  की

 गई  है  वे  हमारी  अपेक्षा से  कम  इसके  कुछ  कारण  इन  योजना  को  स्पष्ट  करने  तथा  तेयार

 करने  में  समय  लगा  ।  कंपनी  कानून  तथा  संगठन  संबंधी  धारा  भादि  मे  इस  संबंध  में  कुछ  अड़चने
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 थी  जिनफे  कारण  ग्रामीण  विकास  कांप  क्रम  संगठनों  की  स्थापना  वे  नहीं  कर  aw  ।  उनमें  a

 कम  से  कम  एक  कठीनाई  को  दूर  करने  के  उद्देश  से  हम  चित्त  विधेयक  में  हमने  प्रस्ताव  किया है

 कि  यदि  ग्रामींग  विकास  र  करने  के  कार्य  संगठण  स्थापित  किया  गंया  है  तो  उस  संगठन  के  जिसे

 कंपनी  अंशदान  दे  सकती  है  afe  उस  संगठन  को  ग्रामीण  विकास  योजना  के  लिए  अनुमति  fae

 जासी  है  तो  संगठन  के  अंशदान  की  आयकर  मे  रियासत  मिल  सकसी  जहां  तक  इसका  प्रश्न  है

 कि  क्या  कदम  उठाये  गये  तो  इस  समय  यह  कहना  संभव  नही  है  कितने  श्रमिकों  के  लिए  रोजगार

 पेदा  किया  गया है
 ।  मे  यह  कल्पना  कर  सकता हूं

 कि  जहा  योजनायें  शुरू  की  गई  है  वहां  कुछ

 रोजगार  तो  दिया  ही  जायेगा  |  यह  तो  बाद  में  ही  कहा  जा  सकता  है  कि  कितना  लाभ  हुआ  है  ।

 परन्तु  इसका  कुछ  अनुमान  इस  सयम  देना  संभव  नहीं  ।  इन  योजनाओ  हेतु  इस  चार  करोड़  के

 लगभग  राशों  कौ  कर-राहत  के  लिए  फर्म  कितनी  राशी  ga  करेंगी  तो  उनको  इसका  लाभ  सो  बाद

 में  ही  मिलेगा  ।

 Dr.  Ramji  Singh:  Concession  to  the  tune  of  Rs.  4  crores  has  been  given  but  the

 hon.  Minister  is  not  in  a  position  to  say  how  much  people  have  been  given  employment.
 There  are  intensive  agricultural  district  programmes,  intensive  agricultural  area  pro-

 grammes  are  high  yielding  variety  programmes  for  rural  development.  There  are  still  good

 programmes  under  this  9-point  scheme.  But  of  then  there  is  no  such  programme  as

 may  provide  employment  at  village  level  or  until  employment  at  rural  level  is  not
 You  cannot  do  rural  development.  What  is  there  in  his  mind  in  this provided.

 respect  ?

 a,
 थ्री  एच०  एम०  पटेल  :  ग्रामोण  विकास  फे  लिए  अनेक  योजनायें  हाथ  में  ली  जा  रही  हैं

 जिनमे  स्वीकृत  हुई  नई  योजना  के  अधीन  योजनाय  भी  शामील  ह्  2000  विकास  खण्डों

 का  काय  हाथ  मे  लिया  जा  रहा  है  जिसके  लस्वरूप  निश्च्यि  काफो  रोजगार  उपलब्ध  होगा

 म  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  उन  योजनाओं  के  स्वरूप  के  बारे  मे  जानकारी  चाहते  हैं  जिन्हें

 अनुमोदित  किया  गया  था  |

 Dr.  Ramji  Singh:  Sir  this  9  point  programme  includes  adult  programmes  like

 education,  primary  education,  rural  health;  but  there  is  no  such  programme  under  this

 scheme  which  could  provide  employment  at  rural  level.  Until  employment  schemes

 are  included  in  this  9-point  programme,  how  can  you  have  rural  development ऐ

 श्री  एच०  एम०  पटल  :  मुझे  नहीं  मालूम  कि  नौ  कार्यक्रम  कौन  से  मेरे  विचार  a

 हमारा  उनमे  कोई  संबंध  नहीं  है  ।  परन्तु  अनेक  एसो  योजनाये  हैं  जिनसे  निश्चित  रोजगार  उपलब्ध

 होगा  ।

 श्री  के०  लकप्पा  :  जिस  गमीण  विकास  निवेश  योजना  के  बारे  मे  मंत्री  महोदय  ने  बताया

 है  उसम  और  भो  CCS | HV  की  जरूरत  है  क्या  में  उनसे  निम्मलिखित  जानकारी  प्राप्त  कर

 सकता हुं  ।  में  जानना  चाहता  हुं  कि  कया  उन्होंने  निजी  उद्योगपतियों  अथवा  सरकारी  मांग  द्वारा

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे  पूजी  निवेश  के  लिये  तथा  प्राकृतिक  संसाधनों  का  उपयोग  करने  के  लिये  कोई

 इंफ्रास्ट्क्चर  तैयार  किया  है  ताकि  ग्रामीण  निवेश  योजना  सफल  हो  और  यदि  तो  य

 ara Ta  क्या  उनके  लिये  कितनी  राज्य  नियत  की  गई  है  तथा  far  एक  ag  स

 उनका  कितना  क्रियान्वयन  हुआ  है  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  माननीय  सदस्य  ने  योजनाओं  के  में  कुछ  भ्रम  पदा  कर  दिया है
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 भरी  के०  लकप्पा  ;  मैंने  श्रम  पदा  नहीं  किया  बल्कि  वह  स्वयं  सभा  कौ  —_— — We  सें  ert  रहे  हैं

 तथा  गुमराह  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  एच०  पटेल  :  उनका  कहना  है  कि  में  सभा  को  भ्रम  मे  डाल  रहा  ऐसो  बात

 नहीं  उन्होंने  भविज्य  बोजनाओ  से  ग्रामोण  निगम  को  बात  कही  जब  ग्रामीण  क्षत्रों  में  कोई

 उद्योग  लगता  तो  Ta  मामलें  मे  के  क  +  के  के  की  के  के

 श्री  के०  SHBCAT  :  श्रीमन्‌  क्या  आपने  मेरा  प्रश्न  सुना  था  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  ने  आपका  प्रश्न  सुना  था

 श्री  Bo  लककप्पा  :  तो  फपया  उन्हें  कहिये  कि  aa  उचित  उत्तर  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्यू  असंगत  है  +

 शी  एचण्स्म०  पेंस  इसक  बाव  ie  फि  यह  Way  बहुत  स्पष्ट  नहीं  मे  दि  देने  का

 श्रयास  जेसा  मने  समझा  है  उन्होंने  पुछा  है  कि  क्या  सरकार  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जहां  विकास

 ara  किया  जाना  है  ।  कोई  इफास्ट्ूक्चर  आदी  कयार  किया  है  ।

 श्री  कण  लश्कप्पा  :
 यह  प्रश्न  गर  सरकारी  आयोग  द्वारा  शुरू  की  गई  ग्रामीण  विकास  नितेश

 योजना  के  बारे  में  है  ।  कृपया  मुझे  संरक्षण  प्रदान  करें  ।

 अध्यक्ष  मुझे  तो  आप  att  को  संरक्षण  देंना  है  ।  आप  उत्तर  ही  सुनिए  ।

 थी  के०  लफप्पा :  प्रश्न  गेर  सरकारी  उद्योगो ंने  ग्रामीण  विक्रास  पंगी  नितेश

 योजना  कब  आरंभ  को  थी  उसके  मार्गदर्शी  विधान  कब  बनाए  गए  और  इसनें  कितनी  प्रगति

 मंनें  पूछा  पन्जीਂ  निवेश  को  ग्रामिण  sates  लें  जानें  इन  लोगों  के  लिए  क्या  इफ़ास्ट्रक्चर

 aare  किया  as  इसका  उत्तर  नहीं  द  रहें है  ।

 भो  एच०  एस०  में  स्पण्ट  कह  रहा  था  कि  उद्योगपतियों  द्वारा  ग्रामीण  विकास  योजना

 के  क्रियान्वयन  के  लिए  आवश्यक  इंफ्रास्ट्रक्चर के  लिए  सरकार  को  कोई  प्रबंध  करनें  कोਂ  जरुरत
 ~

 ही  है  क्योंकि  वं  अपनी  विशिष्ट  योजना  के  लिए  स्वयं  हो  क्षेत्र  का  चुनाव  उदाहरणार्थ

 एक  फर्म  ने  कहा  है  कि  वह  कृषि  तकनिक  सिखाने  उत्पादों  के  विपणन  करने  कटी

 कारी  उद्योग  स्थापित  फरने  साक्षरता  तथा  स्वास्थ  कंदों  की  स्थापना  योजना  शुरु  करना  चाहती

 है  ऐसे  विभिन्त  उद्योगो  के  लिए  वे  फिसो  क्षेत्र  में  एक  कद्र  स्थापित  -  .  मुझे  नहीं

 मालूम  कि  श्री  लक्कप्पा  कया  चाहतें  है  ।  म  यह  उत्तर  दें  रहा  हूं  कि  एक  कंपनी  ऐसो  है  जिसने

 एक  ग्रामीण  विकास  योजना  हाथ;में,ली  है  उनकें  उद्देश्य  यें
 है  जिनका  उल्लेख  मन  भभी  किया है  .

 श्री  के०  नक्कप्पा  बह  सही  उत्तर  नहीं  दे  रहे  है  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  पता  नहीं  वह  क्या  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  शाम  नन्दन  मिश्र  ।
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 22  £900  (aa)
 भ

 ा  x EON Ho  लक्कष्या  :  वह  मेर  ग्क्त  का  उत्तर दे  ।  उन्होंने  मेर  प्रश्न  र  नही  दिया  मुझे
 HET  प्रबन  का  पूरा  उत्तर  पानेका  अधिकार  है  ।  में  आपसे  अनुरीध  कर  रहा  हूं  कि  आप  सदस्यों  के

 अधिकारों  की  रक्षा

 अध्यक्ष  महीदय  :  वह  उत्तर दे  चूके

 थी श्पास  नन्दन  fet:  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  म  मंत्री  महोदय  ने  कोई  विशिष्ट

 ates  दिये  हें  ।  क्या  वह  यह  भो  बतायेंगे  कि  ये  आंकड़े  fre
 ayerror  ox

 @  और  इन  प्रस्तावों  का

 क्षेत्रीय  वितरण  संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्री  एच०  एम०  पटल  :  क्षे त्रोप  वितरण  के  बारे  में  मं  कूछ  ara  कह  सकता  |

 श्री  श्याम  नन्दत  fat  :  ये  आंकड़े  fax  अवधि  के  हैं  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  योजना में  सितम्बर  1977  में  किसी  समय  शुरू  हुई  थी  |

 Shri  Yuvraj:  Upto  May  1,  1978,  73  companies  had  filed  their  applications  for

 approval  of  programmes  of  rural  development.  Of  there,  44  applications  were  approved
 by  the  Govt.  and  11  were  rejected.

 अध्यक्ष  महोदय  उन्होंने  कहा  है  कि  18  को  स्वीकृति  दे  दो  गई  है  ।

 Shri  Yuvraj:  I  want  to  know  on  what  basis  has  he  rejected  the  application  of

 the  other  companies.

 Secondly,  they  do  not  want  to  have  a  non-official  member  in  the  Inter-Ministerjal
 Committee.  This  is  a  rural  developmeny  scheme  and  there  will  be  no  member

 representing  rural  organisations  and  social  organisation;  how  is  it  justified  ?  What  is
 the  reason  for  not  incorporating  members  of  rural  organisations  in  the  rural  develop-
 ment  schemes  ?  Will  the  hon.  Minister  state  whether  persons  from  rural  social

 organisations  will  be  included  in  the  inter-ministerial  committee  concerned  with

 rural  development  programmes P

 श्री  एच०  पटेल  :  जसा  fe  मने  स्पष्ट  किया है  कर  में  छूट के  लिये  विचार  में

 fat  जानें  योग्य  कार्यक्रम  के  लिये  उद्देश्य  स्पष्ट  रूप  से  उन्हें  ATTeMt  सिद्धांतों  में  वर्णित  कर

 दिये  गये  हैं  हाल  डो  में  अधिक्रारी  गण  इस  लिये  रखे  गये  है  क्योंकि  उनको  देखना  हैं  कि  जो

 भो  प्रस्ताव  पेश  fat  जाते  क्या  वे  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अन्तगंत  आते  है  ।

 मैं  gra  यहा  कछ  योजनायें  बताता हूं  एक  योजना  है  जिसे  fia  me  ad  को  स्वयं

 उद्योग  earfqar रोज़गार  के  अवसर  देनें  के  लिये  उन्ही  के  दूवारा  चुने  गय  क्षेक्रों में

 करने  उस, 2५  सहायता  देने  की  योजना  कहा  जाता  ए  से
 स्वरूप  की  एक  योजना  होनी  चाहिये

 फिर  एक  योजना  स्कूलो  बच्चों  के  लिये  पोषक  आहार  कार्यक्रम  तथा  शिक्षा  एवम्‌ ह सी  व्यात्रसायिक्र

 प्रशिक्षण  eat  को  स्थापना  उन्हें  चलाने  की  होनी  चाहिये  एसी  विभिन्‍न  प्रकार  की

 लगभग  20  मर्दे  हैं  उन  मदों  को  शामिल  करने  के  लिये  कार्यक्रम  तेयार  करन ेहै
 ।  इसो  प्रकार  के

 प्रोग्राम  बनाने  होते  है  और  यह  काम  समिरन्तर  चलने  वाला  है  ।  और  afata  को  देखना  हीता  है

 कि  कम्पनी  उसका  प्रबंध  किस  प्रकार  करेगी  क्योंकि  सरकार  की  स्वयं  अपनी
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 समिति  इन  योजनाओं  के  माध्यम  से  गर  सरकारी  प्रबंधकों  को  लाने  लिए  प्रयास  करती  है

 तथा  ग्रामीण  विकास  art  के  समूचे  कार्यक्रम  की  गति  सेज  करने  का  प्रयास  करती  है  मेरे

 विचार  से  एसी  एक  योजना है  ।  ( Saeqertet ) )

 श्री  बसन्त  ais:  जहां  तक  बड़े  व्यापार  गृहों  का  संबंध  यदि  वे  ग्रामीण  विकास  के

 लिये  frat  विशिष्ट  क्षेत्र  से  जाना  चाहते  हूं  ।  तो  क्या  उनके  वित्तिय  पूंजी  निवेश  की  कोई  सीमा

 रखी  गई  है  तथा  यदि  ग्रामीण  विकास  के  लिये  किसी  विशिष्ट  क्षेत्र  में  कोई  निधि  लगते  हैं  उन्हें

 क्या  लाभ  मिलेगा  ?

 श्री  एच०  एम०  पटल :  मेरे  विचार  से  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  में  पैसा  लगाने  वाली

 किसी  भी  कम्पनी  को  वित्तिय  लाभ  से  वंचित  करने  का  कोई  प्रश्न  नही  परन्तु  इसकी  कोई

 सीमा  नहीं  हैं  स्त्रीकृत  हुई  योजना  मं  से  में  एक  के  बारे  में  आपकों  बताता  एक  संगठन

 के  विभाग  में  निम्नलिखित  योजनामें  हूं  और  उसके  एक  लिखित  अवधि  में  इन  योजनाओं  को

 लाने  के  लिये  एक  करोड़  रुपये  की  राशि  निर्धारित  कर  यदि  आप  चाह  तो  म॑  ये  योजनाएं

 भी
 बता  सकता  हुं

 कुछ  लोगों  में  ग्रामीण  उद्योग  ग्रामीण  सम्पर्क  सड़कों  और  पीने

 के
 पानी  की  सुविधा  के  लिये  एक  निर्धारित  समय  में  उसका  एक  करोड़  रुपये  खर्च  करने  का  बिचार

 है  |

 श्री  वसन्त  साठ  |  क्या  उस  पर  आय  कर  से  छट  दी  जायेगी  ?

 श्री  एच०  एस०  पटेल
 :  इस  कार्य  के  लिय  एक  करोड़  रुपये की  राशि  को  कर  से  छूट  दी  जायेंगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  |  अब  अल्प  सूचना  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 (eqaaTs)
 *

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  न  (RAT  जाये  ।  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  आप

 अपने  विशेषाधिकार  का  दुरुपयोग  कर  रहे  मने  इस  बारे  में  सोमवार  के  लिए  एक  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  उस  पर  सोमवार  को  विचार  किया  जायेगा  |

 अल्प
 सूचना

 SHORT  NOTICE  QUESTIONS

 रायलसीमा  ओर  तेलंगना  क्षेत्रों  म  पय  जल

 की  अत्याधिक  फमी

 अ०  Fo  To  सं०  9  श्री  एम०  सत्यनारायण  राव  :  क्या  निर्माण  और  आवास  तथा  पूति

 और  पुनर्वास  मंत्री
 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  आन्घ्र  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के  सभी  सूखा-प्रधान  क्षे  विशेषकर

 सीमा  और  तेलंगाना  क्षेत्रो  में  पेय  जल  की  अत्याधिक  कमी  की  भर  भारत  सरकार  का  ध्यान

 दिलाया

 **कायवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 os

 Not  recorded.
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 ककना

 क्या  राज्य  सरकार ने  नये  fa  aq  खोदने  के  लिए  तथा  जहां  कही

 सम्मत  होवड़ां  बर्तमात  खुले-कुओं  को  और  अधिक  गहरा  करने  भारत  सरकार

 के  निमंत्रणाधोन  विभिन्न  एजेंसियों  से  4  इंच  व्यास के  कम  से  कम  100  रिंग  तुरन्त  सप्लाई

 करने  का  भारत  सरकार  से  अनुरोध  किया  हैं  ;  और

 यदि  तो  शज्य  में  इस  अभूतपूत्र  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिये  निर्माण  और

 आवास  भारत  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 निर्माण  और  आवास  तया  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  हा

 ar

 अन्य  राज्य  सरकारों  जिनके  पास  ऐसे  रिंग  अपने  कुछ  रिंग  आन्ध्र  प्रदेश  के

 लिए  उपलब्ध  करने  ag  अनुरोध  किया  जा  रहा  है  ।

 से  आतिरिक्त  रिग  प्राप्त  करने  के  लिए  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  है  ।

 श्  एुम०  शाव  :  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता है  कि  मुझे  मंत्री  महोदय

 के  उतर  से  बहुत  निराशा  हुई है  ।  यह  सच  है  कि  उन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  राज्य

 सकार  ने  उत  मंत्रानय  बहुत  समप्र  पहने  अपूरोध  faqt  था  ।  मंत्रों  महोदय  ने  यह  उत्तर  दिया

 है  कि  fat  aa  राज्यों  के  पाक  fa  रिग  हैं  saa  यह  अतुरोध  किया  जा  रहा  है  कि  वे  रिंग

 सप्लाई  उनने  अनुरोध  Fear  जा  रहा  मंत्रालय  ने  उनपे  aay  तक  अनुरोध  frat  नहीं

 मंत्रों  महोरप  कहते  है  कि  sea  अनुरोध  फरिया  जा  रहा  है  ।  जनता  सरकार  का  यह

 रया  है  ?  एक  और  तो  सरकार  azar  है  कि  | हर  क्ष  ग्रामोग  fase  को  बहुत  महत्व  देती  है

 और  दुवरों  ओए  उपक  यड़ रया  है  ।  कप  पेय  are  व्यवस्था  के  faat  ग्रामोण  fasta  सम्भव

 है  ?  ग्रापोण  fasta  से  az  किस  प्रकार  का  महत्व दे  रही है  ।  म  qa  महोदय  से

 चाहता  हुं  कि  उनके  ने  इस  राज्य  सरकार  को  इन  Feat  को  ata  सप्लाई  के  लिए  कितनों

 राज्य  वे  अपुरोध  fear  गया  उप  राज्यों  के  नाम  क्या है  amt  पर्दि  उन्ह  उन  राज्यों  से

 कोटे  उतर  जपत  है  तो  वे  कत  तक  रिंगो  को  सत्जाई  कर  देगी  ?

 al  बढत  :  मानतोथ  geet  को  जो  निराशा  हुई  है  उसके  लिए  मे  कया  कर  सकता

 म  तो  कवन  तथ्यों  को  जातक रो
 दे  सकता  हुं  ।  तथ्य  यह  है  कि  पहले  हमें  से  लगभग

 115  for  प्राप्त  ga  थे  तथा  उनमें  से  आंध्र  प्रदेश  को  काफी  को  सप्लाई  की  गई  ।  उन्हें  24

 fq  दिये  गये  ।  ये  चार  इंच  व्यास  वाले  रिंग थे  ।  हमे  6  इंच  व्यास  वाले  13  रिंग  प्राप्त हुये

 तथा  उनमे  से  2  आंध्र  प्रदेश  को  सम्लाई  किये  गये  थे  |

 माततोय  सदस्य  कह  रह ेथे  कि  समय  आंघ्र  प्रदेश  सरकार
 के

 माननीय  मंत्री

 श्रो  एम०  बागा  रेड़डो  ते  मुझे  15  एप्रेल  को  पत्र  लिखा  और  मने  seg  तुरंत  ही  उसका  उत्तर

 दे  दिया  था  ।  वह  28  1978  को  मुझमे  आकर  मिले  तथा  मेंने  उन्हे  हर  सम्भव  सहायता

 बेने  का  वचन  दिया  था  ।  हमने  कुछ  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  था  ।  किन्तु  में  माननीय

 घप्रदस्थ  को  बताना  चाहता  हूं  कि  उस  बात  की  कोई  संभावना  नही  है  कि  कोई  अन्य  राज्य  अपने

 fort  को  दे  सके  हमे  जो  रिंग  से  मिले  थे  उन्हे  राज्य  सरकारों  को  सप्लाई  कर  दिया

 बया  था  ।  उनपर  अब  राज्य  सरकारों  का  नियंत्रण  है  और  केन्द्रीय  सरकार  का  उनपर  कोई
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 अधिकार  नहीं है  हमने  अब  यहीँ  किया  है  कि  हमने  सभी  राज्य  सरकारो ंसे  पछा  है  कि  उन

 fear  fort  की  आवश्यकता  है  जिससे  हम  से  अनुरोध  इंस  कायवाही  का

 परिणाम  बहुत  शीघ्र  मिकल  आये  इसकी  आशा  नहीं  है  ।

 श्री  एस०  AeAATTTANT :; :
 मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  feat  गया  ।  मेने  यह  पूछा  था  कि  उनके

 मंत्रालय  ने  किस  राज्यों  से  अनुरोध  किया हैं  तथा  क्या  उनकी  ओर  से  उस  बारे में  कोई  उत्तर

 प्राप्त  हुआ  है  किवे  आंध्र  प्रदेश  को  कन  तक  रिंग  सप्लाई  कर  देमें  |

 श्री  faerez  जस्त  हमनें  TS  राज्यों  से  अनुरोध  किया हैं  ।  इंस  समय  मुझ  उनके  नाम  याद

 नहीं  है  ।  हमने  उनको  पत्र  लिखे  है  किन्तु  जैसा  कि  मेंने  कहा  aa  अधिक  आशा  नहीं  है  क्यों

 कि  ग्रीष्म  काल  में  सभो  राज्यो  को  Gas  फ़रास  जितने  रिंग  है  उनकी  आवश्यकता  रहती  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  वहू  जानना  चाहते  है  किं  किन  राज्यो  से  अनुरोध  feat  गया  हैं  ।

 श्री  सिकन्दर  बख्त  :  इसे  समय  उन  राज्यों  के  नर्म  मेरे  पास  नहीं  में  यह  जानकारी

 सभा  पटल  पर  रख  दूंगा  ।  (eae)

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  दसरा  अनपरक  प्रश्न ।

 श्री  एम०  सत्यनारायण  राव  महोद॑थ  A  आपका  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूँ  कि

 इस
 अल्प

 सूचना  प्रश्न  का  आशय  क्या  है  ।
 हमन

 यह  प्रश्न  इसे  लिय  faut
 _

 था  कि  इस

 बार ेमें  अविलम्बनीय  आवश्यकता  थीं  तथा  आपने  थी  इस  प्रश्न  की  बढ़ी  कठिनाई से से
 ग्रहीत

 fear

 i  org t था
 ।

 प्रश्न  ग्रहीत  होंने  के  पश्चात्‌  भी  मंत्री  महोदय  प्री  जानकारी  प्राप्त  कर  के  नहं

 उन्होंने  कहा  है  कि  कुछ  राज्यों  से  अनुरोध  feat  जा  रहा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सत्यनारायण  राव  आपको  बत  बताना  चाहता  हूँ

 श्री  सिकन्दर  बहत  :  मुझे  अब  राज्यों  के  नाम  प्राप्त  हो  गंय  हैं  ।  उनके  नाम  हैं  महारा  td, “o
 मध्य  पश्चिम  उड़सा  और  एक  नाम  और  है  जिसे  में  पढ़  नहीं  पा  रहा  हूँ

 श्री  saree  wa :  यह  क्या  वह  नाम थी
 पढ़  सकते

 ?  ( arate) )

 अध्यक्ष  महोदय :
 मंत्री  महोदय  इस  प्रश्न  का  उत्तर  आज  व  fea  तयार

 नहीं  थे  क्योंकि  उनके  पास  पूर  नहीं  थ  ।  किन्तु
 अनुरोध

 ि

 जानें  पर  az  राजी

 हो  गय i  उन्होंने  कहा  था  कि  मुझे  प्र  उपलब्ध  नहीं है  अत  इस  मामले  में
 पूर  जिम्मेदार  उनपर  नहीं  डाल  सकता  |  (saat

 शी  सत्यनारायण  राव  उन्हें  इस  मामले  की  अवलम्ब्न॑,यता  बताना  च्यहते  अ  ( Sqperereet  )

 थी  के०  TBCTT
 :

 में  मंत्री  महोदय  को  यह  बताना  चाहता  हूं

 अध्यक्ष  महोदय :  आप  कृपया  बैठ  जाइये  अन्यथा  मैं  किस  सदस्य  को  बोलनें  अनुमति

 नहीं  दुंगा  ।

 शी  के०  लकप्पा
 :  यह  बहुत  संगत  बात है
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 were  महोदय  :  वह  पूरी  तरह  सक्षम  सदस्य  हैं
 कि  ५.  आप  उनके  बार  मं  चिंता  न  कर

 कह  प्रश्न  पूछ  रह  है  ।  श्री  लकप्पा  आपन  ऑरंभ  कर  दिया

 श्री  Bo  लकप्पा  :  मैं  सदन  सहायता  करना  चाहता  हूं  ।  प्रश्न  यह  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  रिकाड  मत  (exeerret ) )
 *

 श्री  fawere  बख्त
 :  अब  मुझे  स्पष्ट  शब्दों  में  लिखा  हु  आं  नाम  मिल  गया  हैं  ।  पांचवे  राज्य

 को  नाम  है  कर्नाटक  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  दूसरा  अनुप्रकफ  प्रश्न  |

 श्री  एम०  सत्यनारायण
 :  उन्होंने  राज्यों  के  बार  में  उल्लेख  किया  है  ।  किन्तु

 राज्यों  को
 तमिलनाडू  और  अन्य  राज्य  भी  फानी  की  कमी  की

 समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  क्यों  कि
 इसे

 ag  नहीं  आया  है  ।  विशेष  कर

 हमार  क्षेत्र  में  अर्थात्‌  रायलसीमा  और  तेलंगाना  में  में  वर्षा  बिलकुल  नहीं  हुई  जब

 कि  इन  दिनों  वहां  बहुत  वर्षा  होती  थी  ।  किन्तु  दुर्भाग्य  से  वहां  वर्षा  नहीं  हुई  और  पानी  की

 कर्मी  हो  गई  ।  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  कया  सरकार  केन्द्र  से  इन  रंगों  की  सप्लाई  करेगी  I

 क्या  केन्द्र  सरकार  के  पास  कोई  रिम हैं
 ?

 att  famrazt  बरत  :  नहीं  हमार  पास  कोई  रिंग  नहीं  हैं  ।

 श्री  एम०  घनाराधण  राव  :  तब  आप  क्या  प्रबन्ध  करने  जा  रह है
 ?

 श्री  बख्त
 :

 में  पहले  gi  बता  चुका  हूँ  कि  कया  प्रबन्ध  fina  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  पौ०  वकटसुब्बया  :  महोदय  में  एक  प्रश्न  प छने  का  हकदार  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 कोई  भी  हकदार  नहीं  है  फ़िन्तु  आपके  अनुरोध  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 श्री  एम०  सत्यनारायण  राव  :  कोई  उपयक्त  उत्तर  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनफा  कहना  है  फि  इस  समय  कोई  फाल्त  रिंग  नहीं  हम  प्राप्त  करने

 का  प्रयत्न  फरणग  |

 श्री  एम०  सत्यनारायण  राव  :  आप  हमें  कृपया  यह  बताइये  कि  क्या  प्रबन्ध  किया  जायगा  |

 श्री  सिकन्दर  बुत
 :

 में  उसी  बात  को  दोहराता  हूं  कि  हमने  पांच  राज्यों  को  पत्र  लिख
 है  जिनके  मने  अभी  नाम  बताय है  ।  हम  अन्य  राज्यों  से  भी  इस  बात  की  प्राप्त  कर

 रर्न्न  फि  उनकी  आवश्यकता  Feat:  है  तथा  हम  इन  Feat  की  सप्लाई  के  बारे  में  श्यनिसिफਂ  से

 बात-चीत  आरम्भ  करग  ।  इसके  अतिरिक्त  और  कोई  कदम  नहीं  उठाये  जा  रह

 श्री  पी०  वॉकटसुब्बया :  मंत्री  महोदय  ने  स्थिति  क  रता  को  महसूल  नहीं  किया है  तथा

 उन्होंने  इस  मामले  को  बहुत  सामान्य  समझा
 है

 |  यह  भारत  सरकार  को  कतंव्य है  कि  वह  उन

 चीजों  व्यवस्था  करे  जिन  के  बार  में  उसने  quays  और  चुनाव  घोषणापत्र

 *फायंवाही  क्त्तात  में  सम्मिलित  नहीं  frat  गया  ।

 *  Not re recorded.
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 -

 में  कहा  था  फि  देश  के  प्रत्येक  गांव  में
 की

 व्यवस्था  की  उन्होंने  इस  पर  गम्भीरता

 से  विवार  नहीं  किया है  ।  अब  कया  उन्हें  इस  देश  में  पेय  जल  के  अभाव  की  स्थिति  का  अनुमान

 जहां  तक  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  मंत्री  महोदय  ने  रगों  की  आवश्यकता  के  बार  में  कोई  अनुमान

 तहीं  लगाया  है  ।  उन्होंने  केवल  इतना  बताया  है  fa  उन्होंने  विभिन्न  राज्यों  से  जो  कठिनाई  का  सामना

 कर  रहे  उनकी  आवश्यकता  पूछी  है  ।  यदि  वह  रिंगो  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाते  है

 तो  भी  रायलसोमा  मं  उस  समस्या  का  समाधान  ही  किया  जा  सकता  |  वहां  22  इंच  वर्षा  होती

 है  और  यह  अनिधमित है  यदि  600  फुट  गहराई  तक  भी  खदाई  की  जाय  तो  आपको  वहां

 पानी  नहीं  मिलगा  ॥

 अधपका  महोदय  :
 आप  द  वाद-विवार  को  रूप  द  रह  है  कृपया  प्रश्न  पूछियं  |

 शमी
 पी०  बेकटसुब्बया :  में  इस  बात  की  बुष्ठभूमि  बता  रहा  हं  कि  केवल  रिंगों के के

 प्रयोग  से

 भी  इस  क्षेत्र  में  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  सकता  |  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 क्या  सरकार  कृष्णा  नदी  के  जल  को  रायलसीमा  की  ओर  मोड़ते  की  कोई  योजना  बनाएगी  क्यों  FF

 समस्या  का  समाधान  हो  सकता  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  |

 श्री  पी०  वेंकटसुब्बया :  यह  safaq  संगत  प्रश्न है  कि  वहां  भूमिगत  जल  बहुत  सीमित है
 ।

 क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की  क्या  विभिन्न  राज्य  सरकारों  पर  निभंर  रहने  के

 बजाय  वह  उस  दश  म  रिगों  की  आवश्यकता  के  बार  में  एक  व्यापक  सर्वेक्षण  तथा

 अथवा  किसी  अन्य  संगठन  से  पर्याप्त  संख्या  में  रिंग  उपलब्ध  कराने  में  सहायता  मांगेंग  जिस  म

 पय  जल  की  समस्या  को  हल  किया जा  सके  जो  सखप्रस्त  रहन  वाल  क्षत्र  तथा  रायलस  मा

 गकालपग्रस्त  क्षत्रों  में  बहुत  गम्भीर  रहती  है
 ?

 श्री  सिकन्दर  बख्त  :  भारत  सरकार  TT  जल  की  सप्ल।ई  के  प्रश्न  को  जिस  गम्भी  रता

 से  ले
 रही

 है
 वह  इस

 तथ्य
 से  ene  हो

 जाती  हैं  कि
 दश

 के  इतिहास  में
 पहली  बार  गत  वर्ष  के

 दौरान  जिन  ग्रामों  में  पेय  जल  की  समस्या  हैं  उनके  लिये  पेय  जल  की  व्यवस्था  के  लिय  केन्द्रीय

 क्षेत्र में  40  रूपयों की  व्यवस्था  की  गयी  ।  इस  वर्ष  भी  पेय  जल  की  सप्लाई के  लिये  इ  स

 बजट म॑  60  करोड़  की  व्यवस्था की  गई  है  ।  इससे  ज्ञात  होता  है  कि  हम  इस  समस्या  छक्की

 मम्भीरता  को  समझते  ह  ।  इससे  पव  इस  बार  मे  कभी  सोचा  भी  नहीं  गया  था  ।

 जहाँ  सर्वोक्षण  का  प्रश्न  है  म  कह  चूका  हूं  कि  हमने  विभिन्न  सरकारों  को  यह  पत्र  लिखे  फि

 ब  अपना  अवश्यकताएं  बताय  तथा  हम  पेफਂ  से  अनुरोध  करेंग  )

 कई  माननीय सदस्य  खड़  हुय  ।

 अध्यक्ष  महोदघ  :  कयों  कि  यह  प्रश  ।  ater  प्रदेश  के  बारे  मे ंहै  में  श्री  सर्वनारायण  का

 नाम  पुकारता  हूँ  ।

 श्री  के०  गोपाल  :  आप यह  कपों  कहते  है ंकि  आप  केवल  आंध्र  प्रदश  के  सदस्यों  को  ही

 बौलने  की  अनमति  देंगे  ?
 यह  उचित  नही ंहै

 ।  आप  उन्हें  अनुमान  दे  सकते  हैं  किन्तु  आपको

 ऐसा  नहीं  कहना  (eqaearay  )
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 12  1978  लिखित  उत्तर

 श्री  Fo  सूर्यनारायण  :  आंध्र  प्रदेश  के  लगभग  3600  ग्रामों  पेय  जल  की  उपयुक्त  सप्लाई

 नहीं  है  ।  मंत्री  महोदय न  कहा  है  फि  इन्होंने  इस  काय  के  लिये  गत  वर्ष  बजट  में  40  करोड़

 रूपयों  की  व्यवस्था  कौ  थी  तथा  इस  वर्ष  60  करोड़  रूपयों  व्यवस्था  की  गई  है  ।  में  जानना

 चाहता  हूं  क्रि  सरकार  ने  दक्षिण  भारत  या  आंध्र  प्रदेश  को  faq}  धनराशि  आबंटित  की  है

 आंध्र  प्रदेश  को  इतने  करोड़  रूपयों  में  सं
 न

 ऋण  या  के  रूप  में  कितनी  धनराशि

 आबंटित की  गई  है  ।

 श्री  सिकन्दर बख्त  :  गत  वर्ष  157.0 30.0  लाख  रूपये  Nn fez  गये  थे  तथा  इस  ag  के  लिये

 विभिन्न  राज्यों  की  आवश्यकता  का  हिसाब  लगाया  जा  रहा  है  ।

 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 दार्जिलिंग  में  जनता  होटल  का  निर्माण

 #1093.  श्री  TIT  दास  :  क्या  qqzgq  और  नागर  विमानन  मंत्री
 हिं

 बताने  की  कृपा

 करेंगे  की  :

 पूर्वी  भारत  में  अत्यन्त  रमणीय  पवंतीय  स्थल  दार्जिलिंग  का  एक  प्रमुख  Tew  आकषंण

 केन्द्र  के  रूप  में  विक्रास  करने  के  लिए  सरकाश  का  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  और

 (a)  क्या  बहुत  बड़ी  संख्या  में  कमरों  वाले  एक  जनता  होटल  का  तत्काल  निर्माण  करने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  केन्द्रीय  crea  विभाग

 दार्जिलिंग  में  एक  यूथ  होस्टल  बनाने  तथा  मौजूदा  टूरिस्ट  लॉज  में  14  डबल  कमर  और  जोड़ने  का

 काम  पहने  हो  कर  बका है  ।  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में  ट्रेकिंग  को  बहुत  अधिक  संभावताएं  अतः

 दार्जिलिंग  के  लिए  डोमेस्टिक  और  इंटरनेशनल  दोनों  ही  तरह  के  पयटको  को  आकर्षित  करने

 के  लिए  इफ़  शियंकलाप  का  विकास  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 नहीं  ।  मद्रास  तथा  नई  दिल्‍ली  के  4  महानगरों  के  अलावा

 att  जनता  होटल  बनाने  के  लिए  पयंटन  केन्द्रों
 कक  चुनाव  एक  सर्वो  करने  के  बाद  किया

 fara  बक  से  वित्तीय  सहायता

 *  1096  श्री  पी०  के०  कौडियन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  छठीं  योजना  के  प्रस्तावों  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  विश्व  बेंक  के

 किसी  अधिकारी  ने  सरकार  के  साथ  बातचीत  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 faa  मंत्री  एच०  एस०  :  और  :  शायद  माननीय  सदस्य  का

 भाशय  उन  अनौपचारिक  बेठकों  से  है  जो  विश्व  बेंक  के  उपाध्यक्ष  डा०  डेविड

 हापर  ने  मार्च  1978  में  अपने  भारत  के  ate  के  दौरान  वित्त  मंत्रालय  और  योजना  आयोजन  के
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 साथ की  थी  इन  बंठकों के  दौरान  पंचਂ  योजना  (1978-83)  के  wate  के  संद  में

 विद शी  सहायता  की  भूमिका  पर  ara  चर्चा  हुई  परन्तु  उक्त  योजना  के  संबध  में  वित्तीय

 सहायता  से  संबंधित  किन्हीं  विशिष्ट  प्रस्तावों  पर  विचार-विभश  नहीं  fear  गया था  ॥

 कमंचारियों/मेनजरों  की  सवा  समाप्त  किया  जाना

 नक नक
 *1097.  श्री  अधन  सिह  ठाक्र

 श्री  रामानन्द  तिवारो  :

 बतान  is क्या  वाणिज्य  तथा  नार्गारिफ  चूति  और  सहकारिता  dat  यह  ना  छ्

 क्या  यह  सच  है  कि  सुपर  बाजार  कोआपरेटिव  स्टोर  मेनेजमेंट  ने  बहुत  से  कमंचारियों  /

 म॑नेजरों  को  बिना  कारण  बताये  हीं  उनकी  सेवा  समाप्त  कर  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  a“ aT  |... ध प्ण  कुमार
 :

 व  :  सात  विभाग  प्रबंधकों  तथा  दिहाड़ी  पर  काम  कर  रह  उनचास  दुसरे  कमंचारियों

 की  सेवायें  समाप्त  at  ययी  क्योंकि  वे  फालतू  और  कुछ  मामलों  में  अदक्ष  पायें  गये  थे  ।

 to  जी०  आफिस  एम्पलाईज  fama  केरल  को  मान्यता

 *
 1098.  डा०  ato  ए०  संयद  मोहम्मद  क्या  faa  मंत्रो  ए०  जी०  आफिस  एम्पलाईज

 त्रिवेन्द्रम  को  मान्यता  देने  के  बारे  में  22  1977  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 4411 के  उत्तर के
 संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  ए०  जी०  आफिस  एम्पलाईज  यूनियन  को  मान्यता  faq  जाने  के

 प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  था  ;

 क्या  उस  पर  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया  है  और  यदि  तो  क्या  निर्णय  गये

 और है

 यदि  नहीं  निणंय  करने  में  विलम्ब  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  हां

 न्यय
 यह  मामला  भारत  के  नियंत्रण  महालिखा-परक्षक  के  fi  च् a  ८  क  al  a  है  और  दुबारा

 शीघ्र  fata  लिए  जाने  की  आशा  है  |

 निणंय  लिए  जाने
 में  कुछ  विलम्ज  हुआ है  क्योंकि  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  लेखा-परोक्षा

 से  लेखाओं  को  अलग  करने  का  प्रशन  विचाराधे!न  था  और  एसे  पृथकरण  के  फलस्वरुप  स्पष्ट  स्थिति

 के  सामने  आने  तक  प्रतक्षा  करना  आवश्यक  समझा  गया  था  |

 Tourist  Centre  at  Shantighat  near  Kandhar  in  Nanded  District

 *1099.  Shri  Keshavrao  Dhondge:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Avia-
 tion  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Maharashtra  Government  has  urged  the  Centre  for  the  development
 of  a  tourist  centre  at  Shantighat  near  Bahadurpura  village  near  Kandhar  in  Nanded
 district  in  the  state;  and
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 (b)  if  so,  whether  the  Central  and  the  State  Government  propose  to  undertake
 the  project  jointly  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  ॥  *
 Kaushik)  :  (a)

 No,  Si.

 (b)  Does  not  arise.

 मछली  और  मछली  के  उत्पादों  का  निर्वात

 *1100.  श्री  अहमद  एम०  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री

 निम्नलिखित  की  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  क  कृपा  करेंगे  :

 मछली  और  मछलो  के  उत्पादों  का  निर्यात  कर  रही  बहुराष्ट्रोय  कम्पनियों  और  अन्य

 बड़े  गृहों  के  नाम  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कौन  से  किस्म  की  मछली  निर्यात  की  गई  और  किस  दर

 अन्य  देशों  को  समुद्री  उत्पाद  बेचने  के  लिये  प्रत्य  क  कम्पनी  दूवारा  क्या  तरीके  अपनाये

 और

 FAT  सरकार  का  इस  व्यापार  पर  कोई  नियंत्रण  है  ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  स  राज्य  मन्त्री  आरिफ  :

 (#)  1.  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  की  अनुषंगी  कम्पनियां

 यूनियन  कारबाइड

 2
 प्रुकबांड  feto,

 3  faetfrat  बिस्कूट

 कंडबरी  फ्राई  Feo,

 कालगट  पालमोलिव  लि०

 2.  बड़  औद्योगिक  घराने

 1.  ई०  आई०  go  परा

 आई ०  ब  स०  fo,

 कोन्कन  फिशरीज़  प्रा  ०

 चौगले  एण्ड  Fo  प्रा ०  feto,

 fae)

 0  ग्रीब्ज  काटन  एण्ड  कण  feo,

 कोठारी  इंटरनेशनल

 कामानों  ब्रद्स  प्रा  ०  Fao,

 रलिस  इंडिया  लि  ०,

 10  रौनक  इंटरनेशनल

 11  दिल्ली  क्लाथ  एण्ड  जनरल  fret  कं०  लि०

 12  टाटा  आयल  face  feo,

 13  वोल्टाज़
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 (a)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यातित  समुद्री  उत्पाद  की  कुछ  मदें  और ats  1976-77

 के  दौरान  उनके  निर्यातों  प्राप्त  औसत  इकाई  मूल्य  निम्नोक्त  प्रकार  हं

 रु०  में

 प्रति  fRo  ग्रा  o)

 निर्यातित  समुद्री  उत्पाद  1976-77  के  दौरान  उनके  निर्यातों

 की  मद  पर  प्राप्त  औसत  इकाई  मूल्य

 हिमशीतित  झींगा  मछली  34  रू०

 fenaifaa  मेंढक  की  टांगे  24  Bo

 हिमशीतित  लावस्टर  की  पूंछ  65  रु०

 हिमशीतित  मछली  11  स०

 सुखायी  हुई  मछली  e  4  Bo

 तथा  :  समुद्री  उत्पादों  का  व्यापार  आमतौर  पर  रद्द  न  किये  जा  सकने  वाले

 साख  पात्र  द्वारा  q fscaret  तत्काल  बिक्री  के  आधार  पर  निष्पादित  fat  जाता  है  तथा  उस  का

 लदान  फिया  जाता है  |

 समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  की  तत्काल  बिक्री  आधार  पर  तथा  पूर्व-निर्धारित  feta

 वाले  पक्के  कऋषपा  देशों  के  आधार  पर  उन  को  दी  जाती  है  जो  aaa  उत्पाद

 निर्वात  विकास  प्राधिकरण  में  रजिस्टड  होते  है  ।  कुछ  प्रकार  के  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  को  या

 तो  परिमाण  आधार  पर  प्रतिबंधित  किया  जाता  है  या  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  उसे

 मार्गीकृत  किया  जाता  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  आरक्षित  कोष  का  उ  qa
 तराश

 के  1101.  श्री  सनोरंजन  समक्त

 थी  एस०  आर०  za  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं
 कि  एसौसिएटिड  चेम्बसं  आफ  कामसं  एण्ड  इन्डस्ट्री  ने

 औद्योगिक

 ay  cf  नय
 डचत  उपयोग  करने  के  लिए उत्पादन  आदि  बढ़ाने  के  लिए  देश  के  विदेशी  मुद्रा  आरक्षित  कोष  का

 कुछ  सुझाव दिये  हैं  ;

 यदि  तो  संक्षेप  में  उनके  सुझाव  क्या  हूँ  और  उतर  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  उनके  परिणामस्वरूप  सरकार  ने  qe  मद्रा  के  उपयोग  के  लिए  कोई  योजना

 बनाई  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 वित्तमंत्री  एच०  एस०  (=),  (@),  और  सरफार  को

 faves  चम्बस  आफ  कामसं  एण्ड  इंडस्ट्री  से  एसा  कोई  पत्न  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  जिसमें  देश  के  विदेशी

 मडद्रा  के  भण्डार  के  उचित  उपयोग  के  लिए  सुझाव  दिये  गए  हों  ।  ऐसे  सुझावों  के  आधार

 पर  कोई  योजना  तेयार  करने  का  सवाल  पदाही  नहीं  होता  ।  लेकिन  सरकार  ने  विदेशी  war  के

 भंडार  का  उत्पादक  ढंग  से  इस्तेमाल  करने  क  लिए  अनेक  उपाय  किए  है  जिनमें  ara  ay  के  लिए

 आयात  नीति  को  उदार  बनाना  और  अनुमोदित  परियोजनाओं  के  आयात  के
 खच

 को  पूरा  करने

 के  लिए  सावधिक  वित्तीय  संस्थाओं  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के
 बंकों

 द्वारा  रुपयों  में
 q

 वित्त  व्यवस्था

 किए  जाने  की  नई  सुविधा  देना  शामिल  है  ।

 आयात  को  उदार  बनान  के  कारण  cat  उत्पादन  कमी

 *  1102.  श्री  के०  गोपाल  :]

 श्री  बंयालार  रवि

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि

 क्या  आयात  को  उदार  बनाने  से  देश  में  कुछ  महत्वपूर्ण  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  कमी

 हो  गई  और

 यदि  तो  स्वदेशी  उत्पादन  को  बनाय  रखने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है  ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ

 1978-79  के  लिए  आयात  नीति  तयार  करने  में  आधारभत  दष्टिकोण  एक तथा  (a)

 और  स्वदेशी  उदयोग  को  न्यायोचित  संरक्षण  प्रदान  करने  और  वसरी  ओर  स्वदेशी  उत्पादन  बढाने

 के  लिए  उद्योग  को  आयातित  अंतर्निविष्ट  साधन  उपलब्ध  कराता  रहा  है  ।

 2.  कच्चे  माल  और  संघटकों  की  जो  as  स्वदेशी  स्रोतों  से  उपलब्ध है  और  जिनमें  स्वदेशी

 क्षमता  का  काफो  विकास  हो  गया  है  उन्हें रोक  लगी  सची  में  सम्मिलित  कि  प  गया है  ।  रोक  लगी

 सूची  तेयार  करने  में  इस
 बाद

 की  विशेष  सावधानी  बरती  गई  है  कि  जो  वस्तुएं  अनि  लघु

 और  कुटीर  उद्योग  क्षेत्रों  में  बनाई  जाती  है  उन्हें  आयात  के  िए  रोक  लगी  सूची  में  सम्मिलित

 किया  जाए  ।  रोक  लगी  aa  में  मदों  की  संख्या  751 है  ।  इनमें से  कुछ  मर्दे  सामान्य  प्रकार
 की  है

 जिनमें  कई  उप  मर्दे  शामिल  है  ।  इन  मदों  की  सूची  आयात  नीति  के  परिशिष्ट  है|  में  दी  गई

 है  ।  लोहे  तथा  इस्पात  की  रोक  लगो  मदों  की  एक  अलग  सूची  तैयार  की  गई  है  और  आमान  नीति

 शामिल की  गई  इन  में  12  मर्दे  हें  जो  व्यापक  वर्गों
 की  दूयोतक है

 ।  इन  मदों  की  सूची

 आयात  नीति  के  परिशिष्ट  है ही |  म॑  दी  गई  है  ।

 इन  मदों  कीਂ 3.  रोक  लगो  सूची से  कुछ  मर्द  पूर्ण रोक  लगीਂ  सूची में
 शामिल  की  गई  हैं  ।

 संख्या
 96

 है  ।  ये  मर्दे  आयात
 नीति

 के  परिशिष्ट  |  में
 दी  गई  रोक  लगी  सूची  में

 सम्मिलित  मद्दे  वे  है  जिनमें  पर्याप्त  मात्रा  में  देशी  उत्पादन  उपलब्ध  है  ।

 4.  प्रतिबंधित  मदों  की  सूची  भी  dare  की  गई  है  जिनमें  ऐसी  मर्दे  शामिल  है  जिनका  amt

 में  उत्पादन  at  होता  है  लेकिन  इतना  नहीं  कि  उसे  समस्त  घरेलू  मांग  की  पूर्ति  ो  सके  ।  इन  मदों

 का  आयात  करने  की  अनुमति  देने  का  उद्देश्य  यह  है  कि  उससे

 !

 देशी  उसी  उत्पादन  और  मांग  के

 बीच  अंतर  की  पूर्ति  हो  सके  ।  इन  मदों  के  आयात  कौ  भनुमति  ate  गेशिक  उत्पादन में  लगे
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 वास्तविक  प्रयोगकर्ताओं  की  वास्तविक  खपत  के  आधार  पर  दो  जाएंगी  ।  इस  aay  में  मकों  की
 ल

 संख्या  498 है  ।  इन  में  थे  कुछ  मदें  सामान्य  प्रकार  को  जिनमें कई  मर्द  आ  जातों  य  मद

 gera  नोति  के  परिशिष्ट  है  सें  दो  गई  प्रतिबंधित  मदों  के  लिए  शो  लोहा  तथा  इस्पात

 की  भदों  की  रक  अलग  सचों  नीति  में  शासिल  को  गई  है  आयात  नीति  के  परिशिष्ट  7  सें

 23  मंद हैं  ।

 5.  65  मर्दे  ऐसी  ह  जिनका  आयात  सरकारो  क्षेत्र  के  farent  को  ama  मार्गीकृत  है

 इन  मदों  के  संबंध  में  भी  आयात  की  वास्तविक  मात्रा  देशी  उत्पादन  और  मांग  के  बीच

 अंतर  को  देखते  हुए  विनियमित  को  जायेगी  |  डसो  प्रकार  यद्यपि  कई  पेट्रो  लयम  उत्पाद  और

 औषधियां  रूप  से  शार्गीकृत  नहीं  की  गई  हें  किन्तु  केवल  सरकारी  क्षेत्र  के  निर्दिष्ट

 अभिकरणों  को  माफत  उन+ न  आयात  FHT  जाने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इन  मदों  का  वॉस्तविक

 आयात  भी  स्वदेशी  दृष्टिकोण  से  उपलब्धि  को  देखते  हुए  विनिधशित  क्रिया  जायेगा  ताकि  आयातों

 से  केवल  स्वदेशी  उत्पादन  को  अनुपत्ति  हो  ।  इन  मदों  को  सची  परिशिष्ट  9  में  दी  गई  है  ।  पिछले

 वर्षों  a  alfa  में  लोचशोलता  के  परिणाम  स्वरूप  आर  ई  पी  लाइसेंसों  के  आधार  पर  आयात

 होते  थे  ।  वतंभान  नीति  में  पहले  वाली  नीतियों  के  मुकाबले  इंस  अर्थ  में  कॉफी  परिवर्तन  कर

 दिया  गया  है  कि  जो  लोचशोलता  आर  ई  पो  लाइसेंस  धारियों  को  उपलब्ध  थीਂ  उसे  वापस  ले  लिया

 गया  नगर  आर  ई  पो  ate  निर्यातित  उत्पादों  और  प्रत्येक  के  आधार  पर  स्वीकृत  आयात

 भदों  के  बीच  निकट  संबंध  रखा  गया  है  ।  इसके  अलावा  आर  ई  पी  लाइसेंसों  पर  केवल  उन  मदों

 के  आयात  को  अनुमति  दो  जाथेगो  जो  रोक  लगी  या  मार्गीकृत  सूचियों में
 पिछले  वर्षों  में

 भार  ई  पीਂ  लाइस  सिंग  को  मार्फत  प्रतिप  उस  altar  के  अतिरिक्त  जिसे  उदयोग  सामान्य

 वास्तविक  प्रयोगकर्ता  लाइसेंसिंग  के  अंतगंत  प्राप्त  कर  सकता  था  ।

 6.  पूंजीगत  माल  के  संबंध  में  भी  चाल  आयात  नीति में  रोकਂ  लगी  मदों को  सची  दी  गई  है  ।

 ये  मर्दे  आयात  alfa  के  परिशिष्ट  प  में  दो  गई  जिस  कतिपय  माल  के  आयात  की

 अन  मति
 दी  गई  उसके  संबंध  मं  यह  शतं  है  फि  इच्छुक  faatan  पहले  अपनी  आवश्यकताओं

 के  बारे  में  विज्ञापन  दें  ताकि  देशी  उत्पादक  को  उस  मांग  की  पति  करने  का  मौका  सिल  सके  ।

 ऐसे  मामलों  में  आयात  के  आदेश  उस  विज्ञापन  की  तारीख  से  45  fea  समाप्त  होने  के  बाद  दिये

 जा  सकते  हैं  ।

 7.  आध्थात  नीति  में  उपर  बताये  गये  विभिन्न  संरक्षणात्मक  उपबंधों  के  अलावा  देशी  उदयोग

 गे  fen  व्यवस्था  के  अंतगंत  भी  संरक्षण  दिया  जाता  है  ।

 8.  नई  आयात  नीति  में  BIA  को  उत्पादन  का  बिस्तार  फ़रने  के  लिए  काफी  अवसर  दिये

 गये  इस  संबंध  में  निम्नलिखीत  व्यवस्थाएं  की  गई  हैं

 (1)  खुले  सामान्य  लॉइसंस  के  अंतगंत  कई  पूंजीगत  वस्तुओं  के  आयात  की  अनुमति  दी  गई

 है  ।

 (11)  जो  कच्चा  माल  और  संघटक  Car  प्रतिबंधित  मार्गीकृत  सूचियों में  नहीं  है

 उनके  आयात  की  अनुमति  औद्योगिक  वास्तविक  प्रयोगकर्ताओं  कौ  खुले  सामान्य

 लाइसेंस  के  अतंत  दी  गई  ।
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 (111)  अनुमति  देने  योग्य  अतिरिक्त  Atl  आयात  अन्मति  खले  सामान्य  लाइसस

 के  अंतर्गत ्  गई  है  ।

 (iv)  प्रतिबंधित  सच  में  कच्च  माल  और  संघटकीं  के  आयात  अनुमति  वास्तविक

 खत  जमा  उसक  10  प्रतिशत  क  आधार  पर  दी  जाएगी  ताकि  उत्पादन  में  संभावित

 वैडिघ  दर  at  ध्यान  रखा  जा  aka  लाइसंस  आटोमेटिक  आधार  पर  दिय  जायेंगे

 और  लिए  आवेदक  को  प्रायोजक  प्राधिकारों  की  सिफारिश  या  तकवीकी  विकास

 के  महानिदेशक  की  स्त्रोकृति  लेने  को  आवश्यफता  नहीं  होगो  ।  आटोमेटिक  लाइसंसों

 म  एक  निर्दिष्ट  सोमा  तक  गर-अनमेय  अतिरिकत  पर्जों  को  भो  अनुमति  होगी  ।

 (४)  जिन  मामलों  में  आवश्यकताओं  को  पूति  आटोमेटिक  क  अंतर्गत  नहीं  जा

 सकतों  उनम  कच्चे  माल  और  संघटकों  एवं  गेर-अनुमेय  अतिरिकत Twit L~)  के  लिए

 लाइसस  जारो  wer  क  ब्यक्स्था  HY  गई  है  ।

 (vi)  के  लिए  रोक  लगो  मार्गीकृत  मदों  और  पक  करने  के  सामान  क

 आयात  की  अनुमति  होगो

 9.  नये  एककों  के  मामले  में  मशोनरों  के  मलय  की  प्रतिशतता  के  रूप  में  अरंभिक  लाइसस

 जारो  करने  को  प्रणालो  समाप्त  फर  दो  गई  है  ।  प्रत्योजक  प्राधिकारियों  को  अधिकार  दिया  गया

 किवे  3  लाख  ख्प्य  मलय  तक  के  प्रारंभिक  लाइससों  को  सिफारिश  कर  सकते  है  उन  एककों  के

 मामले  में  जो  पिछड़े  क्षत्रों  म  लव  क्षत्रों  म  हें  अपवा  मतपत्र  सनिकों  और  अनुसचित

 जातियों  जत जातियों  दत्र  स्थापित  किये  गये  उन्हें  प्रारंभिक  लाइसंस  का

 fran  प्रायोजक  प्राधिकारी  सिफारिश  कर  सकते  बढ़ाकर  5  लाख  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।

 नोति  में  को  गई  इन  व्यवस्थाओं  से  उत्पादन  के  लिए  देश  में  भई  क्ष  मता  सचित  करने

 के  लिए  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  जो  भारवो'यਂ  विदेशों  से  लौट  रहे  हं  अथवा  विदेशों  में  रह  रहह  तथा

 जो  भारत  में  उत्पादन  में  fear  कर  रह  हे  उन्हें  सुविधाएं  दी  गई  है  ।  उन  भारतोयों

 के  मामले  में  जो  स्थाई  रूप  से  रहने  के  लिए  वापस  आना  चाहते  हं  तथा  उद्योग  स्थापित  करना

 चाहते  है  उनको  बिनाਂ  cad  शी  किलियरेंस  के  विदेशों में  कमाई  गई  अपनी  विदेशी  मुद्रा  से  खरीदी

 गई  25  लाख  TT  तक  को  मशोनरी  का  आयात  करने  को  भी  अनुमति  दी  जायेगो  ।  एसे  मामलों

 में  25  लाख  रुपये  से  अधिक  मलय  की  मशीनरी  को  भो  अनुमति  दीਂ  लेकिन  यह  स्वदेशी

 किलियेरंसਂ  के  wera  होगा  ।  मशीनरी  के  साथ-साथ  विदेशों  में  कमाई  गई  बिदेशी  asa

 खरीदें  गए  5  लाख  रुपम  तक  के  मॉल  की  भो  अनुमति  दी  जायेगी  |

 10.  सरकार  ने  नई  आयात  नीति  की  घोष  1  करके  सचिव  विकास )  की  अध्यक्षता

 में  एक  मंत्रालय  afafa  गठित  की  है  ताकि  अलंग-गलंग  मंदों  के  आयात  पर  रोक  लगाने

 अथवा  उसे  उदार  बनने  के  लिए  से  प्राप्त  अम्याविदनीं  अथवा  सुझावों  पर  विचार  किया

 जा  सके  ।  इससे  उ्दयोग  को  उन  क्षेत्रों  न्यायोचित  संरक्षण  प्राप्त  करने  का  एक  और  भवसर

 fat  जिनमें  एसे  न्यायोचित  संरक्षण  आवश्यकता हैं  ।
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 पशन  को  आय  कर  स  छूट

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  वित  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  सिविल  पशन  (SrIuea )  नियमों  के  अन्तगंत  प्राप्त  होने

 बाली  पेंशन  के  पूर्ण  कम्यूटेशन
 को  आयकर  1961  की  संशोधित  धारा  10

 (Ts)  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  आय-कर  के  भुगतान  के  लिये  कर  ferert<or  से  छूट  प्राप्त

 क्या  वित्त  मंत्रालय  के  अनुदेशों  के  अन्तर्गत  कोई  ऐसे  नियम  प्रचलन  में  हैं  अथवा  किसी

 ऐसी  प्रथा  का  अनुसरण  कथा  जाता  है  जिससे  अधिनियम  के  उपरोक्त  उपबन्धों  का  उत्लंघत

 होता  है  और  पूरी  पेंशन  को  आथ-कर  से  छूट  नहीं  मिलती  और

 यदि  हां,तो  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  विपरीत  नियमों  को  जारी  करने  के  क्या

 कारण  हें  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  :  पेंशन  के  जितने  अंश  के  लिय

 सिविल  पेंशन  ferat  के  अन्तगंत  राशीकरण  की  स्वीकृति  दो  जाती हैं  उस  रकम  को

 आय-कर  1961  की  धारा  10  (i)  के  अन्तगंत  आय-कर  से  छूट  मिली  हुई

 fad  मंत्रालय  ने  इस  आशय  की  हिदायत  जारी  की  है  कि  जिन  कमंचारियों  ने

 कारी  उपक्रमों  में  खब  जाने  का  विकल्प  दिया  वे  सिविल  पेंशन  (  नियमों  के

 सार  पंशन  के  एक  तिहाई  हिस्से  का  राशीकरण  कर  सकते  fard  जिन  मामलों  में  सारी  पेंशन

 की  ऐवज  में  एक  मुश्त  रकम  पाने  का  विकल्प  दिया  गया  हो  उनमें  यहा  रकम  सिविल  पेंशन

 )  नियमों  >  अन्तर्गत  fact  सकने  वाली  रकम  की  एक-तिहाई  रकम  होगी  भर  पेंशन

 के  दो-तिहाई  हिस्से  के  प्राप्ति-अधिकार  को  छोड़ने  के  सिविल  पेंशन  नियमों

 के  अन्तरगत  राशीकरण  की  रकम  की  दुगुनी  रकम  के  बराबर  रकम  सेवा-समाप्ति  लाभ  के  रूप  में

 मिलेगी  ।  ये  हिदायतें  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  नियमो ंके  नियम  37  तथा  के

 अनुसार  ही  हैं  ।  इसका  ad  यह  हुआ  कि  आयकर  1961  की  धारा  10(10-%)

 (1)  के  अनुसार  पेन्शन  की  केवल  एक  तिहाई  cater  रकम  कौ  छूट  मिली  हुई  है  और  बाकी  की

 दो  तिहाई  रकम  सेवा-समाप्ति  लाभ  के  रूप  में  होने  के  कारण  भाय-कर  1961  की

 धारा  (1)  के  अन्तगंत  नहीं  आती  ।  इस  प्रकार  स्पष्ट  है  कि  इन  आदेशों  का  आथ-कर

 1961  की  घारा  10.0  (i)  के  उपबन्धो ंसे  कोई  विरोध  नहीं है

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Capital  Investment  by  L.LC.,  Unit  Trust  of  India  and  0.1.  in  shares  of  Private
 Sector  Companies

 Shri  0.  P.  Tyagi  :

 Shri  Anant  Ram  Jaisway  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  lay  a  statement  ६  howing  :

 (a)  whether  he  is  aware  of  the  capital  investment  by  the  LIC,  Unit  Trust  of
 India  and  General  Insurance  Companies  in  the  purchase  of  shares  of  private  sector
 companies  between  Ist  March  to  19th  April,  1978;
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 (b)  if  so,  the  names  of  such  companies,  the  number  and  value  of  shares  purchased
 from  each  company  and  the  percentage  yield  in  respect  of  each  share  on  present  value;

 (c)  the  big  houses  to  which  above  companies  are  associated;

 (d)  whether  Government  have  laid  down  a  policy  regarding  capital  investment
 in  shares  by  the  above  institutions  to  prevent  them  from  investment  in  shares  with
 yield  below  a  given  percentage  and  also  to  compel  them  to  sell  such  shares  invariably;

 (e)  whether  the  yield  of  the  shares  purchased  is  lower  than  the  bank  fixed
 deposit  interest  rate  and  the  dividend  paid  by  the  Unit  Trust  to  its  share  holders
 is  even  lower;  and

 (£)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  basis  for  purchase  of  private  sector  com-
 panies  shares  by  the  above  public  sector  institutions  ऐ

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  to  (e):  In  the  normal  course
 of  their  investment  operations,  Life  Insurance  Corporation  of  India,  Unit  Trust  ण
 India,  General  Insurance  Corporation  of  India  and  its  subsidiaries  have  been  purchas-
 ing  shares  of  public  limited  companies  in  the  private  sector.

 2.  Information  regarding  the  names  of  Companies  whose  shares  these  institutions
 have  purchased  during  the  period  Ist  March  to  15th  April,  1978,  number  and  value

 of  shares  purchased  of  each  Company  by  these  institutions  and  the  yield  on  the

 average  purchase  price  together  with  the  details  of  the  large  business  groups  to  which
 the  Companies  belong  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  House.

 3.  Government  have  laid  down  the  guidelines  régarding  the  pattern  of  invest-
 ments  of  the  LIC,  GIC  and  ‘its  subsidiaries.  According  to  these  guidelines  the  LIC’s
 investments  in  the  private  corpotaté  sector  ate  limited  to  10%,  of  the  annual  accretions
 to  the  Controlled  Funds  while  the  investments  of  the  GIC  and  its  subsidiaries  in  the

 same  sector  are  limited  to  30°%  of  the  annual  investable  funds,  Within  these  para-
 meters  these  institutions  make  their  investment  decisions  in  regard  to  the  purchase
 of  shares  of  companies  through  their  respective  Boards  and  Investment  Committees,
 So  far  as  UTI  is  concerned,  its  investments  are  mainly  in  equity  shares  and  deben-

 tures  of  public  limited  companies.

 4.  The  objective  of  the  institutions  in  making  equity  purchases  is  to  earn  a
 «८  «०  ae  loo steady  and  reasonable  return  on  their  cy

 to  the  scope  for  capital  appreciation  and  the  growth  prospect  9  of  the  company.  They
 take  into  account  the  financial  performance  of  the  company  concerned  the  consistency
 of  the  earnings,  record  of  dividend  payments,  prospects  of  bonus  issues  having  regard
 to  the  reserve  position,  the  quality  of  management,  diversification/expansion/moderni-
 sation  plans  of  the  company,  and  the  marketability,  of  the  shares.  As  a  part  of  their

 portfolio  management,  they  also  keep  in  view  the  need  for  a  proper  diversification
 of  their  investments.

 5.  The  dividend  yield  value  is  no  doubt  an  important  consideration  in  the  matter

 of  purchase  of  ‘shares  but  equally  important  is  the  scope  for  capital  appreciation.  In

 the  case  of  LIC  and  GIC,  the  capital  appreciation  arising  from  equity  investment

 provides  them  with  a  hedge  against  possible  depreciation  on  interest  bearing  securitis,

 In  the  case  of  GIC,  the  tax  angle  is  an  additional.  factor  since  the  tax  payable  on

 inter-corporate  dividend  income  is  much  lower  than  that  payable  on  interest  income
 from  Governnient  securities,  debentures,  fixed  deposits,  term  loans  etc.  In  the  case
 of  UTI,  the  booking  of  thle  capital  a  ypreciation  is  an  important

 consideration
 to

 enable  it  to  declare  a  reasonable  0110८.  to  the  unit  holders.
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 6.  As  mentioned  above,  these  institutions  do  not  purchase  shares  on  the  basis
 of  yield  consideration  alone,  but  also  take  into  account  other

 aspects,  such  as,  scope
 for  capital  appreciation  and,  therefore,  there  can  be  no  comparison  between  the
 dividend  yield  on  the  shares  and  the  interest  rate  on  fixed  deposits  with  Banks  and

 the  devidend  paid  by  the  Unit  Trust  to  the  unit  holders

 एयर  इंडिया  द्वारा  यात्रियों  को  शराब  पेश  frat  जाना

 *11 105.
 थ्रो  कचरुलाल  हेमराज  क्या  qaer  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एयर  इंडिया  द्वारा  अपनी  उड़ानों  यात्रियों  को  शराब  पशਂ  को

 जाती  है

 यादि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  जिसके  भन्तगंत  एयर  इंडिया  को

 अपनी  उड़ानों  में  शराब  पेश  न  करन  को  सलाह  दी  जायंगी

 यदि  तो  उसके  क्या  विशेष  कारण  और

 (3)  यदि  उपयुक्त  भाग  में  उल्लिखित  कोई  प्रस्ताव है  तो  वह कब  से  विचाराधीन

 qqzy  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  और

 एयर  इंडिया  पहल  दर्जे  के  यात्रियों  को  शराब  fa eH  दत  हं  और  इक्कॉनामी  कलास  के  यात्रियों

 को  alta  पर  |

 (7  (7)  और  (  नहीं  ।  मामला  अभी  सरकार  के  विचाराधीन  है

 दमन  और  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्र  म  बेकिंग  काय

 के  1106.  श्री  अमत  कासर  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बतान  की  क्र्पा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  क्रि  दमन  और  दीव  संघ  क्षत्र  के  तेरह  तालूकों  में  से  केवल

 चार  मारमागाव  और  बारडीज  में  ही  बैकों  का  95

 ama  बेकिंग  काय  होता  है

 क्या  सार  बंक  काय  केवल  कछ  ही  स्थानों  पर  ही  होने  से  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  अस्वस्थ

 प्रतियोगिता  नहीं  हो  गई  और

 संघ  राज्य  क्षेत्र  के  12 |  नौ  पिछड़े  तालुकों  बकिंगਂ  काय  को  फलाने के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  दमन  और  दीव के  केन्द्र  शासित  प्रदेश

 के  बेकिंग
 परिचालन  के  आंकड़ें  रिजवं  बैंक  ढारा  पूरे  केन्द्र  शासित  प्रदेश के  बार  समग्र  रूप

 से  एकत्र  fg  जाते  हें  तालुकावार  आंकड़ें  उपलब्ध  नहीं  हैं
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 विशिष्ट  स्थानों  पर  शाखा  खोलने  के  लिए  बैंकों  को  लाइसेंस  देते  समय  भारतीय

 fess  बैंक  हर  स्थान  को  बैकिंग  आवश्यकताओं  का  मूल्यांकन  करता  है  और  उसके  ध्यान  में  बैंकों

 की  आपसो  अस्वस्थ  प्रतियोगिता  का  कोई  उदाहरण  नहीं  आया  है

 पूर  केन्द्र  शासित  प्रदेश  के
 छोटे  ऋणकर्त्ताओं  की  आवश्यकताएं  ठीक  से  पूरी

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लीड  बैंक  योजना  की  हाल  ही  में
 इस  कन्द्र  शासत  प्रदेश  में  भी  लागू

 कर  दिया  गया  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  गोवा  और  दमण  का  दायित्व  सौंपा  गया  और  स्टेट

 बैंक  आफ  सौराष्ट्र  को  दीव  का  ।  लीड  कों  बेंको  इन  क्षत्रों  के  लिए  जिला  ऋण  योजनाएं  तैयार

 करने  को  फह  गया है  इन  ऋण  योजनाओं  के  फ्रार्यान्वयन  के  बाद  इस  केन्द्र  शासित  प्रदेश  छोटे

 ऋण  कर्त्ताओं  को  करण  दिये  जाने  की  गति  में  सुधार  होने  कीਂ  आशा है  ।

 rat  बीमा  निगम  के  विकास  अधिकारी

 *  1107.  श्री  शामलाल  धव  क्या  वित्त  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह

 सच
 है  कि  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम

 के
 विकास  अधिकारियों ने  ः

 1978  में  हड़ताल  की  थी  ;

 यदि  तो  यह  हड़ताल  कितने  दिन  चली  और  उनकी  मांगे क्या
 थीं  ;

 जीवन  बीमा  निगम  के  विकास  अधिकारियों  की  इस
 हड़ताल

 के  कारण  सरकार  को

 अपने  इसਂ  कारोबार  में  कितनी  हानी  हुई  ;

 क्या  जीवन  बीमा  fata  के  विकास  अधिकारीयों  कीं  इस  हड़ताल  से  पालिसी  धारियों

 को  बर्ष  में  दिये  जाने  वाले  बोनस के  पर  कोई  प्रभाव  पड़े गा  ;

 यदि  तो  वह  कितना  होगा  ;  और

 भविष्य  में  gat  स्थिति  को  टालने  के  लिए  कया  कायं  वाही
 की

 गई

 faa  मंत्री  एच०  एस०  :  और  :  att  जीवन  बीमा  निगम के

 fasta  अधिक्ारियों  ने  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  1966  में  शुरू  की  गई  लागत  मानदण्ड  योजना

 को  वापसਂ  लेने  और  स्वतः  रोजगार  की  सुरक्षा  तथा  परिलब्धियों  की  सूरक्षा  की  अपनी

 मांगो ंके  समर्थन  में  चाहे  उनका  काम  कंसा  भी  हो  मार्च  1978  में  हड़ताल  की  थी  ।  उनकी

 ताल  8-3-78  से  27-3-78  तक  चली ॥

 1978  में  हड़ताल  की  अवधि  में  व्यक्तिगत  बीमों
 के

 अन्तगंत  नए  कारबार  और  इसकी

 तुलना  में  पिछले  वर्ष  को  डसो  अवधि  में  किए  गए  व्यक्तिगत  बीमों  के  नए  कारबार  के  आंकड़े  इस

 प्रकार है
 e

 8-3-77  से  8-3-78  से

 27-3-77  तकਂ  27-3-78  तक

 प्रस्ताविक  राशि  16.50  80.08

 बीमाकत  राशि  120.85
 107.73
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 और  :  जींबन  बीमा  निगम
 द्वारा

 बोनस  की  घोषणा  feasts  बीसाकित  मूल्यांकन

 के  आधार  की  जाती  है  और  अगला  मूल्याकन  31-3-79  को  fear  जाना  बीमांकित

 मूल्यांकन  करते  समय  अन्तर-मूद्यांकन  अवधि  में  मृत्य  संबंधीं
 अनुभव  विदेशों

 से  हुई  आय  और  प्रबन्ध

 के  खर्चे  को  हिसाब  में  लिया  जाता  है  ।  बोनस  जिसकी  घोषणा  अगले  मूल्यांकन  के  समय  की

 fasta  अधिकारियों  की  हड़ताल  के  सम्भावित  प्रभाव  का  ठीक  ste  परिणाम  बताना
 नद

 सम्भव  हीं  है  ।  फिर भी  अन्तर  मूल्याकन  अवधि  दौरान  fasta  अधिकारियों  पर  हुए

 तत्सम्बन्धी  न्य खत्  का  पता  उस  मूल्याकन  के  परिणामों  से  चल  जाएगा  ।

 fasra  अधिकारियों  के  कार्य  निष्दादन  का  मूल्यांकन  करने के  लिए  मानदण्ड  f

 रित  करने  के  विचार  से  नैशनल  फेडरेशन  आफ  फोल्ड  वकेस  के  साथ  बातचीत  चल  रही  है  ।

 आपातकाल  के  दौरान  महंगाई  भत्ते  मਂ  जबरदस्ती  की  गई  कटौती  की  बहाली

 श्री
 भगत  राम  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  का  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आपात  स्थिति  के  दौरान  कमंचारियों  के  मंहगाई  भत्ते  में  1/2

 प्रतिशत  की  जबरदस्ती  कटौती  की  गई  थी  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  महंगाई  भत्ते  की  इस  कटौती  को  बहाल  करके  आपातकाल  की

 इस  सरासर  ज्यादती  को  समाप्त  करने  का  है  ;  और

 महंगाई  भत्ते  में  की  गई  इस  कठौती  को  कब  बहाल  करने  का  विचार  है  1

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  A  :  वेतन  आयोग  द्वारा

 सिफारिश  की  गई  मंहगाई  भत्ता  के  अनुसार  भौद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए  अखिल  भारतीय

 औसत  STAT  मूल्य  सुचकांक  (aTatez )  100)  की  औसत
 के

 200  अंकों
 से

 ऊपर  12  मास  के  औसत  में  प्रति  8  अंक  की  afer  हो  जाने  पर  कमंचारियों  की  fara  दरों  पर

 महंगाई  भत्ते  की  एक  feta  देय  हो  गई  थी  :--

 वेतन  रंज  जौसत  सूचकांक  (1960=  100)  में  6  ae
 कीं  बृद्धि  हो  जाने

 पर  स्वीकाय  सहगाई  भत्ते  की  राशि  |

 लिज  वेतन  का  3. 5  प्रतिशत  fea  न्यूनतम  7  रुपये  प्रति मास  और

 अधिकतम  10  ~ Rtg  प्रति  मास  |

 300  रुपय  से  उपर  बतन  का  2.  5  प्रतिशत  fee  न्यूनतम  10  रुपय  प्रति  मास  और

 अधिकतम  20  रुपय  प्रति  मास  |

 इस  सिंफारिश  को  स्वीकार  करते  हुए  संरकार  ने  दरों  में  ड्  प्रतिशत  की  afar  कर  दी  थी

 हिना
 जोकि  निम्न  प्रकार  है

 वेतन  रंज  सूचकांक  (1960--100)  के  12  मास  के  औसत  में  8  अंक  की

 वृद्ध  हो  जाने  पर  स्वीकार्य  मंहगाई  भत्ते  की  राशि  ।

 300  रुपये  तक  4%

 300  रुपये  से  उपर  वेतन  का  3  प्रतिशत  fet  न्यूनतम  12  रुपये  और

 27
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 किन

 सरफार  ने  272  अफ़  तफ  औसत  सक  क  को  परा  फरने  के  लिए  इस  आधार  पर  मंहगाई

 भत्ते  की  9  fees  ETVATT  की  ।  वेतत  आयोग  ने  यह  भी  सिफारिश  की  थी  कि  यदि  मूल्यस्तर  272

 के  12  मास  के  से  अधिक  हो  जाए  तो  सरकार  कों  चाहिए  कि  वह  स्थिति  की  समीफा  कर

 और  यह  निर्णय  करे  फ़ि  महंगाई  भत्ते  की  योजना  art  बढ़ाई  जाए  अथवा  वेतन-मानों  में  ही

 संशोधन  कर  दिया  सरकार  ने  इस  मामले  में  संयक्त  परामशंदाता  तंत्र  की  राष्ट्रीय  परिषद

 के  कमंचारी  पक्ष के  साथ  विचार-विमर्श  किया और  पहले  से  लागू  महंगाई  भत्ते  की  योजना

 के  अनुसार  फिंतु  तीसरे  वेतन  आयोग  द्वारा  सिफारिश  को  गई  दरो  पर  अतिरिक्त  AgATS
 भत्ते

 की

 5  fread  मंजूर  करने  का  frog  किया  ।  उसके  बाद  देय  महंगाई  भत्ते  की  किस्तें  इस  आधारपर

 मंजूर की  गई ह  |

 महूंगाई  भत्ते  की  उच्चतर  दरों  जोकि  महंगाई  भत्ते  की  शरू  की  नौ  किस्तो ंके  मामल  म॑

 लागू  की  गई  बहाल  करने  का  प्रश्न  संयक्त  परामश  दाता  तत्  की  राष्ट्रीय  परिषद  के  कमं  चारी

 पक्ष  द्वारा  उडाया  गया  था  और  इस  समय  उनके  साथ  इस  मामले  विचार-विमशं  चल  रहा

 जून  1978  के  आखिर  तक  इस  विचार-विमर्श  के  परे  हों  जाने  की  आशा है  ।

 निर्वात  संवघन  के  पास  सदस्यों  निर्यातकों  की  संख्या

 10135.  श्री  विजय हु  मार  मलहोत्रा  :  क्या  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करंग  कि  1  1978  को  निम्तलिखित  निर्यात  aaa  परिषदों

 प्राधिकारियों  के  पास  सर्स्यों/पं  जोकतः  faataat  को  संख्या  क्या  थी  बेसिक  केमिकल्स

 एण्ड  फार्म  स्युटिकल्स  fo  पो ०  कौंसिल  केमिकल्स  एण्ड  एलाइड  प्रोडकंट  ई०  पी०  कौंसिल

 इंजीनियरिंग  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  कौंसिल  फिनिशड  लेदर  एण्ड  लेदर  मन्यूफक्चरस

 ई०  पो ०  (  )  afer  Tere  एक्सपोट  डबलपमेंट  अथारिटी  (s:)  प्लास्टिक  और

 लिंवोलियम  fo  पी०  कौंसिल  प्रोसेस्ड  फूड्स  fo  पी०  कौंसिल  स्पोर्ट्स  गुड्स

 fo  पी०  कौंसिल  तूल  एण्ड  बूलन्स  ई०  Glo  कौंसिल  टेक्सटाइल  एक्सपोटं
 प्रोमोशन

 कौंसिलਂ
 ह

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ

 1  1978  को  निम्नोक्त  निर्यात  संवधन  परिषदों  में  पंजीकृत  निर्यातकों  संख्या

 चे  दो  जातों है
 ——  oe

 1-1-78 की  संख्या
 निर्यात  संवधन  पश्स्थिद

 recor न

 1
 पंजीकृत

 क्षारीय  भषज  तथा  अंगराग

 सामग्री  निर्वात  erat  परिषद  2748  1605

 रसायन  सहोत्पात  farata  aaa

 परिषद  1898  1523

 इंजिनियर  निर्यात  सक्धन  परर्रिघ्रद  6.044  5652
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 1

 $$

 तैयार  चमड़े  तथा  चमड़े  a  विनिभित

 1369 वस्तुओं  को  निर्यात  dada  पं  रिषद  1369

 समूद्रो  उत्पाद
 निर्थात

 विकास

 करण  1034

 प्लास्टिक  तथा  लिनोलियम  निर्यात

 da  परिषद  1302  1220

 साधित  खाद्य  Lv T¢T4  निर्पात  wae

 परिषद  673  640

 8  425 खेल-सामान  निर्यात  संवर्धन  परिषद '  425

 ऊन  ऊनो  माल  निर्यात  संवर्धन

 परिषद  349

 10  4088  3890 सूती  ata  निर्यात  संवधंन

 सिलाये  परिधानों  का  पैनल )  (3929)

 Taxes  Outstanding  Against  Various  Companies

 10136.  Shri  Hukmdeo  Narain  Yadav:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 ‘to  state

 (a)  total  amount  of  income  tax,  customs  duty  and  other  Central  taxes  outstanding

 Saran against  U.P.  Trading  Company,  Darbhanga  Marketing  Company,  Bihar,

 Marketing  Company,  Bihar,  Viney  Krishna  Agrawal,  Shivnandan  Prasad  Agrawal,

 Gopi  Poddar,  Mahavir  Rice  Mill,  Asharfi  Mahaseth,  Darbhanga,  Bihar,  Gauri  Shankar
 Badri  Naryan  Sakari,  Chhabra  Mill  Stores,  Darbhanga,  Parmeswar  Pansari,  Dhar-

 bhanga,  Nirmal  Trading  Company,  Darbhanga  (all  in  Bihar)  and  since  when  this

 amount  is  outstanding  and  the  action  taken  to  realise  this  amount;  and

 (b)  the  initial  capital  of  each  of  these  commercial  firms  and  their  capital  upto
 the  end  of  1977  and  the  amount  of  bank  loans  against  these  firms ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Zulfiquarulla):  (a)  &

 (b)  :  According  to  the  information  presently  available  with  the  Ministry,  a  chart

 showing  the  initial  and  final  capital  in  each  of  the  ten  commercial  firms  out  of  those

 specified  in  part  (a)  of  the  question  is  annexed.  There  are  no  direct  taxes  or  central

 excise  duties  outstanding  against  these  firms  and  the  information  whether  any  customs

 duty  is  outstanding  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 In  respect  of  bank  loans  to  the  Companies  it  may,  be  stated  that  in  accordance
 with  the  practices  and  usages  customary  among  bankers  and  also  in  conformity  with
 the  provisions  of  the  Banking  Companies  (Acquisition  and  Transfer  of  Undertakings)
 Act,  1970,  information  relating  to  the  affairs  of  individual  constituents  of  the  banks
 cannot  be  divulged,
 ee

 t  नकारो  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो  ।
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 Statement
 िन  ———

 SI  Name  of  the  Assessee
 oa

 capital(Rs.)  Capital  as  onthe
 No  vith  date  to  which  latest  available

 the  information  date  (Rs.)  (with
 relate,  in  brac-  relevant  date  in
 kets)  bracket)

 te

 &

 वाना  rene

 Shivanandan  Prasad  Agarwal!  67.  पा  189,205

 (3 st

 (31-

 Gopi  Pcddar  शक  e
 (19  87,978 - 10-70)  (31  13-71)

 42,035  90,487 Mahavir  Rice  &  Oil  Mills
 (7-  11-61)  (22-10-76)

 Chhabra  Mill  Store  1,83,148  2,33  ,856

 द ८  65)  (31-12-77)

 Parmeshwar  Pansarl  100,062
 (2  35,967 "1 1-56)  (22-10-76)

 Asharfi  Mahaseth  19,056  77,418

 (10-  10-  59)  (24-10-74)

 49,717  1,418,522 Nirmal  Trading  Co
 (1962)  (31-12-77)

 8  Gouri  Shankar  Badri  Narian  Sakri  e  83,258  41,248
 (1957-58)  (31-12-77)

 9  Vinay  Krishna  Agarwal  (HUF)  6,55,407  15,53  ,395
 (1966-67)  (1977-78)

 10  Vinay  Krishna  Agarwal  (Ind1.)  o  17,815  494,348
 (1-4-64)  (1977-78)

 a

 ACHTT  ढारा  ग  WT  कारखा  जाना

 10137.  श्री  यशंवन्त  बोरोले  :  क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  क  कृप  फि

 क्या  भारत  सरकार  कुछ  गोपनींय  शष्ट्राय  कार्यों
 के

 लिए  फरोड़ो  रुपए  कों  एक  गुप्त

 fafa  रखती  है  ;

 x= »  ait
 क्या  इस  निधि  में  से  उपयोग के

 मामले  में  हेरा-फेरो  may  भ्या  धक्  गूंजाइश  होती

 है  ;  और

 क्यां  कोई  एसो  मामला  सरकार  को  जानफारों  में  लाया  गया  है  जिसमें  धन  गलत  ढंग

 से  निकाला  और  इस्तेमाल  किया  गया  ?

 {(m\ 2  :  संविधान  के  अनुच्छंद  114
 faa  मंत्री  एच०

 एम
 ०

 :  (#),  (4)
 और

 |  के  बिना  भारत  को
 (3)  के  साथ  पठित  अनुच्छेद  266 (  3)  े  aaa  संसद को  अनुमति

 समेकफ्रित  निधि  से  कोई  भी  रकम  ay;
 Ter  faTATaAI  जा  THAT  इस  लिए  सरकार  के  पास  कोई  गप्त
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 निधि  नहीं  है  ।  परंतु  कुछ  मंत्रालयों  के  बजट  AVS
 |  ह्  नों  में  गुप्त  या  विशेष  प्रकृति  के  व्यय  के  लिए

 कुछ  शीर्षों  के  अंतगंत  व्यवस्था  शामिल  होती  है  ।  बजट  व्यवस्था  के  उचित  प्रयोग  को  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  को  विनियसित  फरने  के  संबंध  में  अलग  से  नियम  तथा  लेखाकरण  संबंधी

 फार्यविघियां  निर्धारित  फर  दी  गई  हैं

 QE  लेवल  फीडर  संवायें

 10138.  श्री  एड्आर्डों  फलीरो  :  e qaqtq  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 नि क्या  उन्होंने  as  लेवल  नागर  विमानन
 फीडर  सेवाओं

 के  परियोजना  प्रतिवेदन

 तैयार  करने  के  लिए  एक  सर्मिति  नियुक्त  की  और

 यदि  तो  यह  स्मिति  उन्होंने  किस  कारण  fata  और  इसके  संक्षिप्त  निदेशपद

 कया हें  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री
 पुरुषोत्तम

 :  at

 (a)  ce qady  तथा  अन्य  महत्व  के  छोटे  नगरों  तथा  शहरों  को  as  विमान  सेवाओं

 से  जोड़ने  का  प्रश्न  काफो  समय  से  सरकार  के  विचारांधीन  है  ।  इस  सम्बन्ध  इंडियन  एयरलाइंस

 द्वारा  एक  प्रारंभिक  परियोजना  रिपोर्ट  तेयार  कर  गई  थो  ।  एक  समिति  का  गठन  कियां  गया

 है  जो  फरियोजना  के  एसे  विभिन्न  पहलूओं  को  जांच  करेगी  जैसे  विभिन्न  क्षेत्रों  आदि  की

 कताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ‘as  परिचालनों  की  स्कीम  या  क्रमिक  चरणों  में

 जन  (phasing)  विमान  का  परिचालन  करने  वालों  प्रशासनिक  तंत्र  मार्ग

 वेतन  मार्ग  qaq  आदि  तथा  ऐसे  हो  अन्य  संबद्ध  मामले  ।  समिति  अपनी  रिपोर्ट

 1978  के  अन्त  तक  प्रस्तुत  फर  देगी  और  सरकार  उसके  बाद  हो  इस  विषय  पर  कोई  निणंय

 लेगी  ।

 Representation  to  Regional  Director  National  Savings  Ahmedabad,  Against  Savings
 District  Officer

 10139.  Shri  Dharmsinhbhai  Patel:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  the  agent  of  Mahila  Pradhan  Kshetriya  Bachat  Yojana  in  Porbandar

 city  in  Saurashtra  region  of  Gujarat  submitted  in  December,  1977  a  representation
 to  the  Regional  Director,  National  Savings,  Government  of  India,  Ahmedabad,  com-

 plaining  against  the  Savings  District  Officer  for  not  getting  commission  in  time  and

 non-availability  of  the  requisite  forms,  small  boxes  and  other  literature  for  depositors

 (b)  if  so,  the  details  of  the  complaints  or  demands  contained.  therein;

 (८)  the  action  taken  so  far  by  Government  thereon;  and

 (d)  whether  the  same  agent  made  complaints  about  eight  times  to  the  Regional
 Office,  Nari  Bachat Director,  Ahmedabad,  against  the  District  National  Savings

 Yojana  (Savings  Scheme)  of  Porbandar  and  if  so,  the  nature  of  complaints  made
 date-wise  and  the  action’  taken  or  proposed  to  be  taken  on  all  these  complaints  and
 when  ?
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 Ministry  of  Finance  Shri Wale The  Minister  of  State  in  the  (a)

 Yes,  Sur

 (b)  &
 (c)

 ‘The  complaint  of  the  Mahila  Pradhan  Agent  mainly  pertains  to  the

 following  points

 (i)  The  District  Savings  Officer  was  not  giving  the  necessary
 guidance

 and
 the  Natianal

 Savings  Organisation  was  also  not  extending  to  the  Agent  the

 requisite  co-operation;  and

 (ii)  delay  in  the  payment  of  commission  bills  for  the  months  of  July,  August
 and  September  1977

 There  was  initially  some  delay  in  the  payment  of  commission  bills  This  was

 because  some  further  scrutiny  had  to  be  made.  The  bills  were  paid  subsequently
 There  is  no  substance  in  her  other  complaints  and  the  Agent  had  been  suitably  advised

 about

 Yes,  Sir,  besides  the  representation  of  the  Agent  made  in  December  1977,
 there.  were  seven  other  complaints  received  from  the  same  agent.  Brief  particulars
 af  the  complaints  date-wise  and  the  action  taken  thereon  are  furnished  hereunder  ्, ७

 Date  of  Point  raised  Action  Taken

 Compl
 aint

 10-8-77  Delay  onthe  part  of  the  Head-  The  earlier  application  was  not  in  proper
 Post  Officer  in  issuing  the  form  and  the  Agent  was  advised  to  submit

 agency  to  her.  revised  application  along  with  the  pres-
 cribed  security  which  was  receive  on
 2-3-77  and  the  order  appointing  the  appli-
 cant  as  Agent  was  issued  on  5-4-77.  There

 was  thus  no  undue  delay  in  the  matter.

 19-9-77  Delay  inthe  payment  of  commis-  There  was
 initially

 some  delay  inthe  payment

 sion  bills  and  not  beingsupplied  of  commission  bills  as  some  810०

 with
 sufficient  number  of  forms  quiries  had  to  be  made.  These  bills  were,

 and  iiterature.  however,  subsequently  paid.  The  requisite
 forms  and  literature  were  supplied  to  meet
 the  genuine  requirements

 17-10-77  Commission  bill  for  September  The  District  Savings  Officer  is  primarily
 1977  remained  unattended  to  in  a  touring  officer  and  he  attends  to  the  bills

 the  absence  of  District  Savings  when  he  works  at  the  head  quarters.Some
 Officer  delay  in  the  matter  might  have  occurred

 but  the  bills  were  paid  subsequently.

 21-10-77  These  contained  only  suggestions  The  first  suggestion  could  not  be  complied
 for  supply  of  printed  lists  of  with  .  PaSs  Book  covers  and  smallsavings
 account-holders.  to  MPKBY  boxes  are  supplied  by  P  Department
 Agents,  supply  of  covers  for  to  the  extent  of  stock  available

 and pass  boo  ks,  supply  of
 small  savings  boxes.

 27-1-78  This  again  relates  to  delay  in  the  In  some  cases  the  bills  were  received  direct

 payment  of  commission  bills.  by  the  Director  National  Savings
 and  they  had  to  be  referred  backto  the  Djs-
 trict  Savings  Officer  for

 scrutiny.
 22-2-78  Noa  new  points  were  brought  out

 in  this  application.

 16-3-78  Commission  claims  for  January  These  bills  have  since  been  paid.
 and  February  1978  werd
 delayed.
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 Business  Transaction  of  Gold  Done  by  Jaipur  Royal  Family

 10140.  Shri  Chaturbhuj:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  his  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  published  in
 Patrikaਂ  dated  9th  April,  1978  under  the  caption  Rajgharane  no

 Bombay  men  6  crore  sone  ke  soude  kiye  hainਂ  (Jaipur  royal  family  has  done  business

 transactions  of  gold  worth  Rs.  6  crore  in  Bombay)  and  if  so,  whether  Government
 of  India  have  initiated  action  to  find  out  the  facts  thereof  and  if  so,  the  information
 received  so  far;  and

 (b)  whether  a  copy  of  the  details  thereof  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Satish  Agarwal)  :  (a)  &

 (b)  :  As  a  result  of  certain  raids  carried  out  by  the  Income-tax/Gold  Control  autho-

 rities  in  the  various  premises  belonging  to  the  erstwhile  ruling  family  of  Jaipur  during

 February  to  June,  1975  about  895  kg.  of  primary  gold,  gold  coins,  ornaments/article
 were  seized  by  the  Gold  Control  authorities for  action  under  the  Gold  (Control)  Act.

 The  case  was  adjudicated  by  the  Collector  of  Central  Excise  in  November,  1977

 confiscating  gold  and  allowing  it  to  be  redeemed  on  payment  of  fine  of  Rs.  1.5  crores;
 the  Collector  also  imposed  a  personal  penalty  of  Rs.  5  lakhs  on  Lt.  Col.  Bhawani

 Singh  as  Karta  of  Hindu  Undivided  Family  of  Erstwhile  royal  family  of  Jaipur.

 Gold  and  gold  articles  seized  by  the  Gold  Control  authorities  were  under  a

 restraint  order  issued  by  the  Income-tax  Department  under  section  132(3)  of  the

 the  Collector  of  Central Income-tax  Act,  1961,  after  Excise,  Jaipur  adjudi-
 cated  the  matter  the  assessee  approached  the  Income-tax  Department  for  lifting
 the  restraint  order,  to  enable  payment  of  liabilities  to  the  Income-tax  and  Gold

 Control  authorities  by  sale  of  gold.  He  furnished  a  bank  guarantee  for  a  sum  of

 Rs.  289  lakhs,  personal  bond  for  Rs.  26.69  lakhs,  along  with  a  letter  from  the  Punjab
 the National  Bank,  Jaipur  stating  that  the  sale  of  gold  articles  to  be  released  by

 Central  Excise  authorities  would  be  carried  out  under  their  supervision  and  the  sale

 proceeds  thereof  would  be  retained  by  them  after  deducting  a  sum  of  Rs.  155  lakhs

 payable  to  the  Gold  Centrol  authorities,  another  sum  of  Rs.  289  lakhs  payable  to

 the  Income-tax  Department  and  Bank  charges  etc.  The  Bank  also  undertook  to

 pay  after  a  period  of  40  months  from  the  date  of  release  of  gold  any  tax  liabilities

 which  may  be  then  outstanding  to  the  extent  of  the  balance  sale  proceeds  retained

 by  them.  Thereupon,  the  Income-tax  Department  removed  the  restraint.

 The  gold  was  redeemed  by  the  party  on  6-2-78  after  depositing  the  redemption
 fine  and  personal  penalty.  Reports  indicate  that  a  total  of  about  884  kg.  of  gold,
 ormaments,  and  articles  etc.  were  sold  between  February  and  April,  1978  to  gold
 dealers  for  about  Rs.  5.7  crores.

 Out  of  the  sale  proceeds  of  the  gold,  a  sum  of  Rs.  315.69  lakhs  (Rs.  289  lakhs

 plus  Rs.  26.69  lakhs)  has  been  collected  by  the  Income-tax  Department,

 मस्जिद  Als  क्षेत्र  मं  तम्बाकू  जब्त  करना

 10141.  शी  मनोहरलाल  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या
 मस्जिद  मंठ  da  में  25  1975  से  8  1975  के

 बीच  797  और
 :168  बोरियां  तथा  कुल  1965  तम्बाकू  की  बोरियां  जब्त  की  गई  जिन

 पर  1,06,766  रुपये  और  2,43,000  रु०  यानि  कुल  3,49,766  रु०  के  उत्पादन  शुल्क  का

 अपवंचन  किया  गया

 42



 22  1900  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  विभागीय  कायंवाही  जिसमें  लाइसेंस  रदूद  किया

 जाना  भी  शामिल  मुकदमा  एक  विभाग  से  विभाग  को  मामले  भेज  जाने  जसी

 तथा  अन्य  इसी  प्रकार  की  क्या  प्रभावकारी  कायंवाही  और

 उक्त  मामलों  की  वतंमान  स्थिति  क्या  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  अग्रवाल  )  :  हां  ।

 और  :  पहले  मामले  में  जिसमें  797  बोरे  तम्बाकू  पकड़ा  उप

 केन्द्रीय  उत्पादन  दिल्ली  दूवारा  eara-frora  किया  गया  था  जिसमें  तम्बाकू  को  जब्त  कर

 लिपा  गया  और  पार्टी  पर  750  रु०  HT  दण्ड  लगाया  पाटीं  5,000  रु०

 के  जुर्माने  की  अदायगी  करके  तम्बाकूं  छुड़वाने  की  अनुमति  दी  गयी  थी  ।  पार्टी  ने  वेयर्क्तिक  दण्ड

 की  अदायगी  कर  जुर्मानि  की  रकम  अदा  करके  माल  को  छुड़ा  लिया  और  उसे  Ya:  माल

 गोदाम  में  रख  दिया  ।  चूंकि  पार्टी  कपट  के  सामलों में  ग्रस्त  थी  और  उसकी  ओर  सरकारीं  रकमें

 बकाया  पढ़ी  थी  ।  इसलिये  इसਂ  अवस्था  में  पार्टी  का  लाइसेंस  we  करना  उपयु्क्त  नहीं

 समझा  गया ॥

 दूसरें  मामले  में  जिसमें  1168
 बौरे  तम्बाकू  पकडा  गया  qTa-feagt  केन्द्रीय

 शुल्क  समाहर्ता  नें  किया  जिसमें  तम्बाक्‌  को  जब्त  कर  लिया  गया  तथा  पार्टी  पर  2000  रु०  FT

 वयक्तिक  दण्ड  लगाया  गया ।  पार्टी  को  यह  छूट  दी  गयी  थी  कि वे  10,000  रु०  के

 जुर्माने  की  अदायगी  करके  तम्बाकू  छुड़वा  सकते  है  ।  पार्टी  ने  वैयक्तिक  दण्ड  अदा  कर  दिया  लेकिन

 तम्बाकू  नहीं  छुड़वाया  ।  बाद  में  तम्बाक्‌  को  नीलाम  द्वारा  बेच  दिया  गया  ।  इस  पार्टी

 के  पासਂ  कोई  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  लाइसेंस  नहीं  था  ।  पार्टी  के  खिलाफ  इस्तगासे  की

 भी  शर  की  गयो  थो  जो  चल  रहो  है  ।

 रत्नागिरि  में  हवाई  अड्ड  का  निर्माण

 10142.  श्री  राजाराम  शंकरराव  साने  :  क्या  e qWeq  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे कि  :

 Sor
 क्या  सरकार  का  विचार  रत्नागिरि  में  एक  हवाई  अड्डे  को  निम  ह  करने  का  है  ;  और

 क्या  प्राइवट  विमान  कम्पनियों  को  रत्तार्गिरि  और  कोल्हापुर  के  बोच  शटल  सेवा

 आरम्भ  करने  की  अनुमति  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 qaza  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  नहीं  ।  रत्नागिरि  में

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  बनाया  गया  एक  gary  अड्डा  है  ।

 बम्बई-कोल्हापुर-नासिकਂ  तथा  बम्बई  -  रत्नगिरि  मार्गों  पर  परिचालन  के  लिए  एक

 गेर-अनुसूचित  गोल्डन  सन  एवियेशन  को  एक  परमिट  जारी  किया
 गया  ऐसे

 परिचालन  बम्बई-रत्नरगिरि  ant  पर  पहले  ही  आरंभ  कर  रि q  भ्ब्प्द  गए  हैं
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 amma

 भारतीयों  को  विदेशी  aero  मगलान  किय  बिना  एज  यू  arse  टिकटਂ  का  दिया  जाना

 10143.  श्री  पी०राज  गोपाल  :  [: 228  पर्यटन  और  नागर  faarar  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  HUT  कि

 (*)  क्य  qacat  को  cae  एज  यू  arse  विदेशों  मुद्रा  में  भूगतान  करने  पर

 लब्ध  ह  ;  और

 क्या  पयंटन  को  प्रोत्साहन  देने  के  उद्देश्य  से  उक्त  टिकट  लोगों  को  विदेशी  मुद्रा  म॑

 भगतान  के  बिना  उपलब्ध  कराय  जायेग  ?

 हां  । फ्यंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )

 यह  mala  अंतराष्ट्रीय  ° qa zet  at  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अंतराष्ट्रीय

 TAH को  आकृष्ट करने  की  दष्टी  से  बनाई गयी  है  ।

 अंतर्देशोय  west  के  उनकी  को  ध्यान  में  रखते  पत्तीय  स्थलों  तथा

 पूत्र  faatfea  परिक्रमा  यात्राओं  के  लिए  रियायत  रल  फिराए  उपलब्ध  हैं  ।

 विदशों  म  संयुक्त  उद्यमों  मं  इक्विटी  पंजी  मं  लकद  धनराशि  लगाना

 10  144.  शो  एस०  सोमानी  :  क्या  नार्गारिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  सरकार  ने  fatal  में  संयुक्त  उद्यमों  में  प्रत्येक  मामलें  में  गुण-दोष

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  मामलों
 में  Sfeaqei  पूंजी में  नकद

 धनराशि
 लगाने  की  अनुमति  देने

 at  निणंय  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बार  में  सरफार  नोति  फा  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 नागरिक  पूति  aar  सहकारिता  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  (sf  आरिफ

 (#)  तथा  :  जो  हां  feqzi  अंशदान  परा  फरने  कें  लिय  नकद  सहायता  को  अनुमति

 कठिनाई  वाले  तथा  सुयोग्य  मामलों में  गुणावगण  के  आधार  पर  तथा  सहयोग  के  क्षेत्रों  पर

 विचार  करके  दो  जाती  |  परामशं  तथा  अनप  सेवा  उद्यमों  के  मामले  में  नकदी

 भजने  पर  विचार  Feat  जा  सफता  है  ।  एसे  मामलों  पर  तभी  विचार  fear  जाता  है  जब कि

 लम्ब  समय  तक  पूंजीगत  माल  तथा  सेवाओं  को  काफो  निर्यात  होने  का  प्रस्ताव  इस  सम्बन्ध

 में  विदेशों  में  भारत  के  संपूदद  उद्यमों  पर  लागू  होने  वाले  मागंदर्शी  सिद्धान्त  और  ध्यान

 आक्षित  किया  जाता  है  जो  28  1978  को  लोक  सभा  में  पूछ  गये  अतारांकित  प्रश्न

 सं०  8568  के  उत्तर  के  साथ  संलग्न  थे  ।

 आम  आदमी  के  लिय  vada  पयंटन

 10  115०  थी  डी०  अमात
 :

 कया  e qq¢q
 और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  को
 अन्तदेशोय  पर्यटन  विकसित  करने की  जानकारीਂ

 और
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 ———

 सो  इस  मामले  में  विशेषकर  युवकों मे  qdeq  के  प्रति  रुचि  बढ़ाने  और

 पर्यटन  को  आम  आदमी  के  लिये  सुलभ  करने  के  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  )
 :  हां  ।

 सस्ते  आवास  की  व्यवस्था  करने  तथा  यूथ  ट्रेवल  को  बढावा  देने के  केन्द्रीय

 पर्यटन  विभाग  द्वारा  विभिन्‍न  योजनावधियों  में  पयंटक  बंगलों  तथा  युवा  होस्टलों  का  निर्माण  किया

 गया हैं  |  1978-83  की  पंचवर्षीय  योजना  में  कलकत्ता  तथा  मद्रास  के  चार

 नगरों  में  जनता  होटलों  निवास  )  के  निर्माण  का  और  इनके  साथ  साथ  अन्य  चुने  हुए  ऐसे

 केन्द्रॉंपर  भीਂ  छोटे  जनता  होटल  बनाने  का  भो  प्रस्ताव  है  जिनका  निर्धारण  एक  सर्वेक्षण  कर  लेने

 के  बाद  किया  जायगा  |  सरकार  ने  नई  दिल्‍ली में  1250  शयूयाओं  वाले  जनता  होटल  प्रॉजेक्ट  का

 अनुमोदन  कर  दिया है  और  इसका  शिलान्यास  4-5-1978  को  fear  गया  ।  यह  1980-81

 तक  क्रमिक  घरणों  ( afar)  में  पूरा  किया  जाएगा  |

 aga  अधिक  qeary में  तीथ  यात्रियों  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  सोसाइटीज

 रजिस्ट्रेशन  एक्ट  के  अंतगंत  एक  सोसाइटी  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  जो  केन्द्रीय  तथा  राज्य

 धार्मिक/धम्थिं  व्यक्तियों  आदि  से  अनुदान/दान  प्राप्त  करेगी  ।  इस

 प्रकार  बनाये  गय  फंड  यह  प्रस्तावित  सोसाइटी  राष्ट्रोय  महत्व  के  तीथ  केन्द्रों  पर  धर्म

 सरायों  मुसाफिरखानों  के  संघारण/सधार/घिस्तार  के  लिए  अनुदान  देगी  ।

 आईं०  ato  सो०  कलकत्ता  दारा  विदेशी  शयरों  का  कम  किया  जाना

 10146.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  बर्मा :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने की
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आई०  टी
 ०

 सी०  कलकत्ता  ने  अभी  तक  अपने  कुल

 विदेशी  शेयरों  की  कूल  चुकती  पूंजी  और  स्वीकृत  पूंजी  को  40  प्रतिशत  तक  कम  नहीं  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया
 हैं  और

 कम्पनी  में  इस  समय  व्यक्तियों  या  विदेशी

 ग्रपों व्  के  शेयरों  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  शेयर  कम  करने  के  लिये  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुआ है  ;  और

 विदेशी  aa  विनियमन  अधिनिधम  के  sage  के  अनुसार  faeai  शेयरों  को  कम

 करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जप  रही  है  ?

 faa  मंत्री  (att  एच०  THO  :  जी  चह्टीं  ।  कंपनो  वे  अपनीਂ  आनवासी  इक्विटो

 पूंजी  को  पहल  हो  39.  9  प्रतिश्त  तक  घटा
 दिया है

 |

 और
 :  यें  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होते  ।

 फरोदाबाद  में  आवकर  अधिकारियों  को  वास्तविक  और  बेचामी  परिसम्पत्तियों  का  पता

 लगाने  के  लिये
 जांच

 10147.  श्रो  दुर्गा  चन्द  :  क्या  faa  मंत्रों  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयकर  arfacatt cat  को  एक  स्थान  से  दुसरे  स्थान  पर  earaleat ta  करते  के  बारे

 में  सरकर  में  क्या  नोईत  निधी  रत  कर  rat  é;
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 क्या  यह  आरोप  लगाया  गया  है  क्रि  फरीदाबाद  में  आयकर  अधिकारियों  के  कार्यालयों

 में  WseTaArr  व्याप्त  है

 क्या  यह  सच  है  कि
 फरोदाबाद  में  आयकर  अधिकारियों  को  परिसम्पत्तियां  उनके

 आय  के  ज्ञात  साधनों  के  अनुपात  नहीं

 यदि  तो  क्या  फरीदाबाद  में  आयकर  अधिकारियों  को  वास्तविक  और  बेनामी

 afzarafaat  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  जांच  को  जा  रहा  और

 क्या  आथकर  कार्यालयो ंमें
 काम  कर  रह  सभी  आयकर  और  अन्य

 कर्मचारियों  तथा  उच्च  अधिकारियों  से  समय  समय  पर  आय  के  बारें  मे ंब्यौरा  लेने  का  विचार है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  sant  अधिकारियों  को

 3  अथवा  4  वष॑  को  अवधि  के  पश्चात्‌  के  अधिकार  क्षेत्र के  अन्तगंत  एक

 आयकर  से  दूसर  में  और  TH  स्थान  से  दूसर  स्थान  को  स्थानान्तरित  किया  जा  सकता

 जबकि  श्रेणो  11  अधिकारियों  को  सामान्यतया  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  स्थानान्तरित

 नहीं  किया  जाता  आयकर  अधिकारियों  को  किसी  राज्य  विशेष  में  अथवा

 वर्षों  के  काय  काल  के  बाद  इंस  प्रकार  स्थानान्तरित  किया  जा  सकता  है  ।  सम्बन्धित  अधिकारियों

 को  afe  कोई  व्यक्तिगत  कठिनाइयां  तो  उनपर  fear  करते  हुए  इस  नीति  को  विशिष्ट

 मामलों में  लागू  नहीं  किया  जाता  है  मितव्यधिता  के  इस  नीति  के  अनुरूप  ही  कम  से

 कम  स्थानान्तरण  कियं  जाते हैं  ।

 फरोदाबादे  में  तैनातਂ  एक  आयकर  निरीक्षक  के  खिलाफ  आयकर  हरियाणा

 और  को  एक  गुमनाम  शिकायत  मिली  भ्रष्टाचार  का  आरोप  लगाया  गया है  ।

 आयकर  अधिकारियों  को  अचल  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येंक  ag  ' विवरण  दाखिल

 करना  होता  है  ।  ऐसा  कोई  मामला  ध्यान  में  नहीं  आया  है  {TqA  यह  पाया  गया  हो  कि  फरीदाबाद

 में  तनातਂ  किसी  अधिकारी  की  परिसम्पत्तियां  उनकी  आय  अनुपात  के  अनुरूप  नहीं  हैं  ।

 यह  प्रशन  नहीं  उठता  |

 आयकर  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  अपनी  विवरणी  दाखिल  करने  के  दायित्व

 के  आयकर  विभाग  के  किसी  कमंचारी  से  कोई  पथक  विवरणी  दाखिल  करने  की

 अपेक्षा  नहीं  की  जाती  है  ।  किस्त  नियम  तथा  आदेश  हं  जिनमें  आयकर  अधिकारी  और

 gad  ऊंचे  ओहदे  के  अधिकारियों  से  अचल  सम्पत्ति  की  वार्षिक  विवरणियां  दाखिल  fat  जाने

 कौ  अपेक्षा  की  गई  है  विशेषरूप  से  आयकर  विभाग  के  arattzai  के  लिए  कोई  अन्य  प्रकार

 की  विवरणी  निर्धारित  कियें  जाने  का  प्रस्ताव  नहीं  किया  जाता  है  ।

 दिल्‍ली  और  भुवनेश्वर  के  बीच  सीधी  fama  सवा

 10148.
 थ्रो  पदुमाचरण  सामन्तलिहरा :

 क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  fact  से  भुवनेश्वर  को  विमान  सेवा  आरम्भ  करने  कोई  प्रस्ताव  है  और

 तो  प्रस्ताव का  क्या है  और  इसकी  क्रिया  वति  कब  की  जायेंगी ?
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 22  1900  (4)  लिखित  उत्तर

 ec Qyda  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  और  :  भवनेश्वर

 के  हवाई  अड्डे  के  रन-वे  के  फर्श  के  नवीकरण  का  काय  आरंभ  कर  fear  गया  है

 और  इसके  1979  तक  पूरा  हो  जाने  को  आशा  है  ।  इंडियन  एयरलाइंस  रिसफसिंग  का

 काय  पूरा  होते  ही  भुवनेश्वर  के  लिए  विमान  सेवा  चलाने  पर  विचार  करगी  |

 Uniformity  of  Rates  in  Star  Hotels

 10149.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil

 Aviation  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Starred  Question  No.  247  on  2nd

 December,  1977  regarding  basis  on  which  Hotels  are  star  categorised  and  state  :

 (a)  whether  there  are  280  Star  Hotels  in  the  country  and  if  so,  whether  these

 hotels  meet  the  requirement  of  the  country  and  if  not,  the  number  of  hotels  proposed
 to  be  constructed  in  public  and  private  sectors  and  the  names  of  the  States  where

 these  hotels  will  be  constructed;.

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  no  uniformity  in  the  rate  of  rooms,  prices
 of  food  articles  and  other  things  in  star  hotels;  and

 (c)  the  various  steps  being  taken  by  Government  to  bring  uniformity  in  prices
 of  the  above ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik):  (a)

 out  of There  are  288  approved  hotels  on  the  list  of  the  Department  of  Tourism,

 which  152  have  been  star  categorised/classified  and  the  remaining  136  will  be  classified

 when  the  Classification  Committee  is  revived  which  is  expected  to  be  $0  shortly.

 There  is  a  shortage  of  hotel  accommodation  of  requisite  standards  for  international

 and  domestic  tourists.  As  against  a  total  estimated  requirement  of  39,710  rooms  by

 1982,  there  are,  at  present,  17,851  rooms.  Seventy-seven  hotel  projects  in  the  private

 sector  have  been  approved  and  are  at  various  stages  of  construction.  When  completed

 they  will  add  5,979  rooms  to  the  existing  accommodation.  As  regards  the  public

 sector,  the  India  Tourism  Development  Corporation  has  plans  to  set  up  9  hotels  with

 a  total  of  790  rooms  during  the  Five  Year  Plan  1978-83,  subject  to  the  availability

 of  funds.  The  Hotel  Corporation  of  India  have  a  proposal  to  set  up  a  355-room

 hotel  at  Bombay  and  275-room  hotel  at  Srinagar.  construct It  is  also  proposed  to

 Janata  hotels  at  the  4  metropolitan  cities  of  New  Delhi,  Bombay,  Calcutta  and

 Madras  which  when  completed  will  add  2,260  rooms.  A  statement  showing  total

 number  of  hotel  projects  and  the
 places

 where  they  are  being  constructed  is  attached

 (ANNEXURE  1).

 (jb)  and  (c):  It  is  not  possible  to  have  uniform  tariff  which  all  hotels  of  the

 same  star  category  should  charge,  in  view  of  the  fact  that  operational  and  capital  costs

 vary  from  place  to  place  and  are  dependant  on  the  depreciated  value  of  the  establish-

 ment.  an However,  the  hotel  rates  are  fixed  in  accordance  with  internationally

 accepted  formula  which  allows  a  fair  return  of  operational  costs.  The  Department

 of  Tourism  approves  hotel  tariff  worked  out  on  the  basis  of  this  formula,  duly

 certified  by  a  chartered  accountant.  Thereafter  for  every  revision  in  hotel  tariff,

 the  approval  of  the  Department  is  obtained.  A  study  group  is  being  set  up  to

 examine  in  depth  the  construction  and  operational  costs  of  different  categories  of

 hotels  with  a  view  to  determining  a  suitable  formula  for  structuring  of  hotel  tariffs,
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 Written  Answers  Vaisakha  22,  1900  (Saka)

 Statement  I

 Hotel  Projects
 Esoposed

 to  be
 राधा

 in  Private  Sector

 tr

 Number
 ना

 Northern  Region

 1.  Agra  (Uttar  Pradesh)

 2.  Allahabad  (Uttar  Pradesh)

 3.  Bhatinda  (Punjab)

 4.  New  Delhi  (Delhi)

 5.  Jaipur  (Rajasthan)

 6  Lucknow  (Uttar  Pradesh)

 7.  Gudhiana  (Punjab)

 8.  Varanasi  (Uttar  Pradesh)

 9.  Jammu  &  Kashmir}

 el  हा  Ap
 17

 Eastern  Regian

 1.  Digha  (West  Bengal)  .

 2.  Gauhiti  (Assam).

 3.  Patna  (Bihar)

 4,  Silchar  (Assam)  .

 1  per  tae  tt nee

 Western  Region

 I,  Abmmedabad  (Gugarat).

 2.  Bor
 ह

 (Maharashtra)

 3.  Goa

 4.  Khajuraho  (Madhya  Pradesh)

 5.  Khandafa  (Maharashtra)

 6.  Margoa  (Goa)

 7.  Nasik  (Maharashtra)  .

 8.  Ponda  (Goa)

 9.  Poona  (Maharashtra)

 0.
 Shirdi  (Maharashtra)

 .

 es  eT

 20



 12  1978  लिखित  sae

 Statement

 Number

 Southern  Region

 Adoni  (Andhra  Pradesh)

 Anakapali(Andhra  Pradesh)

 Bangalore  (Karnataka)

 Cochin  (Kerala)

 Coimbatore  (Tamil  Nadu)

 Hyderabad  (Andhra  Pradesh)  10

 Kakinada  (Andhra  Pradesh)

 Kareem  Nagar  (Andhra  Pradesh)

 Madras  (Tamil  Nadu)
 10  Ootacamund  (Tamt]  Nadu)

 Tiruchirapalli  (Tamil  Nadu)

 12  Tirupati  (Andhra  Precesh)

 13  Visakhapatnam  (Andhra  Pradesh)

 14  Vijayavada  (Andhra  Praesh)

 15  Warangal  (Andhra  Pracesh)
 a  ee  en

 34

 GRAND  ToTAL  77
 ee Ce  A  Ge  Re  बदन

 HOTEL  PROJECTS  PROPOSED  TO  BE  CONSTRUCTED  IN  PUBLIC  SECTOR

 DURING  THE  FIVE  YEAR  PLAN  1978-83

 India  Tourism  Development  CorPoration

 Number
 SS ाा

 1,  New  Delhi  (Delhi)

 2.  Agra  (Uttar  Pradesh)

 3.  Chandigarh  (Chandigarh)

 4.  Gauhati  (Assam)  .

 5.  Gulmarg  (Jammu  and  Kashmir)

 6.  Goa  e  ह  चे  चके  थे  e  a

 7.  Bombay  (Maharashtra)
 8.  Ahmedabad  (Gujarat)

 9,  Bhopal  (Madhya  Pracesh)

 Hotel  CorDoration  of  India

 1..Bombay  (Maharashtra)

 2.  Srinagar  (Jammu  and  Kashmir)

 GRAND  ToTaL  e  il

 ei  tr
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 विकास  की  गति  बंढान  के  लिए  बको  ढारा  ब्याज़  की  दर  में  कमी  किया  जाना

 10150-  श्री  माधवराव  सिधिया :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बनान  की  कृपा  करग  कि :

 क्या  यह  सच  है  फि  बैंकों  की  ब्याज  दरें  अधिक  होने  के  कारण  पांचवी  योजना  अवधि  में

 मध्य  प्रदेश  में  उठाऊ  fears  के  लिए  पुंजी-निवेश  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  इसका

 जितना  विकास  होना  चाहिए  था  उतना  नहीं  हुआ

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बार  में  किया  गया  सही  मूल्यांकन
 क्या  है

 क्या  सरकार  विकास  को  गति  बढाने  के  लिए  ब्याज  दर  कम  करन  पर  विचार  कर  रही

 और

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  पटल )  और  पांचवी  योजना  की  अवधि  के  दौरान

 मध्य  प्रदेश  में  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारों  किय  गय  उठाऊ  सिचाई  परियोजना  सहित  arafad

 (HETIfac)  छोटी  सिचाई  योजनाओं  के  वित्त  पोषण  में  उल्लेखनीय  प्रगति  fears  देती  जसा

 अखिल  भारतीय  आंकड़ों  के  मुकाबल  में  मध्य  प्रदेश  की  स्सथितिਂ  प्रदर्शित  करने  वाली  fart-

 लिखित  सारणी  से  पता  चलता  है
 :--

 लाख  रुपयों  )
 ————

 मघ्य  प्रदश  अखिल  भारतीय
 SY  ED  a  पटापट  eet  pole  ्  क  ee  me  am  pe

 निम्मलिखित  के  खातों  की  खातों al  बकाया

 मनत म  सख्या  राशि  संख्या  राशि

 माच  ,  1974  425  20.  51  17208  1578.85

 1975  2581  133.26  27248  1510.01

 माच  ,  1676  10127  416.99  46153  2370  70

 977  22024  819.38  61362 भाच ,  2800.  18
 चिलहला डडा

 (RU  खोंदने/गहर  कॉरोन  तथा  इंजन/पम्पसेट  लगा ने  केलिए  गये  ऋण  उक्त  आंकडों  में  शामिल

 नहीं
 है  ')

 यह  देखा  जा  सकता  है  कि  इस  में  1974  और  1977 के  बीच  ऐसे

 कौ  माता  बढ़कर  लगभग  40  गूना च्  हो  गई  जबकि  इसी  अवधि में  सारे  देश  में  एसे  ऋणों  की  मात्रा

 दुगने  से  भी  कम  बढ़ी  थी

 और  जहां  कृषि  पर्नाचत्त  और  विकास  बंकों  से  पुर्नाघत्त  सहायता  ली  जाती

 वहा ंब्याज  की  दर  10%,  प्रतिशत  होती  किन्तु  भूमि  विकास  बेक  द्वारा  दिये  गये

 wit
 के  मामले  में  राज्य  सरकार  द्वारा  efga  दरों  का  ध्यान  रखते  मध्य  प्रदेश  मे  11  प्रतिशत

 की  दर  से  ब्याज  लिया  जाता  है  जोकि  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  ब्याज  की  सामान्य  दर
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 -_  a

 झौद्योपिक  वित्त  निगम  peat  संघ  के  पदाधिकारियों  को  सताया  जाना

 10151.  श्री  लालु  प्रसाद  यादव :  कया  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  छपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सवब  है  कि  औद्योगिक  faa  निगम  कमंचारो  एसोसिएशन  के  सभी

 उनको  शाखा  मंत्रियों  और  अन्य  सक्रिय  पदाधिकारियों  को  उनकी  अधिकारियों  के  रुप  में  qatedfa

 होने  इसके  बावजूद  कि  उन्हें  उसो  स्थान  पर  तैनात  फिया  जा  सकता  था  जहां  वे  पदोन्नति

 से  पू  तनात  अन्य  स्थानों  पर  स्थानांतरण  करके  सताया  जा  रहा

 यदि  तो  क्यों  ?  और

 सरकार  का  afar  में  इस  के  सताया  जाना  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 करने का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  और  :  अधिकारी वर्ग  में  Tatra

 किए  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  कमंचारी  संघ  के  17  पदाधिकारियों  में  से  केवल  8

 कमेचारियों  का  स्थानांतरण  काम  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  गया  था  ।  चूंकि

 पडोजतਂ  अतिरिक्त  पदों  की  सेवा  त्याग-पत्र  तथा  अनुभव  प्राप्त  करने  आदि  जेसे

 कारणों  के  अधिकारियों  का  भारत  क  किसी  भो  भाग  में  स्थानांतरण  हो  सकता  इसलिए

 केवल  इन  eqparacay  के  फलस्वरुप  किसी  के  सताये  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Loans  Advanced  to  Farmers  by  Rural  Banks  in  Bihar

 10152.  Shri  Surendra  Jha  Suman:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state  :

 a  the  amount  of  loans  advanced  to  the  farmers  by  ‘rural  banks  in  Bihar  during
 the  year  1975-76,  1976-77  and  1977-78  and  the  rate  of  interest  thereon;  and

 {b)  the  condition  laid  down  by  banks  for  loans ऐ

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  &  (b):  The  seven  Regional

 Rural  Banks  operating  in  Bihar  made  advances  of  Rs.  10  thousands  in  1975-76,

 Rs.  41.34  lacs  in  1976-77  and  Rs.  122.68  lacs  in  1977-78  to  small  and  marginal
 farmers  and  agricultural  labourers  at  the  rates  of  interest  charged  by  the  Cooperatives

 functioning  in  their  respective  areas  of  operation.  The  average  rates  of  interest  of

 the  Cooperatives  and  Regional  Rural  Banks  in  Bihar  are  13.25%  and  13.75%  for
 short-time  and  medium  term  loans  respectively.  These  banks,  like  other  Regional

 Rural  Banks,  sanction  loans  to  only  small  and  marginal  farmers,  agricultural  labourers,

 rural  artisans  and  othen  weaker  sections  of  the  village  community  under  liberal

 conditions  like  group  guarantee  system,  against  hypothication  of  crop  etc.

 Purchasing  power  of  rupee

 10153.  Shri  Yuvraj:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  द

 (a)  whether  purchasing  power  of  a  rupee  has
 diminished

 to  25.64  paise  over

 the  past  28  years;  an

 (b)  if  so,  whether  steps  are  proposed  to  be  taken  to  check  constant  decline  in

 rupee  power  and  if  so,  by  what  time  and  if  not  the  reasons  therefor  ?

 at
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 (54८2) UES EERE एएए  एए  ए

 The  Minister  of  Finance  (Shri  त्  M.  Patel) :  (a)  Yes,  Sirs  information  has

 already  :  been  provided  in  reply  to  Unstarred  Question  No.  5093  answered  on

 March  31,  1978.

 (b)  A  decline  in  purchasing  power  is  the  same  thing  as  a  rise’  in  prices.
 Government  have  always  been

 vigilant
 and  have  taken  appropriate  measures  as  and

 when  necessary  to  check  any  undue  rise  in  prices.

 कोका  कोला  निर्वात  निगम  का  भारतीयकरण

 154.  श्री  सरन  विक्रम  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बतान  कीं  कपा  करण  कि

 क  आधार  पर क्यां  यह  सच  है  कि  वष॑  1975  अथवा  1976  के  गोपनीय  प्रतिवे

 मंत्रालय  के  ग्रप  ने  कौका  कॉला  निगम  का  भारतीयकरण  करन  का  निर्णय  लिया  था  ;

 (@)  भारतीय  fort  बेक  ने  कोका  कोला  निर्यात  frre  स  स्वयं  का  भारतीयकरण  करन

 का  कब  अन  रोध  किया  था

 इसमें  इतन  विलम्ब  होने  क  क्या  कारण  और

 क्या  यह  संच  है  कि  कोला  भरन  वालों  के  अनुरोध  पर  मिजी  सचिव  ने  फाइल

 दबा  दी  थी  ?

 चित्त  मंत्री  एच ०  एम०  22  जुलाई  1976  को
 हुई

 अपनी  बठक  मं

 मंत्रियों  के  एक  दल  ने  विदेशी  मद्रा  विनियमन  अधिनियम  की  धारा  29  के  अधीन  कोका  कोला

 एक्सपोर्ट  कारपोरशत  के  आवदत-पत्न  पर  विचार  किया

 भारतीय  fat  बेक  ने  29  अंप्रल  1977  को  कम्पनी  आशय  पत्न  जारी  frm  |

 मंत्नोयों  क  दल  क  काय  वृत्त  अन्तिम  रुप  दने  में  कछ  समय  लग  गया  क्यों  कि  आतर

 मंत्रालयीन  परामश  दवारा  KS  संबंधित  मामल  को  निपटाया  जाना  था  ।  मोच  1977  म  कांयंवत्त

 को  अन्तिम  रुप
 दया  और

 22  द सनच
 1977  को  भारतीय

 रिज
 बे बंक  को  परामश  दिया  गया

 से  पता  चलता  है  विचाराधीन  फाइल  केवल  उद्योग  ate

 विधि  मंत्रालयों  क  बीच  घूंमी  at

 जनकपुरी  मे  खोली  गई  सुपर  बाजार  की  शाखाएं

 10155.  श्री  नटवरलाल  परमार
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता

 मंत्री यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 जनकपुरी  में  सुपर  बाजार  की  अब  तके  faa  शाखाएं  खोली  गई  और  किने  किन

 स्थानों  पर  खोली  और

 (@)  कालोनी के  ब्लाक  के
 निवासियों

 की
 लगातार  मांग

 के
 बावजूद

 इस  क्षेत्र  इस  प्रकार
 की  शाखा न

 खोलने
 के  क्या  कारण  है  ?

 §2
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 नागरिक  पूति  ओर  सहकारिता  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्रो  कृष्ण  कुमार
 :

 सुपर  बाजार  की  दो  शाखाएं  जनकपुरी  क्षेत्र  में  नीचे  दिये  स्थानों  पर  खोली  गई  है  :---

 (1)  डी०  डी०ए०  शापिंग  बी'०  जनकपुरी  |

 (11)  शार्पिंग  सो  डेसू  जनकपुरी  |

 (@)  जतकपुरों  क्षेत्र  को  वतमात  शाखाएं  जनकपुरी  के  ब्लाक  cq’  कालोनी  के  निवासियों  की

 आवश्यकताओं  को  पुरा  कर  सकती  सुपर  बाजार  के  प्रबंधकों  के  अनुसार  उसी  क्षेत्र  में  एक

 अतिरिक्त  शाखा  खोलना  व्यापारिक
 दृष्टि

 से  व्यवहाय॑  नहीं  है  ।

 साधारण  बीना  fana  में  मशीनीकरण  हेतु  समिति  की  नियुक्ति

 10156.  श्री  के ०  लकप्पा  :

 श्री  के०  ए०  राजन  :

 श्री  एस०  जी०  रूगययन च्  :

 क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सव  है  फ्रि  साधारण  बोमा  निगम  मे  मशीनीकरण  हेतु  मार्गोपायों  का  पता

 लगाने  के  लिए  एक  समिति  की  नियुक्ति  की  है  ;

 यदि  at,  तो  उक्त  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  है  और  उनके  निर्देशपद  क्या

 क्या  समिति  ने  अन्तरिम  अथवा  अन्तिम  प्रतिवेदन  दे  दिया है  ;

 यदि  तो  sant  सिफारिशें  क्या  है  और  सरकार  न  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की

 क्या  जनरल  इतनश्यौरंस  एम्पलाईज  आल  इंडिया  एसोसियशन  ने  मशीनींकरण  के

 विर्द्ध  अभ्यावेदन  दिया  है  ;  और

 ने

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बाते  क्या है
 और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  क  रने  का  प्रस्ताव

 ष
 फ

 क्ति  तंत्रों  एच०  एम  :  सरकार  ने  जोवन  बोमा  साधारण  बीमा

 निगम  और  इसकी  सहायक  कम्पनियों  कौ  संगणकों  की  औऑवश्यकताओं  की  जांच  करने  के  लिए  एक

 विशेषज्ञ  दल  नियुक्त  किया है
 ।

 विशेषज्ञ  दल  के  सदस्य  इस  प्रकार  है

 1-  श्री  एम०  एम०  गांधी  सदस्य

 सहायक

 ओरिएंटल  फायर  ऐण्ड  जनरल

 इंश्योरेंस  कंपनी  नई  दिल्‍ली

 2.  श्री  एम०  एस०  गोखले  सदस्य

 faere,

 कम्प्यूटर  नई  दिल्‍ली
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 श्री  आर०  Ro  महाजन  सदस्य

 बीमा

 आधिक  काय

 वित्त  नई

 डा०  एन०  एस०  सदस्य

 इलेक्ट्रोनिक्स  नई  दिल्‍ली

 सदस्थ श्री  एस०  जी०  सब्रह्मण्यम

 क्षत्तीय  उत्तरीय  क्षेत्रीय

 भारतीय  जोवन  बीमा  नई  दिल्‍ली

 6  श्री  Ho  THo  त्रिपाठी

 संयुक्त

 श्रम  नई  दिल्‍ली  |

 विशेषज्ञ  दल  के  निर्देश  पद  इस  प्रकार  है  ——

 (1)  बीमा  उद्योग  की  केन्द्रीय  स्तर  तथा  प्रादेशिकं/क्षेत्रीय  और  प्रभागीय  स्तरों  पर  हिसाब

 fipara  और  प्रबंध  संबंधी  आवश्यकताओं  का  अध्ययन  करना  |

 (2)  इन  आवश्यकताओं  को  उचित  ढंग  से  पूरा  करने  के  लिए  संगणकों  और  यूनिट

 रिकाड  मशीनों  सहित  सहायक  मशीनों  का  इस्तेमाल  करने  की  सम्भाव्यता  और  सीमाओं

 की  जाँच  करना  |

 यह  सिफारिश  करना  कि  संचालन  संबंधो  कुशलता  और  आम  लोगों  के  लाभ  के

 लिए  संगणकों  का  इस्तेमाल  fea  सीमा  तक  अनिवायं  है  |

 (3)  पहले  से  ही मर्शीनों क्त  पदों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  निधि

 seri  निवेश  जोवन  बीमा  कारबार  का  बोर्माकिक

 कमं  चारी  विश्लेषण  और  अनुसंधाਂ  परियोजनाओं  अतिरिक्त  कार्यों  के

 मशान  करण  को  आवश्यकता  तथा

 इस  समय  उद्योग  में  उपलब्ध  सहायक  मशीनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संगणक

 स्थापित  करने  के  मध्यवर्ती  तथा  अंतिम  प्रबधों  के  संबंध  में  अलग  से  बताते  हुए  उद्योग

 द्वारा  संगणकों  के  इस्तेमाल  के  दौरों  में  कार्यक्रम  को  सिफारिश  करना

 (4)  विदेशों  म्‌द्रा ष्  की  आवश्यकताओं  और  देश  में  दमित  ऊत्पादों  को  उपलब्धि  जसी

 सभी  संगत  बातों को  ध्यान  में
 रखते  हुए  मशोनों  के  चुदाव  के  संबंध  में  मार्गदर्शी

 सिद्धान्तों  सुझाव  देना  |

 दल  ने  साधारण  बीमा  उद्योग  को  संगणकों  को  आवश्यकताओं  से  संबंधित  अभी  कोई

 रिपोर्ट  पेश  नहीं  को  है  ।

 यह  सव  गल  चदर यार tl  ट्  नहीं  होता  ।
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 (=)

 उनके
 अभ्यावेदन  में  दो  गई  मर्य  बातें

 ये  है  किचूंकि  कार्यो का  ऐसा  कोई  क्षेत्र  नहीं  है
 जों  अदिमियों  के  द्वारा  कुंशलता  से  न  किया  जा  सकें  safer  Me PTA  इलेक्ट्रोनिक

 कों
 का  इस्तेमाल  किये  जॉने  को  कोई  जरूरत  नहीं  है  और  te  कि

 राष्ट्रीयकृत
 साधारण  बीमा

 में  संगणकों  के  इस्तेमाल  को  योजना से  रोजगार  के  अवसर  कम  हो  जाएंगे  और  ग्राहकों  अथवा  देश

 को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  तथा  इसके  परिणामस्वदप  बे  रोजगारों  और  कर्मचारियों की  छंटनी  होगी  ।

 fastest  दल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पेर  स्थिति  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया  जाएगा  ॥

 दिल्‍ली  के  नगरीय  क्षेत्र भ मं  तोल  और  माप  इंस्पेक्टर

 10157.  श्री  वोरन्  प्रसाद  :  क्या  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बतान

 की  कृपा  करेंगें  कि

 (4)  दिल्‍ली  के  नगरोय  क्षेत्र  में  सोल  और  माप  विभाग  के  कितने  इंस्पेक्टरों  को  पट्रोल  पम्पों  के

 अंशाकन  और  मोहर  लगाने  और  सोल  और  माप  उपकरणों  पर  मोहर  लगाने  का  काम  सौंपा  गया  है

 दिल्‍लो  नगर  निगम  के  आस  पास  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  केवल  एक  अधिकारी  को  सौंपने  तथा

 पट्रोल  पम्पों  में  अंशांकन  और  मोहर  लगाने  के  काय  किसी  इंस्पेक्टरों  को  न  सौंपने  का  क्या  औचित्य

 और

 क्यों  प्रामोण  क्षेत्रों  में  पेट्रोल  पम्पों  पर  मोहर  लगाने  का  काम  जिस  अधिकारी  को  सौंपा

 गया  हैं  उस  अपने  काय  में  असावधानी  बरतन  पर  सजा  faa  चकी  है
 ?

 नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  goo  कुमार  :
 दिल्‍लों  प्रशासन  जिसको  संघ  शासित  क्षेत्र  में  बाट  तथा  माप  कानूनों  को  लागू  करने

 को  सोधो  जिम्मेदारों  ने  fecay  के  नगरोय  इलाके  में  पट्रोल  पम्पों  के  अंशांकन  वਂ  स्टाम्पन  और

 साथ  हो  बाटों  तथा  माप  उपकरणों  के  स्टाम्पन  की  कार्य  छः  बाट  तथा  माप  निरोक्षकों  को  सोंपा  है  ।

 नगरो  के  का  सम्प्ण  ग्रामीण  क्षेत्र  एक  arfera rey  सहायंक॑  नियंत्रक

 बाट  तथा  माप  को  सौंपने  का  उन  पम्पों  के  कौर्यों  पर  कड़ी  निगरानी  सुर्निश्चित  करना

 जों  अधिकतर  farcty  की  सोमाओं  पर  स्थित  है  ।

 (7)  जिस  अधिकारों  को  यह  काम  सौंपा  गयां  उसे  अपने  कार्य  के  प्रति  सत्यनिष्ठ  न  होने

 के  लिए  सजा  नहों  मिलो  है  ।  पहले  एक  अवसर  पर  कुछ  त्रुटियों  के  लिए  केन्द्रीय  सिविल

 सवा  fant  के  अंतगंत  प्रशासक य  कारवाई  की  गई  थी  ।

 ग्रामीण  क्षत्रों  म  ऋण-जमा  राशि  का  अनपात

 10158.  श्री  alo  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सच  है  कि  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऋण-जमा  राशि

 का  अनुपात अभी  भो  कम  चल  रहा  और
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 (@)  यदि  तो  उसके  क्या  तथ  और  इस  स्थिति  कोस al धारने  के  लिये  क्या  कायवाही

 की  जा  रही  है
 ?

 faa  मंत्री  एच०  Yao  :
 और  ग्रामीण  क्षेत्रों  के

 अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बेंकों  में  .  ऋषण-जमा  राशि  क  अनुपात  1969  अंत  के  37  «  5  प्रतिशत स  बढ़कर

 1976  के  अंत  तक  57 . 4  प्रतिशत  हो  गया  se  |

 ग्रामीण  क्षत्वों  बक्र  ऋण  के  प्रसार  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  न  1979  के  अत  तक

 सरकारो  क्षेत्र  के  के  लिए  यह  लक्ष्य  निर्धारित  हैं  फि  वेਂ  अप्ेनी-प्रामीण  तथा  अँधं-शहरी

 शाखाओं  में  ऋण-जमा  के  अनुपात  कों  कम  से  कम  60  प्रतिशत  कर  दन  का  प्रयत्त  करे  ।

 ant  को  ag  भी  सलाह  द  गई  है  fa  gc  क्षित  क्षेत्र  छाटਂ  को  fet  गये  अपने  ऋणों

 को  मात्ना  को  बढ़ा  1979  के  अंत  तक  अपने
 डले

 ऋणों  के  33.  3  प्रतिशत  तक  पहुंचा

 fast  ब्याज  दर  योजना  के  अन्तगंत  सरकारी  क्षेत्र  के  के  कमजोर  वर्गों  को  4

 प्रतिशत  वार्षिक  कं  दर  से  ऋण दे  मदद  पहुचा  रहे  है  ।  इस  बात  को  सनिश्चित  करन  के  लिए

 कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  इस  योजना  का  पर्याप्त  लाभ  प्राप्त  यह  शतं  गई  है  कि  यह

 सुत्तिश्चित  करेंगे  कि  इस  योजना  के  अन्तगंत  दिये  गये  ऋण  का  कम  से  कम  2/3  भाग  उनकी

 ग्रामोण  तथा  अध॑-शहरों  शाखाओं  द्वारा  दिया  जाथ  ।  इस  सम्बन्ध  में  बतंमानਂ  असन्तुलन  को  माचं

 1979  तक  सघार  दिया  जाना  है  ।

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  बढ़ता  हआ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेंक  ऋण  के  अधिकाधिक

 सार में  योगदान  दे  रहा है  ।  1977  के  अंत  को  स्थिति  के  अपसार  48  क्षेत्रीय  rar

 बंकों  ने  1187  शाखाएं  स्थापित  की  थी  प्रारंभ से  लेकर  अब  तक  इन  बेंकों  ने  5  लाख  ऋण

 कर्त्ताओं  को  43.  1  करोड़  रुपये  को  राशि  का  ऋण  वितरित  feat  ।

 अंतर्राष्ट्रीय  fang  संघ  (TF 0  डी०  Yo)  स  ऋण

 10159.  श्री  राजकशर  सिंह  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतान  को  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  उनक  ध्यान  20  1978  क  नशनल  हुराल्ड  में  305  मिलियन  आई० डी  ०ए  ०

 बोन  z  इंडिया  शोष॑कਂ  से  प्रकाशित  समाचार  को  और  दिलाया  गया  है  ;  अं

 र्यादि  at,  तो  उसका  ब्योरा  कया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  att

 कौरबा  तापोय  faster  परियोजना  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  से  20  करोड़

 डालर  का  ऋण  और  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्नानिर्माण  और  विकास  बक  से  तोसरो  ट्राम्बे  तापीय  बिजली

 परियोजना

 के  लिए  10.5  करोड़  डालर  का  एक
 ऋण

 प्राप्त  करने  के
 लिए

 वाशिग्टन  में  बातचीत

 पूरी हो  चुकी  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ/विश्व  बेक  के  निर्देशक  मंडल  ने  ऋणों  का

 मोदने  वर  दिया  आशा है  1978  के  अन्त  तक  इन  ऋण  करारों  पर  हस्ताक्षर  हो

 जाएंग े।
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 कोरबा  परियोजना  के  अन्तगंत  कोरबा  तापोय  fast  घर  में  200  मेगावाट  के  तीन  cal

 जनित  सहायक  उपस्करों  के  निर्माण  और  संबंधित  निर्माण  ard  तथा  880  afne  कि

 मी
 ०

 संबद्ध  पारेषण  लाइनों  के  निर्माण  को  व्यवस्था है
 ।

 तोसरों  बिजली  परियोजना  में  area  में  500  मेगावाट  का  विद्युत  जनित्र  एकक

 विद्युतोय  और  यांब्िक  उपस्करो  के  निर्माण  तथा  संबद्ध  निर्माण  कार्यों  के  लिए  व्यवस्था  है  ।

 स्वर्ग
 आभूषणों

 के  निर्वात  के
 लिए

 सोने  का  आधात

 10160.  श्रो  किरित  विक्रम  देव  ह बमन  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  :

 क्या  सरकार  ने  स्वण  आभूषणों  के  निर्वात  के  लिए  सोने  के  आयात  की  कोई  योजना

 बनाई  है  ;

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  और

 उसके  अनुसरण  में  अब  तक  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  ह  ्
 (q@  और  : eat

 आभूषणों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  सीमा-शुल्क  से  छूट  देकर  सोने  का  आयात

 करके  अथवा  सरकारी  भण्डार  में  अन्तर्राष्ट्रीय  सोना  बेचने  की  सरल  योजना  को

 अन्तिम  रुप  दिया  जा  रहा  हैं  और  उसकी  घोषणा  शीघ्र  ही  की  जायेगी  ।

 zat  में  राशन  कार्ड  धारियों  और  सालिकों  के  विरुद्ध  दजे  मामले

 10361.  डा०  वसंत  कुमार  पंडित  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता

 Wal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  सर्फिलबार  गत  तीन  वर्षों  के  वर्षवार  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम

 के  अन्तगंत  राशन  काडा रियों  और  मालिकों  के  fave  feat  मामले  दर्ज  किए

 गए

 राशन
 काडंधा  रियों

 के  विरुद्ध  राशन  काड  का  दुरुपयोग  करने  के  feat  मामले

 को  न्यायालय  कितने  मामले  साबित  हुए  तथा  इसो  अवधि के  दौरान  कितने  मामलों

 में  अधिकारों  और  इंस्पेक्टर  परेशान  करने  और  हेराफेरी  करने  के  दोषी  पाए  ak

 7)  पुलोस  स्टेशन  में  रिपोर्ट  at  करने  के  बाद  कितने  मामले  वापस  लिए  गए  और  खादूय

 तथा  सिविल  सप्लाई  विभाग  में  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  कौ ई  है  ?

 चा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृषण  कसार  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  अवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अन्तगंत  राशन  काडंधारियों  के

 faeag ~  91  मामले  और  डिपु  मालिकों  मूल्य  की  के  विरुद्ध  35  मामले  दर्ज

 किये  गये  थे  ।  इन  मामलों  का  मण्डलवार  ब्यौरा  संलग्न  है  ।
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 _

 गत  तीन
 वर्षो  में

 प्रशासम के  खांद  तथा
 पूति  विभाग

 के  155  कमंचारी

 अपनें  aden  के  पालन  में  अवचार  और  लापरवाही  के  दोषी  पाथे  गये  |
 राशन

 कार्डधारियों  के

 विरुदूध  राशन  का  दुरुपयोग  करने  के  कितने  न्यायालय  को  भेजे  गये  तथा  fart

 मामले  साबित  इस  बार  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पंटल  पर

 दी  जायगी

 काडंधा  रियों  के  विरुद्ध  तीन  मामले  और  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के

 मालिकों  के  विरुद्ध  अन्य  तीन  मामले  वापिस  faa  गय  हें  ।  दिल्ली  प्रशासन के  खाद्य  तथा  पति

 विभाग  में  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिए  किय  गये  उपाय  संलग्न  faut  में  fer  गय  हूं

 ॥1)  ।

 विवरण  1

 आवश्यक  बस्त  1955  के  अंतगंत  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  म  राशन

 धारोयों  तथा  डिप  मालिकों  के  विरुद्ध  an  fied  गये  मामलों  का  Rena;  TWAT  ब्यौरा

 मडल  सख्या  राशन  काडंघारी

 यय  लय  लिय
 डिपु  मालिक  दर  की  दुकान )

 वाण  ES  NG  NS  So

 1975  1976  1977  1975  1976  1977

 10  10

 11  1)

 12  12

 13  13

 14  14

 15  15

 16  16

 17  17

 18  18

 19  19
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 faatq—arey

 1  2  3  5  6  7  8

 20  20

 21  21

 22  22

 23  23

 24  24

 25  25

 26  26

 27  27

 28  28

 29  29

 30  30

 31  31

 32  32

 33  33

 34  34

 35  35

 36  36

 37  37

 38  38

 39  39

 40  40

 i  ee  iy

 योग  51  25  15  23  9  3

 fa  अरण  2 te  एवं

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  खादूय  तथा  पाति ८६  विभाग  ने  भ्रप्टाचार  समाप्त  करने  के  लिये  नीचे  दिये

 गये  महत्वपूर्ण  उपाय  किये  है  :

 जनता  को  परेशान  करने  तथा  कमंचारियों  में  भ्रष्टाचार क  मुख्य  कारण  आम  तौर  पर

 कार्य  विधि  संबंधी  विलम्ब  तथा  बाधाये  अनावश्यक  देरी  को  दूर  करने  के  लिये  विभिन्न

 fweay  के  मामलों/लाइसेंसों  के  निपटाव  के  लिए  समय  सीमायें  निश्चित  कर  दी  गई  जैसे  —_—

 (i)  आवदेन  पन्नों  के  मिलने  की  तारीख  से  7  दिन  के  भीतर  नये  राशन  are  srt  घर

 पहुंचा  दिये  जाते  हैं  ।

 (ii)  डुप्लीकेट  काड  उसी  समय  दे  दिये  जाते  हैं  ।
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 (lit)  खादेय  कार्डो  में  संशोधन  करने/नाम  जोड़ने/नाम  कटवाने  का  कार्य  आवेदन  मिलने  के

 दिन  ही  कर  दिया  जाता  है  |

 (iv)  विभाग  दुबारा  दिये  जाने  वाले  विभिन्न  प्रकार  के  लाइसेंसों  को  प्रदान  करने  के  आवेदन

 पत्नों  पर  मण्डल  कार्यालयों  दूवारा  कार्रवाई  करने  के  लिए  समय  सोमार्ये  निर्धारित

 की  गई  हैं  |

 अन्य  जो  दिए  गये

 (i)  नई  उचित  दर  की  दुकानें  लाइसेंस  प्रदान  करने  के  आवेदन  पत्रों  की  संवीक्षा  करने

 के  लिये  एक  समिति  बनाई  गई  है  ।

 - (11)  मण्डल  कार्यालयों  तथा  शाखाओं  के  कार्यकरण  पर  कड़ीं  नजर  तथा  निगरानी  की

 दृष्टि  से  आकस्मिक  तथा  विस्तृत  निरीक्षण  फिये  जाते  हैं  ।

 (iii)  के  सम्भावित  क्षेत्रों  के  बारे  में  भी  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  है

 (iv)  खादूय  तथा  पूति  विभाग  के  कमंचारियों  के  विरुदूध  मिली  विशिष्ट  शिकायतों  पर

 तेजी  से  कारवाई  तथा  संवीक्षा  की  जातो  जिससे  भ्रष्टाचार  की  प्रवृत्ता  को  रोका

 जा  सके

 Trade  Agreement  with  Nepal

 10163.  Shri  Ram  Sewak  Hazari:  Will  the  Minister  of  Com
 AK

 merce,  Civil  Supplies
 and  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  the  concessions  provided  under  the  trade  agreem
 ent  concluded  with  Nepal;

 (b)  the  steps  taken  towards  promoting  trade  with  third  world  countries;

 (c)  the  commodities  to  be  imported  from  Nepal;  and

 (d)  the  salient  features  of  this  agreement ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce,  Civil  Supplies  and  Coope-
 ration  (Shri  Arif  Baig):  (a),  (c)  and  (6)  :

 A  statement  is  attached.

 (b)  India  has  been  playing  a  leading  role  in  the  matter  of  promotion  of  trade

 amongst  third  world  countries.  She  is  an  active  participant  in  the  preferential  trading

 arrangements  so  far  concluded  under  multilateral  and  -intra-regional  fora,  such  as,

 GATT  Protocol  relating  to  Trade  Negotiations  among  the  Developing  Countries,
 Trade  Expansion  and  Economic  Cooperation  Agreement  between  India,  Yugoslavia
 and  UAE  and  first  Agreement  of  Trade  Negotiations  among  Developing  Member

 Countries  of  the  Economic  and  Social  Commission  for  Asia  and  the  Pacific.  Inciden-

 tally,  Nepal  is  not  a  signatory  to  any  of  these

 Statement

 (a),  (c)  &  (d):  Broadly,  the  Treaty  of  Trade  between  the  Govt.  of  India  and

 His  Majesty’s  Govt.  of  Nepal  and  its  Protocol  provide  as  follows:—

 (i)  All  goods  of  Indian  or  Nepalese  origin  shall  be  allowed  to  move  unhampered
 to  Nepal  or  India  respectively  without  being  subjected  to  any  quantitative  restrictions,

 licensing  or  permit  system  with  the  following  exceptions:—

 (a)  Goods  restricted  for  export  to  third  countries.
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 (b)  Goods  subject  to  control  on  price  for  distribution  or  movement  within  the
 domestic  market,  and

 (c)  Goods  prohibited  for  export  to  each  other’s  territories  to  prevent  deflection
 to  third  countries,

 (ii)  In  respect  of  goods  falling  under  prohibited  or  restricted  categories  25

 mentioned  above  and  where  needed  by  one  Contracting  Party,  the  other  shall  authorise

 export  of  such  goods  subject  to  specific  annual  quota  allocations.

 (iii)  The  Govt.  of  India  will  allow  to  His  Majesty’s  Government  of  Nepal

 payment  of  the  excise  and  other  duties  collected  by  the  Govt.  of  India  on  goods

 prohibited  in  India  and  exported  to  Nepal  provided  that

 (1)  such  payment  shall  not  exceed  the  import  duties  and  like  charges  levied  by
 His  Majesty’s  Government  of  Nepal  on  similar  goods  imported  from  any
 other  country,  and

 (2)  His  Majesty’s  Government  of  Nepal  shall  not  collect  from  the  importer  of
 the  said  Indian  goods  so  much  of  the  import  duty  and  like  charges  as  is

 equal  to  the  payment  allowed  by  the  Government  of  India.

 (iv)  The  Contracting  Parties  have  agreed,  on  a  reciprocal  basis  to  exempt  from
 of  such basic  customs  duty  as  well  as  from  quantitative  restrictions  the  import

 primary  products  as  may  be  mutually  agreed  upon,  from  each  other.

 (v)  The  Govt.  of  India  will  provide  access  to  the  Indian  market  free  of  ‘basic’
 customs  duty  and  quantitative  restrictions,  generally,  for  all  manufactured  articles

 which  contain  not  less  than  80%,  of  Nepalese  materials  or  Nepalese  and  Indian
 materials.

 (vi)  In  the  case  of  other  manufactured  articles  in  which  the  value  of  Nepalese
 and  Indian  materials  and  labour  added  in  Nepal  is  at  least  50%  of  the  ex-factory

 price,  the  Government  of  India  will  determine  the  articles  on  case  by  case  basis

 eligible  for  certain  preferential  treatment  in  the  Indian  market.

 (vii)  Primary  commodities  which  can  be  exchanged  between  the  two  countries

 as  provided  for  under  the  Protocol  attached  to  the  Treaty  of  Trade  are

 |  Agriculture,  horticulture  and  forest  produce  and  minerals  which  have  not

 undergone  any  processing,

 Rice,  pulses  and  flour,

 Timber,

 le  Jaggery  (gur  and  shakhar),

 ae  Animal,  birds  and  fish,

 Bees,-  bees  wax  and  honey,

 Raw  wool,  goat  hair,  and  bones  as  are  used  in  the  manufacture  of  bone-meal,

 8  Milk,  home  made  products  of  milk  and  eggs.

 9.  Ghan-produced  oil  and  oil,

 10.  Ayurvedic  and  herbal  medicines,

 11.  lage Articles  produced  by  vil  ad bed  artisans  as  are  mainly  used.  in  villages.
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 ee

 12,  Any  other  primary  products  which  may  be  mutually  agreed  upon.

 Further  manufactured  items  which  it  has  been  agreed  will  be  provided  unrestricted

 entry  by  India  on  a  preferential  basis  are

 (1)  Cereal  and  Flour  Preparations  (2)  Oil  and  Oil  Extracts  (3)  Vegetable
 products  (4)  Fruit  Products  (5)  Dairy  Products  (6)  Meat  Preparations  (7)
 Sugar  and  Sugar  Preparations  (8)  Beverages  (9)  Confectionery  (10)  है हे ०१5: धि
 Products  (11)  Forestry  Products  (12)  Grass  and  Straw  Products  (13)  Leather
 and  Leather  Products  (14)  Mining  (15)  Handicrafts  and  Artistic  Goods  (16)
 Cattle  Feed  and  Fodders  (17)  Glass  and  Glass  Goods  (18)  Soap  (19)  Jute

 Products  (20)  Match  (21)  Metal  Products  (Furnitures,  cabinet  etc.)  (22)
 Textiles  (23)  Precipitated  calcium  carbonate  and  (24)  Tooth  paste.

 सरश्वर  बिल  (aaz )  के  faqz  गोआलपाड़ा  का  विकास

 10164.  श्री  अहमद  हुसन  :  कया  e art  और  नागर  विमानन  मंत्री  ag  बताने  कीਂ  कृपा
 ey  क  %

 करग  |;  :

 क्या  सरकार  पयंटन  के  विकास  की  दुष्टों  से  सरेश्वर  में  एक  सुन्दर

 का  विकास  करना
 उचित  नहीं  समझती  और

 क्या  उपरोक्त  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  का  विकास

 करने  के  लिए  गोआलपाड़ा  (faz  के  जिले  में  सरेश्वर  बिल  के  निकट  विदेशी  पयंटकों

 के  लिए  एक  पर्यटक  केन्द्र  स्थल  और  एक  होटल  को  निर्माण  करने  का  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रो  (ott  पुरुषोत्तम  :  इस  बात  को  दृष्टि में

 रखते  हुए  कि  देश  में  प्राकृतिक  सौंदर्य  के  स्थान  इतने  अधिक  हैं  कि  अकेला  केन्द्रीय  TEA

 विभाग  साधनों  की  कमी  के  कारण  इनका  विक्रास  करने  को  स्थिति  में  नहीं  और  क्योंकि

 सरेश्वर  faa  का  महत्व  स्थानोय  इसके  festa  की  (SteA aTet  राज्य  सरकार

 की  होगी ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 aaa  बस्तुओं  की  आयात  नोति

 10165.  श्री  रामदेव  सिह  :  ag  नागरिक  प्रति  तथा  रुहकारिता  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  FF:

 10  लाख  से
 कम  मूल्य  को  पूंजीगत  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  आयात  नीति  क्य

 यदि  cate  सप्लाई  कर्ता  विज्ञापन  के  उत्तर  में  arta  मूल्य  बीमा  भाड़ा

 मूल्य--शुल्क  )
 से  भी  अधिक  मूल्य  देती  है  तो  आयातकर्ता  को  क्या  करना  चाहिए  ;

 (7)  यदि  माल  बहुत  लम्बे  समय  बाद  दिता  जाता  है  तब  आयातकर्ता  को  क्या  करना

 और

 यदि  आयातफर्ता  यह  महसूस  करता  है  कि  स्वदेशी  सप्लाईकर्ता  की  वस्तु  और  उसका

 ela  fasqTea  उसको  आव  SAS  है  |  ओं  के  अनुकूल  नहीं  है  तब  आधातकर्ता  को  क्या  करना

 चहिए ?
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 1

 तगरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  सें  राज्यमंत्री  आरिफ  :

 पात्र  TIt7q  fers  प्रयोगकर्ताओ  के  आयात  आवेदनपत्नों  पर  स्वदेशी  eS} 1T  और  आयात

 को  आवश्यकता  को  देखते  हुए  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जायेंगा  ।

 1978-79  की  आयात  नोति के  के  भाग ख  में  दिये गये  10  लाख  रु०  तक के

 मूल्य  के  पुजीगत  माल  का  आदात  1978-79  को  आयात  नोति  के  अध्याय  3  में  निर्धारित

 विज्ञापन  प्रक्रिया  के  अनुसार  चलने  पर  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  पात्र  वास्तविक

 प्रयोगਂ  हर्ताअ  द्वारा  फरिया  सकता है  ।

 ~

 (@)  से  :  के  उपर्युक्त  ate  में  आने  वाले  मामलों  में  यह  तथ

 करने  का  काम  वास्तविक  प्रयोगकर्ता  फो  होगा  कि  माल  का  आयात  किया  जाये  अथवा  स्वदेशी

 सप्लायर  से  बरीदा  जाय  |

 बक  ays  बड़ौदा  में  अधिकारियों  की  पदोन्नति  और  पदावनति

 10166.  श्री  रतन  सिह  राजदा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  fa:

 व्य
 क्या  यहं  सच  है  कि  बेक  आफ  बड़ौदा  में  अधिकारियों  पदोन्नति  और

 पदावनति  हुई  यदि  तो  किन  अधिकारियों  कि  उनके  पदनाम

 क्या  पदोन्नति/पदावनति  होने  के
 बाद  उनके  कया  पदनाम  हुए  और  TIA

 पदावनति  किन  उपबंधों  के  अन्तगंत

 क्या  पह  सच  है  कि  बेक  आफ  बडौदा  पिल्ले  आयोग  की  सिफारिशों  की

 अवहेलना  कर  रहा  है  जिन्हें  1978  से  लागू  करने  का  सरकार  का  विचार

 और

 क्या  सरकार  बेक  आफ  बडौदा  के  greta  के  पिणंयों  के  विरुद्ध  जो  पिल्ले

 आयोग  की  सिफारिशों  कौ  भावना  तथा  स्वरूप  के  अनुरुप  नहीं  स्थगन  आदेश  जारी

 पदि  तो  उसके  क्या  कारण

 faa  मंत्री  एच०  एस०  :  और  :  बैंक  आफ  बड़ोदा

 सूचित  किया  है  कि  मुख्य  महा  प्रबंधक  का  पद  बेक  दवारा  अपने  कार्यरत  महाप्रबंधक

 की  aerate  करके  भर  लिया  गया  है  ।  11  सहायक  महाप्रबंधकों  को  उप  महाप्रबंधक

 के  रुप  में  aad  कर  feat  गया  22  कार्याधिकारियों  को  सहायक  महाप्रबंधक और

 so  कार्वाघिकारियों को  मुख्य  अधिकारियों  के  रुप  में  किया  गया  है  ।  बैंक ने  किसी

 अधिक्रारो  की  फ्दावनति  से  किया

 अन्य  सरकारों  क्षेत्र  के  बैंको  की  तरह  ही  इस  बैंक  से  भी  कहां  गया  है  fa  ag

 भो  fast  समिति  को  सिफारिशों  की  कार्यान्वित  करें  ।  बैंक  को  इस  बात  पर  भी

 करने  के  लिये  कहा  ममा  है  कि  एसे तरोके  अपनाय  जायें  कि  उत  वरिष्ठ  अधिकारियों

 को  जो  हाल  हो  में  पदोन्नत  किये  मये  far  सर्मिति  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन

 के  समय  कोई  विशेष  लाभ  न  मिल े॥
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 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  घोषित  पिछडे  क्षेत्रों  में  नयें  उपक्रमों  की  सहायता  के  हि लिय
 बंक  आफ  CRACH  के  प्रस्ताव

 10167  पी  राम  अवधेश  fag:  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश
 में

 aa  सरकार  द्वारा  घोषित  क्षेत्नों  में  नय  उपक्रमों  की

 यता  के  लिये  बेकर  आफ  aster  के  क्या  प्रस्ताव  पिछड़  क्षेत्नों  के  कितने  प्रस्ताव

 इस  बैंक  के  कितने  समय  तक  अनिर्णीत  हें  और  fea  कारणों  से

 fear  मामलों  न्द्रीय  TS  के  कहने  पर  तदथ  स्वीकृतियां  प्रदान  की  गई

 और  एसा  करने  के  क्या  कारण  हं  तथा  उन  फर्मों  के  नाम  क्या  हं  fag  50  लाख

 से  अधिक  की  स्वीकृती  गई  है  और  गत  सोन  वर्षों  का  मंजर  किय  गय  वितीय  faaq-

 तनों  का  ब्यौरा  क्या  है  और

 गत  तीन  वर्षों  में  केन्द्रो'प  सरकार  द्वारा  घोषित  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कितने  मामलों

 मं  अवधि  ऋण  दिय  कितने  मामलों  म  कम  feat  गये  तथा  फितने  मामलों  में

 नॉमंजर  fea  गय  तथा  faq  कारणों

 faa  मंत्री  एच०  एम०  उपेक्षित  क्षेत्रों  विशेषकर  ग्रामीण  और

 पिछड़े  इलाकों  छोटे  उत्पादक  प्रयासों  की  सहायता  के  बक  ऋण  को  अधिकाधिक

 सलभता  को  सर्निध्चित  करने  के  उद्देश्य  से  बंकों  से  कहा  गया  है  फि  वे  जिला  ऋण

 नाउ  तयार  करें  और  उन्हें  सभी  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  के  साथ  संयुक्त  रुप  से  कार्यान्वित

 ।  देश  के  30  जिलों  में  बरफ  अफ  बडौदा  को  लीड  दायित्व  सौंपा  गया  इस  बक  ने

 झन  सभी  जिलों  में  ऋण  को  कार्यान्वित  करने  HT  कोप  शरू  कर  दिया  है  ।  ्

 जिलों  q  भो  यह  बेक  ऋण  योजना  फार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  भाग  ले  रहा  ।  इसके

 अलावा  ऋणों  के  लिए  आजदनों  के  निपटान  को
 सुनिश्चित  करने  ,  सरकारी

 क्षेत्र  के  सभी  बेंकों  को  ये  हिदायतें  दी  गई  है  फि  वे  10  हंजार  रुपये  से  कम  सीमा

 लिए  आवेदन  पत्न  को  चार  सप्ताह  को  अवधि  के  भितर  और  इससे  बड़ी  सीमाओं

 areata  को  महीने  के  भीतर  निपटा  क

 ऋण
 .

 के  प्रस्तावों  at  मूल्यांकन  और  स्वीकृती  अनेक  स्तरों  पर  अर्थात  शाखा

 रीजनल  जोनल  कार्यालय  और  केन्द्रीय  के  स्तर  पर  क  Tat

 जोनल  कार्यालयों  को  .25  रुपय  तक  के  ऋण  स्वोकार  करने  की  शक्ति  प्राप्त  होती

 बड़ी  सोमा  के  प्रस्ताव  बेक  के  केन्द्रीय  कार्यालयों  को  भेज  जाते  है  ।

 बक  ने  सूचना  वी  है  fe  निदेशक  .  मण्डलਂ  को  प्ररणा  पर  कोई  .*  तदंथ॑  संवीकृतियां  नहीं

 की
 गई  हैं

 (7)  सांख्यिकीय
 सूचना  प्रणाली  में  उस  रुप  में  आंकड़े  रखने  की  व्यवस्था  नहीं  जिस

 eq में  कि  ये परे  मांगे  गये  है  ।  फिर  भी  बेक  आफ  बड़ौदा  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  सभी

 aden  प्रयासों  के  लिए  आवश्यकता-आधारित  ऋण  - उपलब्ध  कराता
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 क्लकों  सहायकों  तथा  भधिकारियों  की  भर्ती  के है  लिए  औद्योगिक  faa  निगस

 दवारा  अपनाई  जा  रही  नौति

 10168.  ८. ह|  पा  कानन  क्या  fart  मंत्री  यह  बतानें  को  कपा  करेंग  कि

 सहायकों  तथा  अधिकारियों  की  भरती  के  लिए  ऑओदूयोशिकਂ  वित्त
 निगम

 क्यो  alfa  अपना  रहों  है

 क्या  यह  भर्ती  अखिल  भारतीय  आधार  पर  होत  है  और  कमचारियों
 की  भरती

 हेतु  विज्ञापन  वेश  के  सभी  समाचार  पत्तों  में  feat  जाता  और

 गत  दो  वर्षों के
 दौरान  प्रत्येक  श्रेणी  में  फितनी  भरती  की  कितने  अश्याधियों

 न  आव  फिया  और  कितनों  का  चयन  हुआ  ?

 चित्त
 मंत्री  एच०  UA  और

 :  भारतीय  औद्योगिक  वित्त

 fara  तथा  अधिकारियों  की  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  संगम  (Fat  रियों

 की  fara  1975 के  उपबंधों  को  जातीਂ  विभिन्‍न  पदों

 के  लिए  भर्ती  लिखित  परीक्षा  के  आधार  पर  तथा  योग्य  प्राथियों  के  साक्षात्कार  द्वारा

 अखिल  भारतीय  आधार  पर  की  जाती  जिसके  लिए  विज्ञापन  देश  के  सभी  प्रमख

 समाचार  at  में  तथा  रोजगार  समाचार  (aerate  में  fea  जात

 fara  afe  किसी  कलक  lagtam  की  नियुक्ति  फरी  तौर  पर  करनी  हो  संबधित

 कार्यालय  स्थानीय  रोजगार  दफ्तर  की  रिक्तियों  के  बार  में  सचित  करता  है  और या

 स्थानीय  समाचार  पंत्र  में  विज्ञापन  दे  देता

 निम्नलिखित  ar  1976  तथा  1977  की  स्थिति  प्रदर्शित  करने  है

 ——  ee

 क्र०  WO  प्राथियों  की  संख्या
 os ND

 परी  प्रतीक्षा  भर्ती  किय

 सम्मिलित  म॑ं  सम्मिलित  गय

 1,  कलक  1409  73  31

 2  सहायक  84  20

 3  अधिकारी  173  51  24

 वाकवततवतवतपातवततपतवाततपप्ाातततततातततातताताण्जगुनावातावाततततातायातततातताताधााााववततवतववप पाण

 कली  और  अधिकारियों  की  wat  के  लिए  जीवन  बीमा  fan  द्वारा  अपनाई  जा  रही  नीति

 10169.  श्री  एस०  डी०  सोमसन्दरम :  क्या  faa  मंत्री  यह  बतान  कृपा  करेंग  कि

 जीवन  बीमा  निगम  सहायकों  और  अधिकारियों  की  भर्ती  क  लिए  क्या

 नीति  अपना  रहा

 क्या  एसी  भर्ती  अखिल  भारतीय
 आधार

 पर
 होती

 है  और  क्मंचारियों  की  भर्तों
 ‘TY क् के  लिए  विज्ञापन देश  के  सਂ  समाचार-पत्नों  में  दिए  जात  और

 65

 LSS/ND/78



 Written  Answers  May  12,  1978

 गत  at  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  श्रेणी  में  भर्ती  की  कितने  aeataat  ने

 आवेदन  फिया  और  फ़ितनों  का  चयन

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  और  :  सहायक  के  पदों  पर  भर्ती  व्यापक

 ग्राहफ  संख्या  वाले  एक  और  एक  प्रादेशिक  भाषा  के  दो  स्थानीय  समाचार  पत्तों  में  विज्ञापन

 देंकर  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  पर  और  साथ  ही  क्षेत्रीय  रोजगार  कार्यालयों  तथा  अनुसवित

 अनुसूचित  जन-तातियों  की  संस्थाओं  को  सूचित  करके  प्रभागीय  आधार  पर  की  जाती  है  ।

 प्रथम  श्रेणी  के  अधिफारियों  के  पदों  की  भर्ती  भखिल  भारतीय  आधार  पर  प्रतियोगी  परीक्षा

 और  बाद  में  इंटरव्यू  के  द्वारा  की  जाती  है  ।  देश  के  बड़े-बड़े  समाचार  पत्रों  द्वारा  इस  भर्ती

 का  व्यापक  प्रचार  किया  जाता  है  ।

 आवेदकों  क  चुने  गए
 उम्मोदवारों

 की

 संख्या  सख्या

 ~
 1-4-76  स  31-3-77  तक

 प्रथम  श्रेणी  के  अधिकारी  20,224  152

 प्रशासनिक  इनमें  से  95  व्यक्तियों  को

 जीवन  बीमा  निगम में  रख

 लिया  गया  और  57  को

 साधारण  बीमा  निगम  में

 भेज  दिया

 1-  4-76  सें  21-3-78  तक

 प्रथम  श्रेणी के  अधिकारी  97

 सहायक  प्रशासनिक  86  व्यक्तियों  नें

 आधिकारों  के  नथ कडर  आवेदन  पत्र  भेज  थे

 बीमांकिक  wear  प्राप्त  जिनमे ंसे  16  पात्र  थे

 95 वास्तुकार  सहायक  और

 इंजीनियरी  सहायक  ग्रेड 11

 तीस  उम्मीदवार  ग्रेड गा

 में  चूने  गए

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्यमकर्त्ताओं  के  सामने  आ  रही  बाधाएं

 10170-  श्री  गोविन्द  ast :  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछड़  क्षेत्रों  में  उद्यमकत्ताओं  की  asa  और  राज्य

 राज-सहायता  संस्था  दवारा  दी  जाने  वाली  वित्तिय  सहायता  के  मामले  में  अनेक  बाधाओं

 का  सामना  करना  पड़  रहा
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 ०७ कन्द  दवारा  घोषित  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  नये  उपक्रमों  के  लिये

 निप मों  के  सरलीकरण  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  और

 सरकार  ने  उत्पादन  श्रम  उदयोंगਂ  विभाग  के  केन्द्र  द्वारा

 घोषित  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  नये  उपक्रमों  को  प्राथमिकता/रियायतें

 चूंकि  ये  पिछड़े  क्षेत्रो  के  नये  उपक्रमों  के  वित्तीय  हितों  और  विकासी  को  प्रभावित  करती

 ह ै?

 fact  मंत्री  एच०  एस०  :  और  :  यथा  सम्भव  सूचना

 इकट्ठी  की  जा  है  और  सदभ  के  पटल  पर  रख  दी

 मंत्रालप  और  सवा  arate  दारा  भर्ती

 10171.  शी  अरविन्द  बाला  पजनौरਂ  क्या  qazt  और  नागर  fart  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  मंत्रालय  और  सेवा  आयोग
 ने

 कितने  पदों  के  लिये  सींधी  भर्ती  की  ;

 गत  दो  वर्षों  म॑  प्रत्येक  श्रेणी  में  कितनी-कितनी  भर्ती  की  भर्ती  की

 फप्धति  क्या  feat  उम्मोदवारों  ने  आवेदन  पत्न  और  कितने  व्यक्तियों  काਂ

 चयन  किया  और

 क्या  यह  सूनिश्चित  किया  जाता  है  कि  मंत्रालय  के  कमंचा  रियों
 की  आवश्यकता

 के  लिये  देश  के  सब  समाचार  श्फ्त्रों  में  उचित  विज्ञापन  दिये  जाय े?

 (zx)
 qaza  और  नागर  विमानन  मंत्रो  (at  पुरुषोत्तम  ख  और  (a)  :

 की  जा  रही  है  और  जेसे  ही  यह  उपलब्ध  हो अपेक्षित  सूचना  एकब्रित

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगो

 प्याज  और  आलू  का  निर्यात

 10172.  at  अमर  fag  ato  राठय्ा  :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सह  कारिता

 मंत्री  यह
 बताने  कृपा  करेंगे  कि

 :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  प्याज  और  आलू  का  निर्यात

 fate  गया  और  फ्वि-फ्ित  केशों  को  निर्वात  फिया  और  प्रत्येक  देश  को  कितनी

 मात्रा  में  निर्यात  किया  गया  है  ;  और

 गत  at  वर्षा  के  दौरान  इन  वस्तुओं  का  बाजार  तथा  उपभोक्ता  मूल्य  क्या

 ay  और  उनका  निर्वात  किन  मूल्यों  पर  फिया  गया  ?

 ि नागरिक  पूति  तथा  सहकरिता  मंत्रालय  राज्यमंत्री  आरिफ
 :

 तया  (4)  :  एक  fart  संलग  है  ।  [wate
 में  रखा  गया  afaa  संख्या

 एल०  ato  23  99/72]
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 श्री  कृष्ण  गोपाल  सिह  मामक  एक व्यक्ति
 हारा  प्रलोभन  देकर  ऋण  लिया  जाना

 10173.  श्री  fadeata  जेन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्याम  में  आई  है  कि  श्री  कृष्ण  गोपाल  सिंह  नामक  एक  व्यक्ति

 पटना  TOG  सहकारी  बंक  स  प्रसिद्ध  गांधी  मंदान  क  3.5  एकड़  भूमि  और  पटना  जंक्शन

 के
 प्लटफाम  संख्या  1  की  1971  गिव  रख  कर  13,500  रुपये  का  ऋण  aa

 में  सफल
 हो

 क्या  a8  संच  है  कि  वह  एसा  इन रं  कर  सका  कपों  से  एक  त्वपर्ण

 कॉग्रसी  मंत्री  का  राजनीतिक  संरक्षण  और  आश्रय  प्राप्त

 क्या  भारतीय  feat  बैंक  को  भी  इस  अभिधमितता  का  पता

 भारतीय  रिज  बक  न  इस  बार  में  क्या  को  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्रालय
 a  राज्यमंत्री  ger  कुमार  :

 (3)  श्री  ay  soy  गोपाल  सिह  को  पटना  नगरीय  ASATCG  बैक  लि०  को  ऋण  समिति

 द्वारा  जोप  खरीदनें  के  लिए  22  फरबरों  1970  को  13,500  रुपय  का  ऋण  मंजर  fear

 गया  था  ।  इस  सारी  राशि  को  17  मई  1971  को  एक  कि  गांधो  मं  दान  अथवा

 पटता  जक्शन
 >

 प्ल्ट  फाम  नंबर  1,  को  बंधक  रखकर  fantaat  को  अनमति  दी  गयो

 यद्यपि  उसके  लिए  सीमा  संरक्षण  उपलब्ध  नहीं
 था  ।

 यद्यपि  ऋण  मंजूर  करतें  समय  इस  प्रकार  की  बात  स्पष्ट  नहीं  तथापि

 faa  अधिकारियो  द्वारा  श्री  कृष्ण  गोपाल  fea  के  खिलाफ  फौजदारी  मुकदमा  दायर  करन  म

 दरी  इस  आशंका  को  पष्टि  करती  है  ।

 जी  हां  ।  बैंक  की  31  1971  की  वित्तोय  स्थिति  के  संदर्भ  में  उसके  किय

 गयें  प्रथम  सांविधिक  निरिक्षण  दौरान  |

 में  बं  तथा भारतोय  रिज  aa  न  पाई  गई  अनियमिततायें  1971

 सहकारी  बिहार  को  अपनों  संविधिक  निरीक्षण  रिपोर्ट  तथा  बाद  की

 निरोक्षण  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  सचित  को  थी  !  इसके  भति  भारतीय  रिजर्व  बक  न

 19  1975  से  बक  के  ऋण-स्थगंत  का  आदेश  दिया  |

 (=)  सहकारों  जो  इस  मामलें  में  कार्रवाई  करने  के  faq

 सक्षम  प्राधिकारी  न  निम्नलिखित  कार्रवाई  की  है  :--

 (i)  20  1976  से  बेक  के  परिसमापन  के  आदेंश  दिये

 (ii)  बैंक  के  सचिव  और  प्रबंधक  तथा  श्री  कृष्ण  गोपाल  सिंह  व  दूसरों  के

 विरुद्ध  फौजदारों  मुकदमें
 दायर  fea  गयें

 है
 ।

 (iii)  बेक
 के  निदेशकों  और

 अधिकारियों  के  fare  8.24  लाख  रुपयें  के  अधिभार

 आदेश  दियें  गयें  है  ।
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 उत्तर 12  WE;  1978
 विधित

 सती

 क

 कपड़ों  daa  af  arst
 क्य

 Ta  वरों  के  कोटे  के  frags  की  जांचं

 10174.  श्रों  बाला  हि  fre  arate  ait  नागरिक  पति  और  सहकारिता

 मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंग  करि

 कपा  सरकार  ने  वख्रो ंके
 कोटे  के  आवंटन  के  मामले  में  सूतो  पड़ा  निर्यात  संबंधन

 परिषद  के  कार्यों  की  पूरी  जांच  करने  का  आदेश  दिया  और

 यदि  तो  परिषद  सरकार  को  कब  तक  प्रतिनंदन  प्रस्तुत  कर  देगी  ?

 नागरिक  पूति
 तथा  सहकारिता  मंत्रालय  से

 रउपसंत्रों
 aria

 :

 (>)
 तथा  :

 वाणिज्य  संचिव  ने
 atat  कोटों  कें

 आबंटन  कें  मामले  में  सूती  वस्त्र

 सम्त्घतਂ  परिषद  के  कार्यों  की  जाँच  की  है  ।  उन्होंन  अपनों  जांच  के  ATT  पर  अपने  सू  व

 दिये  हैं  ।

 Misappropriation  of  Rs.  20  Crores  in  Hindustan  Sanitaryware  and  Industries

 10175.  Shri  Sharad  Yadav:  Will  the  Minister  off  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  news-item  appearing  in  the  Hindi  Fortnightly  of

 15th  April,  1977  published  from  Delhi  is  correct  that  the  Hindustan  Sanitaryware  and

 Industries  have  alleged  to  have  misappropriated  20  crores  of  rupees;.  and

 (b)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard  and  the  results

 achieved

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Satish  Agarwal).:  (a)  &

 (b)  According  to  the  news-item  when  the  Sales  Tax  Department  conducted  raids

 in  1975  they  found  misappropriation  of  the  funds  of  the  company  to  the  une  of

 Rs.  20  crores  Levy  of  tax  on  sales  and  purchases  of  goods  taking  place  inside  the

 State  is  a  State  subject  of  taxation  under  Entry  54  in  List  II  of  the  Seventh  Schedule

 of  the  Constitution  This  Ministry,  therefore  has  no  informaion  readily  available
 It  has  also  been  ascertained  that  the  CBI  has  no on  this  aspect  of  the  news-item

 information  on  the  subject  So  far  as  Foreign  Exchange  Regulation  Act  is  concerned

 certain  enquiries  conducted  by  the  Directorate  of  Enforcement  did  not  reveal  any
 instance  of  violation  of  Foreign  Exchange  Regulation  Act  and  the  enquiries  were,
 therefore,  closed

 डाकघर  म  जमा  की  गई  भारी  राशि  की  प्रामाणिकता

 10176.  श्र  कवर  लाल  गप्त  :  क्या  वित्त  मंत्री  यट  बतान  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकारन  1974,  1975  और  1976  के  दौरान  डाकघरों
 में  जमा  को  गई  भारी

 राशि  को  प्रमाणिकता  को  जांच  को  थी

 कितन  मामलों  में  अब  तक  जमा  राशि  गस  प  थ  तथा  ऐसी  कुल  जमा

 कितनी  थी

 किन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  जमा  बोमस  पाई  गई  थो  तथा  ऐसी  राशि

 थी
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 (7)  यह  मामला  केखीय  जांच  ब्यूरो  को  ०५  तक  क्यों  नहीं  सौंपा  गया

 rr  गे  ् (=)  सरकार |ने  कितने  मामलों
 उन उन  वास्तविक  व्य  क्तयो  क  ATE  नव trot  लशाया  है  जिन्होंने  यह

 घ  जमा  किया  ars  और

 क्या  उन  डाकघरों  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करन  की  सिफारिश  की

 me?

 वित्त  मंत्रालय  मंराज्य  मंत्री  (=tt
 जुलफिकारुहला

 :  से  आथ  कर  विभाग

 द्वारा  अभीਂ  तक  की  गयी  जांचों  से  यह |पता  चला  है  कि  1978  में  जो  रकमें  जमा

 करवाई  गई  है  उनमें  734  मामले  ऐसे
 है  जिनमें

 375  लाख  RUT Bl Ty की  रकमें  जमा है  और  ये

 वही  वास्तविक  व्यक्ति  हें  जिन  के  नाम  से  ये  wey  जमा  करवाई  wi  है  ।  fara-

 लिखित  सीन  मामले  ऐसे  हे  जिनमे  145  लाख  रुपय  की  रकमें  जमा  करवाई  गयी  है
 y

 ये  जमा  cay  उन  व्यक्तियों  a  संबंधित  अतीत  नहीं  होती  है  जिनके  नाभ  से  ये

 रकमें  जमा  करवाई  गई  थी

 जमा  रकम

 रुपयों  में  )

 5 श्री  आर०  पी  सिंह

 के  भूत  वे

 f  ली  उद्योग  अधिकारी

 श्री  एम०  के ०  गर्ग

 सरकार  के
 भूतपुर्व

 संयुक्त  उद्योग  निदेशक )

 श्री  कश्मीरो  लाल  13 5

 वह  दिल्‍ली

 विश्वविद्यालय  को  विद्यार्थी  ar)

 विभाग  द्वारा  और  आग
 — =
 ज  4  v4  जा  a  |

 जहां  तक  इस  मामले  को  सो ०  ayo  argo  को  सौपने  का  संबंध  है  रा  सरकार  से  यह

 कहा  गया  है  फि  वें  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  द्वारा  किए  गए  ले  देनों  कोਂ  जांच

 पडताल  फरवायें  अगर  राज्य  सरकार  सो ०  बो०  आई०  से  सहायता  लेना  आवश्यफ  समझती

 है  और  वह  इस  संबंध  में  अनुरोध  करतो  है  तब  इस  मामले  पर  विचार  किया  जाएगी |
 ~

 इस  संबंध  aa  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गंया

 Raids  on  Premises  of  Metal  Container  Tactro  Auto  Firm  by  Customs  and  Centrak

 Excise  Authorities,  Kanpur

 10177.  Shri  Daya  Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Customs  and  Central  Excise  Authorities,  Kanpur
 had  conducted

 raids  on  4th
 September,

 1975  on  the  premises  of  the  Metal  container  Tactro  Auto
 Firm  engaged  in  manufacture  of  metal  containers  and  seized  contraband  goods  and

 ocuments  in  regard  to  income  tax  evasion;
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 (b)  whether  the  firm  got  issued  a  licence  in  the  name  of  a  bogus  firm  under
 the  name  of  T.A.  though  the  goods  were  being  manufactured  in  the  Tactro  Auto
 Factory  and  in  this  way  it  misused  the  concession  given  by  the  Central  Excise  Duty
 authorities  and  afterwards  the  address  and  the  record  of  the  firm  were  deliberately
 tampered  with;

 (c)  whether  this  firm  has  evaded  income  tax  to  the  tune  of  lakhs  of  rupees  in
 connivance  with  the  Central  Excise  Officers  in  Kanpur  and  110.0  action  has  been  taken
 against  the  firm  by  the  Authorities;  and

 (d)  whether  Government  propose  to  conduct  any  enquiry  in  this  regard ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Satish  Agarwal):  (a)  The

 Headquarters  Preventive  Officers  of  the  Kanpur  Central  Excise  Collectorate  raided
 the  premises  of  M/s  Taatro  Auto  Industries  and  other’  connected  premises  at  Kanpur
 on  4th  September,  1975.  The  Officers  seized  metal  containers  and  various  records  of
 the  firm.

 (b)  The  raid  revealed  that  a  licence  had  also  been  obtained  separately  in  the
 name  of  Industries  for  the  period  from  17-11-72  to  6-11-73  for  manufacture
 of  meta]  containers,  It  is  alleged  that  M/s  Tactro  Auto  Industries  were  suppressing
 their  cwn  production  during  the  period  from  1971  to  March  1975  with  a  view  to

 avail  of  the  exemption  from  payment  of  Central  Excise  duty  intended  for  manufac-

 turers  with  low  turn-over.  One  way  of  doing  this  was  by  clandestinely  diverting
 their  roduction  in  the  name  of  M/s  T.A.  Industries  which  was  not  having  any

 manufacturing  premises.  The  address  of  M/s  T.A.  Industries  as  entered  in  335-D

 register  of  Central  Excise  appeared  to  have  been  tampered  with.

 (c)  &  (d)  :  The  Income  Tax  Department  is  maintaining  liaison  with  the  Central

 Excise  authorities.  The  extent  of  tax  evasion,  if  any,  will  be  known  on  completion
 of  scrutiny  of  the  books  of  account  seized  by  the  Central  Excise  Authorities  and

 necessary  enquiries.

 Show  Cause  notices  for  violation  of  the  provisions  of  the  Central  Excises  and

 Salt  Act,  1944,  have  been  issued  to  M/s  Tracto  Auto  Industries.  The  extent  of  con-

 nivance  oi  Central  Excise  Officers  is  being  investigated.

 प्रधान  मंत्री  दारा  वाणिज्यिक  fantat  का  उपयोग

 10178.  श्री  UH  HSITAAy  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्ती  प्रधान  मन्त्री  द्वारा

 यात्रा  कर  रहे  विमान  का  अपहरण  रोकने  के  लिये  सुरक्षा  उपायों  के  बारे  में  2  1977

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2344  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वाणिज्यिक  विमानों  को  अपनो  यात्ना  के  लिये  उपयोग  में  लाने  की  प्रधान  मन्त्री  की

 इच्छा  में  कोई  परिवतन  हुआ  है  |

 (@)  क्या  नीति  में  कोई  परिवतंन  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 quad  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  और  :

 प्रधान  मंत्रों  को  safes  उड़ानों  द्वारा  यात्रा  करने  की  इच्छा  में  कोई  afaaaat  नहीं  हुआ  है

 परन्तु  बाद  में  कुछ  उग्रपंथी  तत्वों  द्वारा  वी  गयी  धमकियों  से  को  उत्पन्न  हुए  और
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 उनके  द्वारा
 किये  गये

 कु छ नन्  हिंवीत्मंक  कार्यों  के  सुरक्षा  उपायों  कीं  कड़ी  क  रना  पड़ा

 ap  तर्या  यह  गंछंतीय
 समसा

 गया  कि  जहां  तक  संभव
 ह

 प्रधान  मंत्री  भारतीय  वायुसेना  कें

 विमानों  ढारा  यात्रा  करें  ।

 arta  tar  मंत्री  पर  भारत  पर्यटन  fania  निगम  कौ  वातानुकूलित  कार  का

 बकाया  किराया

 10180.  थ्रो  Maa  चंडर्जी :  क्यां  पबंडन  और  नागर  faaiaat  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे  किः

 क्यों  सरकार  जाततीਂ  क्रि  भूतपूत्र  रक्षा  मंत्री  श्री  बंसीलॉल  ने  पिछल  आम

 चुनाव

 से  कुछ  समय  पत्र  कलकत्ता  में  भारत  date  fata  निगम  की  faa  बाता
 Lfcra

 कार

 उपयोग  far  ऊसका  फिराया  अभी  चुकाया  जाना  और

 ड  यदि
 ी

 उस  पर  atare  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 adet  और  नागर  विमानन  मंत्री
 :

 तत्कालीन  रक्षा  मंती

 के  प्रयोग  के  fac  19-6-1976  तथा  23-11-1976  को  फंलकत्ता  में  बुक  की  गई  भारत  पर्यटन

 विकास
 निगम  के

 परिवह
 न  यूनिट  की  कोरों  के  बिलों  की  कारपोरेशन  को  अदायगी  हो  गयी  है  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्टंट  बंक  आफ  गुजरात  eAarteat  की  संख्या

 10180.  श्री  अउसान  जाफरी :  aa  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 गे
 राज्य  में  स्टेट  बैंक  आफ  इंडिथा  और  इसकी  शाखाओं  में  क्‌ल' छ  शितते  फतचारी

 ve
 ्  और

 इनमें  अपुर्साचित  जातियों  और  करमचारियों  की  अलग-अलग  संख्या  क्या  है
 ?

 त्त  मंत्री  एच०  UA  और  भारतीय  स्टेट  बंक  ने  सूचित  Feat

 है  फ्रि  31  1978  की  श्थिति  के  गुजरात  राज्य  स्थित  इसकी  शाखाओं  में

 चारियों  ml  कुल  संख्या  6532  थी  ।  इनमें  से  123  कम  चारी  अनुसूचित  जातियों  तथा  .147

 कमं  चारी  मुस्लिम  समुदाय  से  सम्बन्धित  है  ।

 धनबाद  में  काल  धन  का  केन्द्रीयकरण  और  इसकी  शर्क्ति

 10181.  श्री  ए०  के०  tig :  क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की
 कर्घा

 करेंगे  {F

 EqT  मंत्रालय  कौ  ध्यान  जिले  में  काले  gi  का  ee here oT  और  इसकी  शक्ति  के  बारे

 में  दिनांक 9 -4-1978  के  8 ate  के  दीक  आवाफ  ईके  सम्पादकीय  से

 sare  में  व्यक्त  कीं  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  at,  at  इसे  रोकन  के  लिय  क्या  फंदम  उठान  फा  विचार  है
 ?
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 ना

 faa  मंत्रालय  मं  मंत्री  :  at  |  लेख  में  आम  बातें

 कही  गयी  और  इसमें  किसी  ( (eat)  विशष  व्यक्ति  (eafatat)  का  उल्लेख  नहीं  किया

 गया है  ।

 नये  कर-निर्धारितियों  को  पता  लगाने  के
 लिए  र संवेक्षण  फिया  जा

 रहा
 इस  समय

 उपलब्ध  सूचना  के  वर्ष  1977-  धनबाद  जिलें  a  पता  लगाये  गये  नये  धारितियों

 की  संख्या  1,051  जहां  ठे  केंदारों
 र्फ

 सम्बन्ध
 उतकों  की  जाने  वालों

 अदाथशियों
 े

 से  कर  क  ऑय-कर  et afafsar  1961  की  धारा  1944 के  अनुसार  की  जा  रहे  है  ।

 न  मामलों  में  कर-अपवंचन  का  संदह  ञ ए उन  सभीं  में  यथा  आवश्यक  पछताछ  की  जा  रहे  है  ।

 ऊनी  धघाग  पर  उत्पाद  शल्क  को  सीमा  शल्क  मं  बदलने  की  waa aAT  a  त्रटि

 10182.  श्री  faarzaré  ato  शठ  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  करि

 (i  क्या  यंह  सच
 है  कि

 ऊंनी  धाग  पर  उत्पाद  कैन्या श ध  को  सीमा  शुल्फ  में  बदलने  की

 सूचना  में  त्रि  होंने  से  UH HiT  की  प्राप्त  होन ेवौले  राजस्व  में  कम ry  ae  जै BR  @

 यदि  तो  इससे  बजट  प्रावधान  में  कितना  घाटा  हुआ  है  ;

 ऊनी  धागों  और  चिथड़ों  ot  व्यापार  करने  वाल  क्रितने  एककों  ने  इस  कर्मी  का  लाभ

 उठाया  और

 सरफार  फो  राजस्व  की  हार्न  पूरी  क  लिए  क्या  फरने  का  प्रस्ताव है
 ?

 faq  संत्रालय  मं  राज्यमंत्री  (ati  सर्तीरा  अग्रवाल )  ), (@)  और
 :

 ay  1977  के  बजट  GA  पर  आयात  शुल्क  मूल्यानुसार
 45%  सें

 बढाकर

 नुसार
 75%

 और  ati  चिथड़ों  तथा  अपशिष्ट  पर
 मूंल्यानुसार  5%  से  बढाफर

 मूल्यातुसार

 25%
 फरके  सूत  पर  उत्पादन  शुल्क  को  और  ऊनी  टॉप्स  पर  उत्पादन  शुल्फ  के  कछ ्य

 हिस्से  को  आयातीत  कच्च
 ऊर

 पर  अन्तरित  किया  गया  था
 ।  इस  उपाय  से  उत्पादन  शुल्क

 की  चोरी  में  फमी  होने  और  स्वदेशी  ऊन  से  बने  वस्त्रों  के  अपेक्ष/क्त  सस्ता  होने  क  उम्मीद  थी  ।

 इस  शुल्क  समायोजन के  बाद
 een  ऊन  और  ऊनी  टाप्सਂ  शं/ष के  अन्तगंत

 ag
 1977-7 78

 कं  लिये  राजस्व  के  अनुमान  26,37  करोड़  रुपये  निश्चित  किये  गये  थे  ।

 लेकिन
 उपलब्ध  आंकड़ों  के  आधार  बर्ष  1977-  784  सं!माशुरक  की  वसुली  कंबल  18.

 करोड़  रुपये  की  होने  की  संभावना  है  जिसमें  लगंभग  7,8  करोड़  रुपये  को  कमी  रही  ।
 राजस्

 अनुदान
 में  यह  1976-77  के  मूकाबले  कच्ची  के  :1977-78

 में
 अपेक्षाकृत

 कम  आयात

 के  कफारण  हुई  है  ।  afr  राजस्व
 में

 यह  कमी  अपेक्षाईत
 कम

 अग्यात
 के  कारण  इसे  राजस्व

 की  हानि  नहीं  माना
 जा  सफता  इस  इस  राजरंव

 की  बसूली  रने  को
 ara  वाही  करने  का

 प्रश्त  नहीं  उठता
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 aaa  हिन्दुस्तान  मिल्क  Ge  wage  fates  का  fear  इक्विटी  शयर

 10183.  श्री  आर०  आर०  पटल  ॥

 oll.  अहमद  एम०  पटेल

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  ्य ः मसस  हिंदुस्तान . fart  फूड  मंन्यूफेक्चरस  लिमिटेड

 a को  अपनी  fateh  इषिवटो  पूंजी  घटा  कर  51  प्रतिशत  करने  को  कहा  RQ

 यदि  ही  तो  इसके  क्या  कारण  है  जब  कि  अन्य  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  से  इक्विटी  पूंजी

 को  कम  कर  के  40  प्रतिशत  करने  के  लिय  कहा  गया

 (7)  क्या  इस  फम  पर  कोई  अन्य  शत  लगाई  गई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  खाद्य  उत्पादों  का  व्यापार  करने  वाली  अन्य

 फर्मों  को  भी  ऐसी  छट  दो  जायेगी

 क्या  भारतीय  ais  नाम  का  प्रयोग  करना  सरकार  द्वारा  विदशी  मुद्रा  विनियमन  afa-

 नियम  क  उद्दश्यों  की  पूर्ति  को  दिशा  में  एक  कदम  समझा  जाता  और

 क्या  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  में  कोई  हि ब, एसा  खण्ड  है  कि  यदि  चिदेशी

 राष्ट्रिक  कम्पनियां  भारतीय  ब्रांड  नाम  का  प्रयोग  करती  है  तब  उन्हें  अपनी  विदेशी  इक्विटों  पूंजी

 को  कम  करके  40  प्रतिशत  करने  की  आवश्यकता  मही ंहैं  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०
 :  नहीं  ।  कम्पनी  को  अपने  अनिवासी

 feratct  को  40  प्रतिशत  तक  कम  करने  के  लिए  निदेश  द  ए

 यह  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 जीवन  रक्षक  दवाइयों  तथा  कीट  नाशक  दवाइयों  के  सिवाए  देसी  बाजार  में
 क्सी

 को

 of भी  विदेशी  व्यापार  चिह्न  प्रयोग  में  लाने  की  अनुमति  नही  दी  Tal  यदि
 व्यापार

 चिह्न  के  प्रयोग

 faery में  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  लन  दन  अरन्तनिहित  पर  निर्यात  ना  may  faaan शी  व्यापार  चिह्न

 प्रयोग  में  लान  की  है  ।

 नहीं  ।

 Export  of  Surplus  Stock  of  Sugar

 10184.Shri  Rajendra  Kumar  Sharma:  Will  the  Minist ter  of  Commerce,  Civil

 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  large  stock  of  surplus  sugar  is  available  with  the  country  at

 present

 (b)  whether  any  proposal  is  being  mooted  for  the  export  of  this  surplus;

 (c)  the  rates  at  which  this  sugar  is  proposed
 to  be

 exported;  and

 (d)  the  quantity  of  sugar  proposed  to  be  exported  country-wise ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce,  C  है  ॥ wil
 Supplies  and  Co.

 operation  (Shri  Arif  Baig):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Government  have  already  decided  to  export  a  quantity  of  6.50  lakh
 tonnes  of  sugar  during  1978,

 (c)  It  is  not  possible  to  indicate  the  rates  at  which  the  export  sales  will  be
 made.  However,  every  effort  will  be  made  to  realise  the  highest  possible  price

 depending  upon  the  market  situation,

 (d)  Actual  destination  of  the  sugar  to  be  exported  from  India  cannot  be  indicated
 It  will  depend  upon  the  offers  received  and  may  be  to  any  country,

 with  whom  we  have  trade  relations,

 at  this
 bx

 देश  मं  कार्यरत  हितकारी  कम्पतियां

 10185.  प्रो ०  पी०  जी०  ATaAA KL  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  ४

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  देश  में  विभिन्न  छोटी  और  बड़ी  कथित  feaara

 कम्पनियां  कार्यरत  है  जो  अनभिन्न  और  सीधे  सादे  नागरिकों  को  अधिक  ब्याज  अथवा

 बड़ा  उपहार  लाभ  में  देन  संबंधी  आकषंक  प्रस्ताव  करके  थोड़ी  अथवा  ज्यादा  राशियों  का  पूंजी

 निवेश  करने  के  लिये  कहती  है  ;

 यादि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  के  कार्यों  को  रोकने  के  लिये  सख्ती

 बरतने  का  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  और  कब  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  हां  ।,

 और  :  नामी  चिटीं  और  मनी  संक्पूलेशन  योजनाएं  चलाने  पर  पाबन्दी  लगाने

 के  विधेयक  को  संसद  के  चालू  सत्र  में  प्रस्तुत  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  प्राधिकरण  मं  अनभाग  अधिकारियों  के  पदों  का  भरा  जाना

 10186.  श्री  मही  लाल  :  कया  age  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 (*)  क्या  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  प्राधिकरण  ने  1976  से

 1978  तक  अनुभाग  अधिकारियों  (aTatey )  के  लगभग  11  पद  भरे  थे  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  लिये  आरक्षित  कोटे  में

 tar  कोई  पद  उपरोक्त  अवधि  में  नहीं  भरा  Tat ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  और  आरक्षित  कोटे  के  अनुपात  में  अनुसुचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  AFA Tay  कों  पदोन्नत  करन  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रहो

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरषोत्तम  :  भारत  अंतरराष्ट्रीय

 विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  1976  से  1978  तक  की  अवधि  के  दौरान  10

 पद  अनुभाग  अधिकारों  (aratez )  के  तथा  एक  पद  निजी  साचव  का  अधिकारी  के

 alas 4)  भरे
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 (a)  और  (#)  :  उपपूक्त  नियुक्तियों  एक  पेल  के  आधार  पर  की  गयी  थी  जो

 ए  से  पात्र  OTA  लिए  जिन्होंने  उक्त  ग्रेड  में  तोन  वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  ली  आयोजित

 किये  गये  लिखित  टेस्ट  तथा  इंटरव्यू  के  बाद  तंथार  किया  war  था  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित

 जनजाति  का  ग्रेड  में  ऐसा  कोई  पात्र  सहायक्त  नहीं  थी  जो  cee  देता  तथा  जिसे  पेनल  में  सम्मिलित

 फिया  जा  सरकता  ।  अनुभाग  अधिकारी  की  भावी  रिक्तियों  की  पूति  करते

 समय  इप  कमो  को  पूरा  करने  के  प्रयत्न  किए  जाएंगे  ।

 Rate  of  Capital  Formation

 10187.  Shri  Anant  Ram  Jaiswal  :  Will.the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  the  rate  of  capital  formation  had  been  less  than  the  rate  of  savings

 during  ‘the  financial  years  1975-76  and  1976-77  which  is  adversely  affecting  the  indus-

 trial  growth  and  promotion  of  employment  opportunities;

 b)  if  so,  the  rate  of  savings  and  capital  formation  separately  for  the  financial

 years  1975-76,  1976-77  and  1977-78;

 (c)  whether  Government  have  enquired  into  the  causes  of  the  rate.  of  capital
 and formation  falling  below  the  rate  of  savings  during  the  financial  years  1975-76

 1976-77  and  if  so,  the  details  of  such  an  enquiry;  and

 (d)  the  steps  being  taken  by  Government  to  ensure  that  the  rate  of  capital

 formation  in  the  current  year  is  increased  in-  such  a  manner  that  it  does  not  fall

 below  the  rate  of  savings  but  remains  more ?

 The  Mitstister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (a)  Yes,  Sir.  An  excess  of  domestic

 savings  over  domestic  investment  in  a  developing  economy  like  ours  is  not  con  ducive

 for  higher’  industrial  growth  and  increasing  employment  opportunities.

 (b)  While  gross  domestic  savings  expressed  as  a  percentage  of  gross  domestic

 product  at  market  prices  in  1975-76  and  1976-77  has  been  estimated  at  19.7  per  cent

 and  21.1  per  cent  respectively,  gross  capital  formation  has  been  lower  at  19.6.  per  cent
 and  19.2  per  cent  respectively,  in  the  above  two  Data  in  respect  of  1977-78

 afe  not  yet  available.

 (c)  The  Economic  Survey,  1977-78  laid  on  the  Table  of  the  House  on  23-2-1978

 rate  of has  analysed  the  various  factors  responsible  for  the  slowing  down  in  the

 capital  formation  in  the  economy  during  the  financial  years’  1975-76  and  1976-77.

 (d)  The  steps  taken  by  the  Government  to  ensure  that  the  rate  of  capital
 formation  in  the  current  year  does  not  fall  below.  the  rate  of  domestic  savings  are:
 an  increase  of  17%,  in  the  annual  plan  outlay;  liberalisation  of  import  licensing  in

 respect  of  raw  materials,  spares  and  components,  capital  goods,  etc;  reduction  in  the

 customs  duties  on  specified  items  of  capital  equipment;  deduction,  in  the  computation
 of  50  per  cent  of  Rs.  10,000  of.  investment  in  the  equity  shares  of  new  industrial

 companies  in  a  year;  exemption  from  capital  gains  tax  when  sale  proceeds  of  assets
 are  reinvested  in  equity  shares  of  new  Indian  Industrial  Companies;  withdrawal  of
 the  tax  on  interest  receipts  of  banks  and  a  downward  revision  of  term  lending  rates

 by  banks.  Together  with  the  extension  of  the  investment  allowance  announced. last
 year  to  most  of  the  industries,  the  fiscal  impetus  given to  cottage,  village  and  small
 scale  industries,  and  the  concession  ‘given  to  private  limited  companiés  ‘from  tlie

 compulsory  distribution  of  dividends  should  enable  the  economy  to  utilise  the  domestic
 savings  fully  for  capital  formation  in  the  current  year,
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 सरकार  क्षत्र के
 +

 उपक्रमों  द्वारा  ऋणों
 [

 पर  दिया  गया  ब्याज

 10188.  श्री  जी०  वाई०  sea  :  क्या  fear  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  fa,

 क्घा  ट  सच  है  की  क्षेत्र  के  उपक्रम  सरकार  स  प्राप्त  ऋणों  पर  ऊंचा  ब्याण  दे

 रह  है  जिसस  उनके  face  ढांचे  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  है

 यदि  तो  सरकार  इन  उपक्रमों  की  दिये  गये  ऋणों  को  इक्विटी  में  बदलने  का

 विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  नादि  क्या  है  ?

 जित
 संत्रों  yo

 एस०  :  (4)  क्षत्र
 के  उपक्रम

 सरकार
 स  जो

 क्र  wa  फटते  उत्तम  ब्याज  को  दर  बाजा  reat  सें  कम  होती  ay  fax  कुछ

 उपक्रवों  दवारा  अपने  पिछले  नकद  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  इतने  arferssi  कऋण  ले  लिए  गए

 है  किं  उन  पर  ब्याज  का  भार  काफी  बढ
 है

 ।

 और  प्रत्येक  मामले  के
 गुण-दोष  के  आधार  पर  जांच  करना  सरकार  की  नीति

 है  ]  जहां  उद्यमों  पर  ऋणों  के  बॉझ  का  sant
 वित्तीय

 पर  बुरा
 असर

 पडा  है  और

 जहां  उपक्रमो ंने
 से  राहत  चाही  वहां  ऋणों  कौ  इक्विटी

 में  बदलने  जैसे
 ज सदुदायों  पर

 विचार  किया  जाता  है

 बड़े  नोटों  के  विभद्रीकरण  के  पश्चात  60  करोड़  रुपय  की  के  बड़  नोटों  का  गुम  होना

 10189.  श्री  aaa  दत्त  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  फि

 क्यों  यह  सच  है  बड़े  नोटों  के  fay fe  के  पश्चात्‌  60  करोड़  रुपय  के  मूल्य

 के  बड़े  नोट  गम ष्  हो  गये  और  उतकों  अभी  तक  कोई  पता  नहीं  चला है

 क्या  यह  सच  है  कि
 एक  महानगरीय

 शहर  के  पांच  लोगों  का  एक  सिंडीकेट  «4  करोड़

 रुपये  के  मूल्य  के  नोटों  at  काठमांडू  में  जमा  करने  के  लिये  वहां  ले  गया  था  और  इस  गिरोह  के

 साथ  जा  रहो  एक  महिला  हवाई  ASS  पर  पकड़ी  गयीਂ  थी  जो  2"  4  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  नोट

 तथा  कछ  विदेशी  मुद्रा  विशेषकर  दक्षिण  अफ्रीकी  मुद्रा  जिंस  पर  मारिशस  कौं  मोहर  0 1)  अपने

 साथ  ले  जा  रही  और

 यदि  तो  सरकार  इस  मामले
 में  क्या

 कदम  उठा  रहीं  है

 faq  मंत्रालय  a  राज्य  मंत्री  ऊच  मलय  वाले  उन

 करसी  नोटों  का  कल  मूल्य  जिन्हें  बदले  जाने  के  लिए  प्रस्तुत  नहीं  किया  गंया  लगभग  16  करोड़

 रुपये  है
 60  करोड

 रुपये  नहीं  ।  प्रस्तुत  न
 हीं  किए

 गए  इन  नोटों  फो  मूल्य  अब  कुछ  भी  नहीं  रहा

 19-1-1978  को  एक
 महिला

 ऊंचे  न क म ह... लप  वाले  faqalaa  50,000/-  रुपए के

 नोटों  कौ  नेपाल  ले  जाने  के  असफल  प्रयास के  अतिरिक्त  और  कोई  दूसरा  मामला  सरकार
 के

 ध्यान

 में  नहीं  आया  ।  इन  नोटों  के  वास्तविक  मालिक  घर  की  तलाशी  गई  जिसमें  ऊंचे  मलय
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 चाले  29,000  रुपए  मूल्य  के  और  नोट  पकड़े  गए  ।  जांच  तथा  पूछताछ  के  दौरान  यह  फप्ता

 लाये
 किस  oe

 रकम  शामिल चला  कि  79,000  रुपए  की  यह  सम्पण  रफम  म  ष्  पकड़ो  गई

 प्रगट  न  की  गई  आमदनी  थी  ।

 कानून  के  अन्तगंत  आग  अनुमत्य  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 ऊंचे  मूल्य  वाले  फरेंसी  नोटों  को  बदले  जाने  के  लिए  प्रस्तुत  न  fea  जाने  को

 स्थिति  म  इस  अध्यादेश  में  दण्डात्मक  कारवाई  fag  जाने  क  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  | |  लेकिन

 afe;  जांच  के  ऐसी  रक्कम  को  प्रकट  न  की  गई  आय  के  रूप  में  पाया  जाए  तो  ऐसे  मामलों

 आय-कर  तथा  सम्बद्ध  प्रत्यक्ष  कर  कानन  के  उपबन्धों  के  अन्तगंत  कारंवाई  की  जातीं  है  |

 औद्योगिक  ऋण  के  बार  में
 वित्तीय  संस्थानों  और  भये बकों  के

 लिए
 मागंदर्शों  सिद्धान्त

 10190.  श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर  :

 थ्री  के०  चन्द्रप्पन  :

 कया  faa  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  औद्योगिक  ऋण  प्राथमिकताओं  के  बारे  में  वित्तीय  संस्थानों  और  बैंकों

 की  नय  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  ।

 faa  मंत्री  एच०  एम०  :  और  :  सरकार  1977

 में  अखिल  भारतीय  वित्तीय  संस्थाओं  के  वर्ष  1977-78  के  आंर्तारिक  प्रयोग  के  लिए  संशोधित

 माग  निर्देशक  सिद्धांत  इस  उद्देश्य  से  जारी  किए  थे  ताकि  यह  सुर्निश्चित  हो  जाए

 नाओं  के  लिए  स्वोकृत  सहायता  राष्ट्रीय  के  अनुरूप  है  ।  हाल  ही  भारसीय

 ford  te  इसी  उद्देश्य  ऐसे  amt  निर्देशक  सिद्धांत  अनुसूचित  वाणिज्यिक  za apy

 को  भेजे है
 माग  ia) fa Hi oY  सिद्धान्तों  की  कुछ  प्रमुख  जिनमें  उद्योग  की  प्राथमिकता

 का  निर्धारण  भी  शामिल  निम्नलिखित  है  —ae

 (1).  किसी  भी  नयी  योजना  या  इसके  विस्तार  के  लिय  सहायता  स्वीकृत  करने  से  पहले

 वित्तीय  संस्थाओं/बैंकों  को  चाहिए  fe  वे  जिस  योजना  के  लिए  सहायता  कर

 रह ेहै  उसके  रोजगार  सम्बन्धी  कठिनाई  तथा  इन  योजनाओं  में  रोजनार  बढ़ाने

 की  दृष्टि  से  स्वचालित  तथा  पजीं ५  सघन  प्रक्रिया  को  श्रम  सघन  प्रक्रिया  में  बदलने

 |  संभावनाओं  को  ध्यान  में  रखे  |

 (2)  यह  सुर्मिश्चित  feat  जाना  चाहिए  fe  ग्रामीण  उद्योगों  के  विकास  के  लिए

 तथा  उन  योजनाओं  के  लिए  जितके  लाभ  का  अधिकतर  भाग  ग्रामीण  क्षेत्रों  के

 लिए  होता  पर्याप्त  मात्रा  में  वित्तीय  सहायता  जाए  ॥

 (3)  देशी  खर्चों  और  मूल्यों  में  कमी  की  आवश्यक्ता  को  देखते  facia

 बैंकों  की  उसी  प्रकार  के  उत्पादों  के  aerate  मूल्यों  की  तुलता  में  उत्पादन

 लागत  की  जांच  करनी  चाहिए  और  गंर-महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  अनाधिक  उच्च  लागत

 क्षमता
 वाले  उद्योगों को  स्थापित  करने से  बचना  चाहिए ।

 ये  मार्ग  दशक  सिद्धांत  अब  तक  लागू है  ।
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 भारतीय  चाय  के  लिये  विश्व  सम्भावित  बाजार

 10191.  श्री  मकन्द  मन्डल  क्या  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करंग  कि

 क्या  भारतीय  ara  को  विश्व  में  कोई  बाजार  सिलने  की  सम्भावना  है

 यदि  तों  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और

 (7)  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हें  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 नागरिक  पूति  aa  सहकारिता  मंत्रालय  म  राज्यमंत्री  आरिफ

 qatar  गया है  कि  पश्चिम  एशियाई  तथा  उत्तर  अफ्रीकी  जापान  तथा

 दक्षिण  पव  एशिया  पाकिस्तान  तथा  चिलो  जसे  क्षत्रों  में  भारतीय  चाय  की  मांगਂ  बढ़ती

 जा  रहो  है  ।  पाकिस्तान  के  साथ  व्यापार  पन  आरम्भ  होने  से  इस  क्षेत्र  में  भारतीय  चाय  की

 faata  आरम्भ  हो  गयी  है  और  1976-77  के  दौरान  पार्किस्तान को  5'74  करोड़  रुपय

 मलय  की  चाय  निर्यात  की  गई  ।

 इनमें  से  कुछ  क्षेत्रों  और  साथ  ही  अन्य  परम्परागत  बाजारों में  पैकेट  चाय  को

 थैलियों  जैसे  मल्य-वर्धित  उत्पादों  की  बिक्री  म  भी  तेजी  से  वृद्धि
 हुई  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 खाद्य  तल  का  मूल्य  |  सूचकांक

 10192.  श्री  हित  नख  द  साई  क्या  वाणिज्य  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  को  कपा  करंग  कि

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  खाद्य  तेल  मूल्य  सूचकांक क्या  और

 क्या  सरकार  को  साव  जनिक  वितरण  पद्धत  में  उचित  दर  को  दुकानों  के  द्वारा

 acd  दरों  पर  खाद्य  तेल  बेचने  संबंधी  कोई  योजना  है
 ?

 नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मसंतालय
 म

 मंत्री  (a1  eo  कुमार

 rate  )  )  पिछले  पांच  वर्षों  के  afar  औसत  थोक  मूल्य  सूचकांक  अनुबन्ध में  दिये

 है

 एक  से  अधिक  समय
 a  आयातित  फिया  हुआ  रेपसीड  तेल  aq-

 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  बेंचा  जा  रहा  है  ।  शुरू में  यह  उपभोक्ताओं  को  8°50

 रु०  प्रति  फ्रिलोग्राम के  खुदरा  मूल्य  पर  बेंचा  जा  रहा  1.25  1976
 से  इसका

 @ zi =  wed
 घटाकर  50.0  Fo  प्रति  feces  frat  war  था  और  पहली  1978

 से  इसे  और  घटाकर  ॥ ड  00%  फ्रिलोग्राम  फिया  गया  है
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 Vaisakha  22,  1900  (Saka) Written
 Answers

 विवरण

 वाशिक  औसत  ay  मूल्य  सूचकांक

 (atterre : :
 1970-71=

 100) दी  विक

 1973-74  1974-75  1975-76  1976-77  1977-78

 खाद्य  तल  147°9  172° 4  134°9  142°8  175  7

 वनस्पति  131°8  171°5  160° 0  148°0  167  5

 154  4  173°5  170
 मुंगफलो

 का  तेल  1337.0
 7

 134" 2

 सरसों  का  तेल  148  1  176°  144°9  209

 नारियल  का  तेल  146  0  162*4  12171  153°7  157

 ज़िजलों  का  तेल  157  9 a.  174°3  153°6  162°2  179  4

 बिनौले  फा  तेल  131°7  149  9
 145.0  1  1647  128.0

 '  7

 Training  Institutes  under  the  Ministry  and  its  Attached  and  Subordinate  Offices

 10193.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of
 Commerce,  1.0

 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of  training  institutes  under  the  M  inistry
 and  its  attached

 and  subordinate  offices;

 (b)  the  total  number  of  courses  run
 therein;

 (c)  the  number  among  them  run  in  Hindi  and  English  medium  separately;  and

 (d)  the  steps  taken  to  run  in  Hindi  medium  the  courses  which  are  run  in

 English  medium  at  present ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce,  Civil  Supplies  and  Coopera-
 tion  (Shri  Arif  Baig):  (a)  to  d)  :  There  aré  three  training’  institutes  under  the

 Ministry  of  Commerce,  Civil  Supplies  and  Cooperation,  Under  the  Department  of

 Commerce  there  is  the  Indian  Institute  of  Foreign  Trade  (IIFT),  New  Delhi,  and

 the  Indian  Institute  of  Packaging  (IIP)  at  Bombay.  Under  the  Department  of

 Civil  Supplies  and  Cooperation,  there  is  the  Indian  Institute  of  Legal  Metrology  at

 Ranchi  under  the
 administrative  control  of  the  Directorate  of  Weights  and  Measures.

 The  IIFT  organises  a  regular  ten-month  Diploma  course  on  International  Trade,
 in  addition  to  about  20  short-term  programmes  every  year  directed  towards  specific
 levels  of  trade,  industry  and  Government.  Similarly, the  IIP  organises  a  regular
 three-month  Certificate  Course  on  packaging,  in  addition  to  10  to  20.0  short-term
 technical  courses  evéry  year  for  middle  and  senior  management  levels  in  industry.
 While  the  regular  courses  are  organised  at  the  headquarters  of  these  Institutes,  the
 short-term  courses  are  organised  in  major  regional  centres  as  well.  In  view  of  the
 fact  that  the  courses  organised  by  both  the  Institutes  are  of  a  technical  nature,  and
 draw  participants  from  all  over  the  country,  and  on  occasions  from  abroad,  the
 medium  of  instruction  in  these  courses  has  been  English.  However,  Hindi  and  other
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 regicnal  languages,  as  necessary,  are  also  used  during  the  course  of  discussions.  IIFT
 has  made  a  beginning  by  having  training  programmes  in  Hindi  directed  at  specific
 sectors  of  industry,  as  for  example,  a  training  programme  on  export  marketing  for

 the  Lock  Manufacturers  Association  held  at  Aligarh,

 The  Indian  Institute  of  Legal  Metrology  at  Ranchi  runs  only  one  course.  This

 course  also  draws  participants  from  all  over  the  country  as  well  as  from  abroad,  and

 as  such  the  medium  of  instruction  is  English,  The  Institute,  however,  arranges

 special  tutorial  classes  at  the  Institute  to  overcome  difficulties  experienced  by  trainees
 from  Hindi-speaking  areas,  wf

 विश्व  बेक  ऋणों  तथाਂ  अन्य  औद्योगिक  ऋणों  पर  केन्द्रीय  are  वो  जान

 वाली  और  वसूल  की  जानेवाली  व्याज  की  दरें

 10194.  श्री  बलवन्त  fag  राम्‌वालिया
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  विश्व  बेक  और  अन्य  देशों  अथवा  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  से

 केवल  5078  प्रतिशत  प्रति  ad  ब्याज  की  दर  था  धनराशि  प्राप्त  करती  है  तथा  उस

 राशि  को  8  रुपये  से  10  रुपये  प्रतिशत  घाधिक  ब्याज  पर  उधार  देती

 यदि  तो  उसका  क्या  कारण हू  ?

 चित्त  मंत्री  एच०  एम०  *  और  :  विश्व  बैंक
 से  मिलने  वाली

 विदेशी  सहायता  पर  8  प्रतिशत  वार्षिक  को  दर  से  ब्यान  लगता है
 और  विश्व  बेक  से  सम्बद्ध

 उदार  शर्तों  पर  ऋण  दे  वालो  अन्तर्रा्ट्रोय  विकास  संघ  नामक  संस्था  से  मिलनेवाली

 सहायता  पर  0.75  प्रतिशत  fattes  की  दर
 से  सेवा  प्रभार  लगता  है  ।  अलग-अलग

 देशों  से  मिलनेवाली  सहायता  पर  अलग-अलग  दरों  पर  ब्य (ज  लगता  है  ।

 सारो  विदेशों  भारत  को  निधि  में  जमा  की  जाती  है  और  निधि  से  दिए

 जाने  वाले  ऋणों  पर  अलग-अलग  एजेंसियों  के  लिए  व्याज  अलग-अलग  दरें  होती है

 और ये  दरें  ऋणों  के  प्रयोजन  और  अवधि  को  ध्यान  में रख  कर  की  जातों है

 राज्य  सरकारों  और  संघ  क्षेत्रों को  सरकारों को
 केन्द्र

 से  दिए  जाने  वाले  ऋणों पर

 5s}  प्रतिशत  afer  की  दर  से
 ब्याज  लगता  है  जबकि  वित्तीय

 भौद्यो  गक  और  वाणिज्यिक  उपक्रमों  तथा  oar
 पक्षों

 से  अपेक्षाकृत  ऊंची  दरों  पर

 ब्याज  जाता है
 |

 उड़ीसा  मं  आयकर  और  ‘Serta  उत्पादन  शुत्क  के  कार्यालयों  द्वारा  कार्यालय  सदन

 के  लिए  दिया  गया  किराया

 10195.  श्रो  गणनाथ  प्रधान
 :  wr  fea  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  आयकर  और  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के

 लयों के  स्थानों  के  लिये  कितनी  धनराशि  किराए के  रुप  में  दी
 और

 सरकार ने  उड़ोसा  म  इन
 कार्यालयों  के  अपने

 भवनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  है  ?
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 चित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  सलीश  अग्रवाल )  उड़ीसा  में  आयकर  और  केन्द्रीय

 जर्फादन  आ  लंक  त्थां!> सींग  शल्क  fastrat  a  संबंध में  के  स्थान  के  लिए  अदा  किये

 Beat  का
 ब्यौरा  नीचे

 दियें  HABIT. 2 a  ४--

 c
 ay

 लला  का-नाम  अटको
 fag  गए  की

 केर्द्रीय  उत्पादप
 eH  था  1  ख  1,91,841.20  रु०

 सीमा  ser  1977-78  1,9:5,02:2.290  सु ०

 1976-77  2,88,544.00
 %o

 1977-78  2,92,560°00  Ro

 _

 निर्माण केन्द्रोय-उत्पादन  शुल्क
 आयकर  fara  कार्यालयों  के  लिए  भवन

 हेतु  अलमन्दा  और  में  जमीन  ले  गई  है  और  निर्माण  कार्य

 को  यथा  aat  शीघ्र  चालू  wey  के  नक्शे  और  अनुमान  तैयार  करवाए  जा
 ल्

 कर्योलय-भंवनों  के  निर्माण  के  लिए  राऊरकेला इंसके  आयफर  विभाग

 में  जमीन  खरोदी  है  ।  ढँक्रानालें  और  बोलांगोर  में  eTEEIKS  के  कार्यालयों  की  स्थापना  फरने

 के  लिए  भवन  तथा  जमीन  खरीदने  के  मामले  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  कार्यालय  के

 लिए  भवन
 निर्माण

 ट थ्  सम्बलप्र  में  जमीन  लेने  मामले  पर  भी  फायंबाही  की  जा  रही

 1711/-18 1O7'7 Seizure  of  Duplicate  Notes

 10196.  Shri  Sukhendra  Singh  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 ~
 (a)  whether  :some  fake  and.  duipticate  ‘notes  were  also  ‘seized’ by  Government  in

 डे

 (b)  if  so,  the  number  thereof;  ;and:

 (c)  where..were_these:  notes  printed  ?,

 Phe  Mimiyter ‘of  State  ची शट  Ministry df  Financ
 (Shri  Zulfiquarulla)

 :
 '

 (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  information  is  given  below:

 1977  “1978:

 (uPto  30-4-78)

 Indian  forged  currency  notes  9125  numbers  3  17  mur Tw) TLD) bh  ers

 Forged  foreign  currency  notesਂ  89  numbers

 (c)  Only  48  notes  were  reported  to  have  been  printed  in  Chhawani,  Durg  (M.P.).
 In  this  case,  a  printing  machine  alongwith  48  forged  notes  of  Rs.  100/-  denomination
 and  many  partially  printed  forged  notes  etc.  were  seized  by  the  Police.  The  place
 or  places  of  printing  of  the  remaining  Indian  and  f  gn  forged  currency  notes  has
 not  yet  been  found  out.
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 22  i900  (3%)  लिखित  उत्तर

 faa  मंत्रालय  के  वरिष्ठ
 हिन्दी

 अधिकारी  के  AUG

 10197.  भी  आर०  एल  करील  क

 थ्री  महमुद  हसन  खां
 :

 क्या  वित्त  dat  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  कुछ  समय  पूत्र  वित्त  मंत्रालय  के  वरिष्ठ  हिंदी  अधिकारों  के  विरुद्ध  यह  आरोप  था

 कि  उसका  wa  विदेशी  के  साथ  तस्करी  के  मामले  में  हाथ

 क्या  इस  आरोप  का  आधार  एक  पत्न  था  जो  बकाक  में  एक  aes  दूंवारा  उनके

 मंत्रालय  के  इसे  अधिकारों  के  लिए  लिखा  गया  यदि  तो  क्या  उक्त  पत्न  को  एक  प्रतिਂ

 संभा-पटल  पर  जाएगी

 क्या  इस  आरोप  के  बारे  में  राजस्व॑  तथा  आसूचना  महानिदेशक  तखा
 केन्द्रोय

 जांच

 ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  गई  थो  किन्तु  उनके  मंत्रालय  दवारा  इस  मामले  पर  आगे  वाही

 नहीं  की  गई  तथा  sa  ठप्प  He  दिया  और

 क्या  राजस्व  तथा  आसूचना  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  और  उनके  मंत्रालय

 सरकार  को  फायवाहों  के  औचित्य  के  पक्ष  में  को  गई  Ferro at  दशनिवाला  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  यदि  तो  इसके  क्या  कारण है
 ?

 वित्त  म॑ज्ञालय म
 राज्य  मंत्रो  सतीश  हां

 उक्त  आरोप  का  अधार  एक  पत्न  था  जौ  ere  से  एक  विदेशों  पर्रिचित  व्यक्ति

 द्वारा  वरिष्ठ  हिन्दी  अधिकारों  की  लिखा  गया  थां  और  वरिष्ठ  हिन्दो  अधिकारों  ने  वह

 पत्न  आरोप  प्रान्त  होने  से  पूर्व  अपने  आ
 दत  दे  सम्बन्ध

 में
 विभाग  को

 प्रस्तुत  कर
 feat  था

 कि  उन्हें  झप  की  अनुमति  प्रदान  को  जाय  fed  अपनें  qa  को  बैकाक  में

 छुट्टियां  बिताने  के  उक्त  fatal  का  निमंत्रण  स्वीकार  करने
 कि

 इंजाजत  दे  सके  ।

 इस  आरोप  को  महानिदेशक  राजस्व  गुप्तचर्या  तथा  पड़ताल  दूवारा  की

 गई  जो  भारतोय  पुलिस के
 वरिष्ठ  अधिकारो

 थे
 ।

 महानिदेशक
 राजस्व  तथा  गृप्तचर्या

 तथा  जांच  esate  ने  इस  विषय में  अपनो  रिपोर्ट  में
 बताया

 कि  ऐसो  कोई  सूचता  अथवा

 सामग्री  नहीं  है  जिसके  आधार  पर  प्रश्न  के  भाग  (a) में में  उल्लिखित  बैंकाक  के  उक्त  fara

 व्यक्ति
 पर  यहं  संदेह  क्रिया  जा  सके  ifs  वह  जासूसों  अथवा  ऐसे  किसी  अन्य  काय

 मे

 लगा
 हुआ  है

 उन्हें  इस  पत्र  में  एसो  कोई  बात  नहीं  दिखाई  दी  जो  अपराध  आरोपणीय  हो  ।

 इससे  पूर  भो  वरिष्ठ  हिन्दी  अधिकारी  को  आवेदन  को  स्वीकार  करते  fad  मंत्रालय

 तथा  गह  मंत्रालय  को  इंस  मामले  मं  कोई  भो  बात  नहीं  दिखाई  ।  तब  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो को  वरीष्ठ  हिन्दी  अधिकारी  को  आय  के  स्त्रोत  के सदभ  में  उनको  परिसम्पत्तियों

 को  जांच  करने के  लिए  कहा  गया  ।  केन्द्रोय  जांच  ब्यूरो  को  रिपोर्ट  के  आधार  पर  तथा  कामिक

 विभाग  और  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  के  साथ  परामर्श  वित्त  मंत्रालय  वरिष्ठ  हिन्दी

 अधिकारों  राष्ट्रहित  विरोधीਂ  fear  विदेशी  के  ata  feat  प्रकार  से  seater  होने  के

 दोष से  मुक्त  कर  दिया  ।  उन्होंने  यह  भी
 निर्णय  दिया  कि  वरिष्ठ  हिन्दी  अधिकारी  को
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 भाध। र  पर परिसम्पत्तियां  उनकी  आमदानी  से  बे  पेल  नहीं  है  ।  fF rfafar  कारण

 वरिष्ठ  हिन्दी  अधिकारी  को  सरकार  की  अप्रसन्नता  सूचित  की  गई  थी

 अथवा  पुरोहि  + (1)  सरकार  की  पूर्वे  अनुमति  के
 बिना  साथ  साथ  ज्योतिषी

 रूप  में  काफो  नियमित  रूप  से  काम  करना  और  काफी  भाय  कमाना

 (ii)  1973  उपयुँक्त  भतिरिकत  आय  कर  विवरणियों  में  नहीं

 और

 (iii)  केन्द्रीय  आयुत
 पर  एक से

 afer  बार  दबाव  डलवाने  का  प्रयत्न

 करना  fy

 संबंधित  atfeaatey  अप्रसन्नता  को  इस  सूचना  के  अभ्यावदन  किया है

 महानिदेशक  राजस्व  गुप्तचर्या  और  जांच  तथा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  आदि

 को  टिप्पणियों  को  दर्शाने  वाला  faarcy-T4  सदन  पटल  पर
 ीं  है  क्यों

 कि  tat  समझा  जाता है  कि  एसा  करना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 Gat  विदशी  कम्पनियों  के  नाम  जिनके  लाभ  और  लाभांशों  की  राशि
 बाहर

 जाने  से  रोक  दो

 गई  ह

 10198.  श्री  डी०  जी०  nae

 श्री  डी०  [- ६1  चन्द्र  गौडा

 बया  faa  मंत्रीं  वह  बतान  की  कृपा  करग  कि

 भारत  में  कार्यरत  ऐसी  विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  लाभ  ओर  लाभांशों

 की  राशि  बाहर  जान  से  रोक  दी  गई  है  क्योंकि  उन्होंन  facet  साम्थ  पूंजी  के  भारतीयकरण

 अथवा  उसको  कम  करन  के  बारे  में  रिज  बेक  के  निर्देशों  का  पालन  नहीं  किया  ;

 क्या  उपरोक्त मं  स  किसी
 कम्पनीं  को  इस  बोच  लाभ  और  लाभांशों  की  राशि

 प्रेषित  करने  की  अनुमति नहीं  दी  गई  है

 यदि  तो  WeaH  मामल  में  कितनी  राशि  सम्बद्ध  है  ;
 ane

 उन्हें  वह  अनुमति  दन  के  कया  कारण  है
 ?

 faa  मंत्री  एच०  एस०  पटल  8)  और  संचना  इकट्ठी

 की जा  रही है  सभा-पटल पर  रख  दी  जायगी

 सरकारी  उपक्रमों  दवारा  लाधप्रद  मल्यों  पर  वस्तुओं  और  सवाओं  को  सप्लाई

 10199.  थी  यशवंत  बोरोल  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि

 सरकार ने  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने के  लिए  कारवाई  की  है  कि  सरकारी

 उपक्रम  वस्तुएं  और  सेवाएं  लाभप्रद  मूल्यों  पर  सप्लाई  करें  ;

 कुछ  उपक्रमों
 में

 भारी
 पूंजीर्ज

 नवेश  को  ध्यान  में  रखत  हुए
 उनके

 दवारा  अपने  उत्पादों

 को  लाभ-प्रद  मूल्यों  पर
 न

 बेचे  जाने  के  कारण  उतकों  कितनी  हानि  हुई  है  ह  ओर

 ऐसे  उपक्रमों के  नाम  क्या  हू ँ?
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 वितत
 मंत्री

 ( sf  एव०  :  सरकार  ने  यह  सूनिशिवित  करन  के  लिए  कि

 सरकारी  क्षेत्र  के  SIHAT  के  उत्पाद/सच्रायें  लाभप्रद  मूल्यों  पर  सलभ  उनके  मूल्य  निर्धारण

 के  बार में  निम्तलिखित  मागं-निर्दोश  निर्धारित  किये
 —

 1.
 वे  जो  अन्य  स्वदेशी  उत्पादकों  की  प्रतिस्पर्धा  में  माल  का  उत्पादन  करते  है  और

 सेवायें  प्रदान  करते  उन  पर  बाजार  को  मांग  और  पूर्ति  को  सामान्य  स्थिति  लागू  होगी
 तथा

 उनके  उत्पादों के  मूल्य  भो  बाजार  में  प्रचलित  मूल्यों  के  अनुसार  ही  निर्धारित  किए  जायेंगे  ।

 2.  या  अब  एकाधिकारी  स्थिति में  चालू  उदयमों  के  उत्पादों  के  अधिकतम

 मूल्य  उतने  ही  रखे  जा  सफते  जितनी  कि  उस  जैसे  faastt  माल  की  उतरने  तक

 की  लागत  बेडतीं  हो  ।  उद्यम  चाहे  तो  अधिकतम  मलय  fart  के  भीतर  मोल-तोल  कर  सकता हैं

 तथा  समुचित  स्तर  पर  मूल्य  निश्चित  कर  सकता  अन्य
 अपवादस्वरूप

 परिस्थितियों  में  ald

 विदेशी
 माल  को  उतरने  तक  की  लागत  रूप  से  बहुत  कम  पाई/समझीं  और

 उससे  अधिक  मूल्य  रखना  आवश्यक  समझा  तो  ऐसा  सरकार  के  Ls frT7  के  लिए

 भेजा  जाता  है  ।

 आवश्यक  माल/आधा  wT  सामग्री  जस  तेल  आदि  के  मूल्य  सरकार

 वारा  या  नियंत्रित  किये  जाते

 4.  1971  से  ATHTAY  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  सरकारी  विभागों  और  सरकारी  क्षेत्र  के

 संगठनों  द्वारा  की  गई  खरिद  के  बारें  में  मूल्य  अधिमान्यता  प्रदान  कीं
 गई  जिसे अब

 1977  से  समाप्त  कर  दिया  गया है  ।

 जिन  STRAT  के  उत्पादों  के  मत्य  सरकार  दवारा  निर्धारित  किए  जात  है और

 बथा  जिन्होंने घाटा  उठाया  उनके  नाम  इस  प्रकार  है
 —

 सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रम  का  नाम  1976-77  म  हुआ  घाटा

 रुपयों  में )

 46°94 1-  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  ओर  उसको  सहायक  कम्पनियां

 2.  भारत  गोल्ड  माइन्स  1.24

 3.  भारतीय  उबरक  निगम  34.45

 ----

 दक्षिण  भारत  के  ज्यों  मं  qqeq  fara

 10200.  थ्रो  एन०  TBAT  नायर  क्या  पयंदन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  लिमिटेड  द्वारा  देश  के  विभिन्न  राज्यों  में  पयंटन

 विकास  के  लिये  वर्ष  1974-75,  1975-76  1976-77  तथा  1077 avid  -78.0  म  राज्यवार

 राशि  कम  की  गई ;  और

 दक्षिण  भारत  के  राज्यों में  विकास  के  लिए  निगम  में  कौनसी  योजना

 चलाई है  ?
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 © qatq  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  ;  भारत  टन  fata

 fara  द्वारा  पिछले  चार-वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  'राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  गए

 पूंजीगत  व्यय  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  अनुबंध  पर  दिया  गया है  ।

 भारत  पथटन  विकास  निगम  पर्यटन  के  विकास  तथा  प्रोत्साहन  के  दक्षिण  भारत

 के  राज्यों  में  निरित/अधिगृहीत  निम्नलिखित  afaet  का  परिचालन  कर  रहा  है  ।

 arata

 का

 क्रम  सं०  स्कोम  सगर
 रेटिंग  बतमान  शयूयाओं  पि

 =
 पी

 कमर
 विना

 संख्या

 होटल  बंगलौर  366

 ने  &  यर  88  176 कौवालਂ  हौटल

 मेद  के  गहे  म ल॑लित  महल  पेलेस  28  44  ल लित  महल  थ ७. पलस

 मसूर  के  आवास में  वृद्धि

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 4.  मं  कद  नंद  40  80  जहां  केवल  fare  बेड कौवालम  द्रतटोय

 विहार  स्थल  वहां  प्रत्येक  कमरें  में  दो  बडों

 5.  मे  मं टेम्पल  महाबलिपुरम  28  56  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 6  यात्री  बोजापूर  &  |  इससे  यात्री  ats  के

 यात्री  कांचोपुरम्‌  बतंमान  स्थान  में  वृद्धि

 यात्रों  मदु  10  14  होगो  ।

 9  यात्री  लॉज  तंजातुर

 10-  यात्नी  तिरुचिरापल्ली

 11.  28  56 होटल  भारत  पर्यटन  विकास  fara

 का  हस्सन  होटल  में

 निंग  रूम  सुविधा  में  वृद्धि

 करने  का  प्रस्ताव है  ।
 CATE

 महाबलिपुरम

 हाषण्पो

 परिवहन  यूनिटें

 मद्रास

 हैदराबाद

 a
 क

 शुल्क  Net  दुकान

 मोनमबक्कम्‌  एयरपोट  ,

 2.  एयरपोर्ट  ।
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 उपर्युक्त  के  भारत  ° 7 rots  विकास  निगम  यात्ना  यात्ना  अभिकर्ताओ  तथा

 यात्रा  परिचालकों  में  प्रचार  तथा  निजो  अनुभव  के  आधार  ce qa cat  के  लियें  कोंच  यात्नाओं  की

 सिफारिश  करते  हुए  दक्षिण  भारत को  एक  के  रूप  में  प्रोत्साहित  करता है

 भारत  qqeq  विकास  five  स्वयं  भी
 मद्रास-महाबलिपुरम-कोंचो  पुरम-मद्रास  के  लिए  कोच

 यात्राएं  परिचालित  करता है  ।  इनके  STENT  द्वारा  मद्रास-बंगलौर  तथा  हैदराबाद

 में  स्थानीय  दर्शनीय  स्थलों  को  यात्नाएं  भी  संचालित  को  जाती  हैं  ।

 विवरण

 सपयों  में )

 राज्य  का  नाम  1974-75  197  5-76  1976-77  1977-78 क

 J  2  4

 आन्ध्र  प्रदेश

 0.06 आसाम

 बिहार  13,  70  36.  30  11.26  4,29

 गजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 1.87  0.16 जम्मू  व  काश्मीर

 67.49  39.15  18.60  9.63 कर्नाटक

 केरल  34.87  55.21  3.58  3.  82

 10  मध्य  प्रदेश  0.76  0.13

 11  मट्ाराष्ट्र  14.04  34.20  32.48  §.51

 12  मणिपुर

 13  मेघालय

 14  नागालैण्ड

 6.  58 15  उड़ोसा  0.12
 5.88

 16  पंजाब

 17  राजस्थ्वत  0.28  "28.87  8.  38

 18  सिक्किम

 1.24  3.89  0.19 19  तमिलनाडू
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 faatoy—aity

 1  2

 20.

 21.  उत्तर  प्रद श  10.95  16.26

 22.  पाश्चम  बगालਂ  105.29  46.95  15.53

 २ ह: |  शासित  प्रदश

 1.  दिल्‍ली  58.85  52  64  96.72  177.92

 अवांटनीय  नच स्कीम

 परिवहन  यूनिटों  9.31  18.  36  20.45  63.11

 को  स्थापना  तथा

 विस्तार *

 14.81 2.  अन्य  छोटो  विविध  6.96

 सको  में
 *  *  क

 a  ae  ote  a  ी  ee  mee

 318.65  303  240.33  294.  30

 मसालों  के  मलय  a  ale

 10201
 att  गदाधर  साहा :  क्या  वाणिज्य  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ater  तथा  विदेशी  बाजारों में  महत्वपूर्ण  मसाले  किस मु  लय  पर  बेचे जा  रहे  हैं  ;  और

 ate  बाजार  में  मसालों  को  उचित  मल्यों  पर  पर्याप्त  cont  सनिश्चित  करने के

 लिए  मुल्य  उदिघ  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 नागरिक  पूति  और  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कसार
 >

 भारत  के  चन  केन्द्रों  और  लदन  में  1978 में  प्रमख  मसालो ंके  माह  अंत

 शोफ  मलय  अनुबंध  में  दिये  गये  हूं  ।

 भारतोप  रा्ट्रोय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  लि०  और  राष्ट्रीय  सहकारी

 उपभोक्ता  संघ  (ua  ott oF}  को  मघालों  की  अधिक  खरीद  करन  के  निदेश  far  गये  हैं  ।

 हल्दी  फिंगर  किस्म  की  सीमित  मात्रा  को  छोड़  कर  मुख्यतः  निर्यात  के  प्रयोजनों  के

 faq  उगाई  जाती
 और  जोरे  के  निर्यात पर  4  1978  से  रोक  लगाई  गई  है  ।

 *परिवहन
 यूनिटों  को  स्थापना  तथा  विस्तार  पर  होने  वाले  व्यय  का  सम्बन्ध  विभिन्न  राज्यों

 से  इसे  विभिन्न  राज्यों  को  ठीक से  आवंटित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  क्योंफि  वाहनों  को

 आवश्यकताओं  के  अनसार  समय-समय  पर  काय  में  लगाया  तथा  हटाया  जाता  है  ।

 * *  1977-78  के  आंकड़े  अंतिम  है  और  उनको  लखा-परिक्षा  होनी है  ।

 **
 नट्स  शीष के  अंतरगत  भाने  वाली  राशि  के  राज्यवार  ब्यौरों  को  वर्ष  1976-77  ता

 1977-78  &  लिए  अंतिम  रूप  दिया  जाना है  |
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 12  1978  लिखित  उत्तर

 विवरण

 चुनें  FA  में  प्रमुख  के  1978  म  साह  अंत के  ate  मलय

 केन्द्र  (fee) )  1978
 मे

 माह  अंत  के  थोक  मूल्य

 प्रति

 काली  fad

 एल्लपी

 1715

 कोचीन

 ध  1750 बि

 मद्रास

 (aria ) )  1900

 लंदन

 स्पेशल  1899  (21-4-78)

 grat  :

 कोची न

 950  (7-4-78)

 ड्गिराला

 628

 सांगली

 700

 लदन

 (

 फिंगर  1448  (21-4-78)

 लाल  fad:

 कोचीन

 800 (ZZ)

 नागपर  670  (21-4-78)

 700 हैदराबाद

 सिंगापुर  1100  (21-4-78)

 अद रक्त

 हेदराबाद  1  200

 1375 कोचीन  (ascites)

 बंबई  1450

 लंदन  1678  (21-4-78 )
 (zafae

 नाइजेरियन  )
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 TUS  सहकारी  प्रशिक्षण  कालिज  की  स्थापना

 10202.  श्री  के०  traafa :
 क्या  वाणिज्य  तंथां  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंती

 यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 arfiraare

 के  लोगों  ने  त मदर  में  केन्द्रीय  सरकार  दूवारा  सहकारों  प्रशिक्षण  कालिज

 स्थापित  करने  की  मांग  की  है  ;  और

 क्या  कालिज  वर्ष  1978-79  में  कार्य  करना  आरम्भ  कर  देगा  और  यदि  तो

 कार  इस  मामले  में  कब  निणय  करेगी  ?

 नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  gor  कुमार

 ऐसा  प्रस्ताव  सरकार  को  नही  मिला  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 faaat  प्रतिनिधी  संडलों  का  दौरा

 *
 10203.  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  *

 श्री  जी०  एस०  रडडी  :

 क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जनवरी  से  a TTT,  1978  तक्र  की  अवधि  में  विदेशों  से  अनेक

 व्यापारिक  प्रतिनिंधि  मंडलों  ने  भारत  का  दौरा  फरिया  था  ;

 यदि  तो  ऐस  प्रतिनिधि  मंडलों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 क्या  भारत  का  दौरा  करने  वाले  प्रतिनिधि  मंडलो  के  देशों  के  साथ  कोई  करार  किए

 गए  हैं  ;

 यदि  तो  कितने  व्यापार-करार  किए  गए  हें  ;  और

 उन्हें  कितना  लाभ  होगा  ?

 नागरिक  पूति  तया  सहकारिता  मंत्रालय  मं  राज्य  मन्त्री  आरिफ  :

 हों

 19

 तथा  (4):  जनवरों  से  1978  के  दौरान  विदेशी  प्रतिनिधिमंडलों  को  भारत

 केया त्र  फलस्वरूप  चार  व्यापार  करारों  पर  हस्ताक्षर  हुए  जिन  देशों  के  साथ  व्यापार  करारों

 पर  हस्ताक्षर  faa  गये  तरे  निम्नोक्त  हैं
 :

 (1)  कोरिया  लोकतंत्रीय  जनवाद  गणराज्य ।

 (2)  मंगोलिया  जनवादो  गणराज्य  ।

 (3)  afer

 (4)  नेपाल

 एक  विवरण  संलग्त है
 ।
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 22  1900,  (BF)  उत्तर

 विवरण

 ऋमाक  BD  T  जिंसके  होनें वाल

 साथ  व्यापार  करार

 पर
 हस्ताक्षर

 faa

 गये

 —

 कोरिया  लोकतंत्रीय  जनवादी  |  कौ  रया  गणराज्य  तथा

 गणराज्य  मंगोलिया  जनवादी  के  साथ  भारत  द्वारा

 मंगोलिया  जनवादी  गणराज्य  जो  व्यापार  करार  किये  गय  उनसे  भारत

 तथा  संबंन्धित  देशों  के  बीच
 ओर्थि  क  सहयोग

 और  व्यापार  विस्तार  में  अत्यधिक  सहायता

 मिलेंगी  ।  खास  तौर  भारत  तथा  कोरिया

 लोफसंत्नीय  जनवादी  गणराज्य  के  बीच  व्यापार

 का  रुपयों  में  भुगतान  करने  के  स्थान  पर

 चीय  मृद्रा  में  भुगतान  आरंभ  करने  के

 फलस्वरूप  व्यापार  चे  विविधीकरण  में  और

 अधिक  लौच  आये गा  ।

 3  सीरिया  फे  ara  fsa  गया  व्यापार  करार  इस

 अर्थ  में  लाभकारो  है  किः  fztetizt  संविदाओं

 आदि  का  aaa  करके  व्यापार  बढ़ाने  में  यह

 करार  STC  भूमिफा  अदा  सकता है  ।

 इन  व्यापार  करारों  में  अधिकारीक  वार्ताओं

 जिनसे  व्यापार  बढ़ाने  के  उपायों  का  पता  लगाने

 का  अवसर  मिलता  संविदाकारी  पक्षकारों  के

 बीच  प्रवाह  को  पुनरीक्षा

 करने  को  व्यवस्था  है  |

 नपाल  नई  व्यापार  Bat  उपबंधों  के  wana  ऐसे

 ने पालों  माल  जिंसमें  नेपाल  तथा  भारतीय

 सामग्री  और  अधिक  च» होगो ॥  इस

 संधि  भारत  से  नेपाल  भी  और  अधिक

 का  निर्यात  होगा
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 एम०  एम०  टी०  सी ०  डार  लौह  AEH F  जहाज  तक  निःशुल्क  मुल्य  चची  एक

 प्रतिशत  की  छूट

 10204.  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एम०  एम०  ठी ०  सो ०  द्वारा  माग  में  क्षाति  को  पूरा  करने  के  लिए

 खान  मालिकों  को  देय  लौह  HATCH F के  जहाज  तक  निःशुल्क  मूल्य में  प्रतिशत  की  छूट  दी

 जाती है  ;

 क्या  छूट  की  यह  राशि  प्रतिवषं  तीन  करोड़  रुपए  की  होती  है  ;

 क्या  छूट  की  यह  अनुमति  न्यायोचित  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  मामले  at  सरकाਂ  जांच  लेखापरिक्षकों  से

 करायेगी  ?

 ६"  क
 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  Ci  wey  मन्त्री  भारिफ  :

 से  :  प्रश्न  महीं  उठत े।

 भारत  द्वारा  कपड़  की  म्वों  के  निर्यात  के  बार  में  भ क  द
 ter  आर  cay
 UNSC  STEN  र्प्या  इत  के  घीच  करार

 10205.  श्री  आर०  बी०  :

 श्री  जनादन  पुजारी  :

 कया  आणिज्य  तय  सारिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बतानें  gar  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  द्वारा  कपड़े  की  विभिन्न  मदों  के  निर्यात  की  मात्रा  का  निर्धारण

 करने  के  बार  में  भारत  और  स्वीडन  के  बीच  करार  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 उक्त  करार  से  भारत  सरक्रार  को  कहां  तक  लाभ  होगा  ;  और

 करार  का  feateagat  कब  शुरू  होने  को  संभावना  है  थक r

 नागरिक  qf  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ

 stat

 एक  विवरण  संलग्न है है  |

 तथा  :  निरोध  ग्रूप  4,  5,  9  तथा
 शेष  मु्पों  1,  3,  6-8,  11,  12

 तथा  14  शामिल  के  मामले में  करार  1  मार्च  1978  से  लागू  हो  चुका  और  निरोध

 ग्रुप  2,  10  तथा  13  के  संबंध में  करार  1  1978  से
 लागू  होगा

 ।  इस  करार में  हमारे

 गत
 निष्पादन  की  तुलना  में  पर्याप्त  वृद्धि  की  व्यवस्था  है  और  यह  भी  निश्चित  किया  गया  है  कि

 इसके  अन्तर्गत  आते  वाले  वस्व-उत्पादो ंके  मामले  में  उनके  अधिन  विहित  स्तरों  तक  Vrare

 किये  जा  सकेंगे  ।
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 12  1978  लिखित  उत्तर

 विवरण

 रुई  ऊन  तथा  मानव  निमित  रेश  अथवा  उनके  मिश्रित  वि रशों  के  वस्त्र  उत्पादों  के  निर्यात  के

 ।  लिए  वीडन  करार  के  अन्तगंत  विहित  बरिमाणात्मक  स्तर  ।

 aq  ब्यौरा  स्वीडन  का  ट  {<5  इकाई  1-3-78  स

 स०  वर्गीकरण  28-2-79  तक

 की  अवधि के  लिए

 स्तर

 (7)  (=)

 पुरुषों
 तथा  लड़कों की  60.  04.  102-106  00  000

 अथवा  मानव-निभित  tat  की  61.03.102-106  (1-7-78  स  30-

 कमीज  (az)  )  एक्स  109  6-79  तक  की

 अवधि  के

 नाइटविथरों  तथा  arset  60  04  702-706  160.000

 अंडरवियर  टी-शर्ट  802-806 (  जिनमे

 | बामिल  को  छोड़  कर  902-906

 ऊनो  गथवा  मानव-निर्मित  रेशे  के

 दन  हुए  अंडरवियर

 ऊनी
 भथवा  मानव  निर्मित  60.05.  302-306  1.100.000

 fat  के  बुने  हुए  CZ,

 जम्पर  तथा
 काडीर्गन  आदि

 पहनने  की
 टी  शर्टों  सहित )

 कनी  अथवा
 मानव

 60.05.  602-606  520.  000
 र
 रय

 की  areay  a  तथा  08

 206 202:  AUD

 302-306

 |  402-406

 एक्स  992-

 996

 at  भधवा  मानवनिभित  स  80 पन  900.000 10  (60  05

 a  के  स्त्रियों  लड़कियों  के  80 4  (1-7-78  स  30-

 िन  एक्स  809  30-6-79  तक  की

 822,825-  भवघधि  के
 826

 61.02  एक्स  008

 502-503

 505-506

 एक्स  509

 एक्स  99.0  घन

 996
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 (#)  (a)  (a)  (=)

 000 13.0  ऊनी  अथवा
 arrafetira

 62.02.  110  एक्स  किग्रा  ०» V

 र ेके  faeqcy  के  कपड़े  1  190  (1-7-78  से  30-

 तंक
 s ay

 एंक्स  79  2-  6-79

 793  अर्वाधि  के

 इसके  अतिरिक्त

 और  तदथ  आधार

 इंस  अवधि  के

 दौरान  103.000

 कलोग्रास  बिस्तरों

 के  कपड़ों  का
 और

 भारत  से  निर्यात

 किया  जो  सकता

 )

 gs  feqqt  के  अविच्छिन्न  सिंध  टिक  60.03.  003

 ग्रप च्  रेशों  की  स्टॉकिंग  को  छौड़  कर  102-106

 ऊनी
 अथवा  मानव-निमित  एक्स  109,

 र. स शों  से  बुनि  अथब्ा
 क्रोशिये

 स  902-906

 afa  नीचे  पहनने  की  एक्स  909

 स्टाफिंग
 टखनों  तक  की

 छोटी  awa  तथा  इसी

 1,3,  प्रकार  की  अन्य  जराबें  ।

 6-  8,  ऊनी  अथवा  60  204.  2.1  2-2 FG  faa  138.000

 252-256 सि रश  के  पंटी

 11,  तथा  बुनि  अध्वा  602-606

 12,  wits  से  बुनी  हुई  ।

 14  स्लिप  ओवरों
 :

 :  60  05  102,105,

 (a9  5),  eleeaat,  डसो  202,205,

 wart  ग्र्प ष्  9)  wat  802

 बूलाउजों
 ग्रूप  10)  एक्स  80  3-

 छोड़  कर  कनी
 अथ

 व  804,806,

 मानवर्न नमित्‌ਂ  रश
 के  बुनें  हुए  एक्स  809

 अथवा
 क्रोशिये  से  बुने  हुए  ऊपर  812  एक्स

 पहनने  के  परिधान  ।  892,  एक्स

 895-296

 के  कपड़ਂ  वर्ग  बिस्तर  की  तकियो ंके  तकियो ंके  Feed,

 बोल्स्टर  अथवा  आइडर-डाऊन  के  wal  के  faa  अथवा  कम्बल

 के
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 लिखित  उत्तर 22  1909

 faaty—aartd

 एएए

 (7)  (*)  (=)

 मानव-निमत ऊनों  अथवा  61.01.003,  एक्स

 रेडी
 के  पुरुषों  द  ि  लडकों  के  8,104,

 109, बुने  हुए  ऊपर  |  के  परिधान 1

 ,  304-306,
 ALA  416,
 45  4-456,

 4-50  6,

 705-706,

 एक्स  709

 904-906

 PICEA,  gat  स्कर्टों  61.02.UFT  G08

 (waa:  ग्रुप  9)  तथाਂ  ब्लाऊजों  112-116

 (wae  aq  10)  को  छोड़  152-  56,

 ऊनी  अथवा  मानव-निर्मित  रेशे  के  602-606,

 feaqqy  लडकियों  तथाਂ  aay?  82-806

 बने  हुए  ऊपर  पहनने  के  परिघ्ात  |  902-906

 एंक्स  99  2-

 996

 61.03.  202-206, ऊनी  अथवा
 मानव-निर्मित

 रेशे
 के  बूने  हुए  पुरुषों  तथा

 लड़कों
 :  209

 के
 बिना  बुने

 अथवा  क्रोशिये  के

 बने  ।

 ऊनी  अथवा  निमित  61.0  04.  एंवस  102-

 रेशे  के  बिना बुने  अथवा  क्रॉंशिये '  109

 से  बुने  स्त्रियों  लर्डाकियों  के

 नाइटवियर  ।

 सुती

 ऊनी  अथवा  मानव-निभित  62,  01.  एक्स  101-

 श  के  संफरी  गलीचे तथा  कम्बल  400,500

 ऊनी  अथवा  सानव-निरमित  600,  एक्स

 रेशे  वे के  तौलिये  अथवा  इसी  प्रकार  9-0-0

 का  अन्य  सामान  ।  62.02.  311,319,

 एक्स  399

 एक्स  792
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 आई०  Yo  चौपर  सर्विस  टू  बाम्बे  हाई

 10206.  श्री  बसंत  ats:  क्या  पर्यटन  और  नागर  faa  मंत्री  se  बताने  की  कपा

 करंग  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  17  अप्रैल  1978  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  Yo

 चौपर  at  टू  बाम्बे  हाईਂ  शीक  के  अन्तगत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  ट्वा  तो  उसमें  की  गई  विभिन्‍न  टिप्पणियों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 थौर

 इस  मामले से  सम्बन्धित  तथ्मों  का  ब्मौरा  कमा  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कितनी

 प्रगति हुई  है  ?

 ec nazar  और  नागर  विमानन  पुरुषोत्तम  ।  और  :

 तल  तथा  प्राकतिक  गेस  आयोग  के  TT i)  रोध  पर  उनके  आफशोर  CoeeBrayt  की  परिवहनके

 Saati  की  पति  करन  के  इंडियन  एअरलाइंस  बॉम्बे-हाई  के  लिए  हलिकॉप्टर  साएं

 चालित  करने  की  व्यवह्ायता  को  जांच  कर  रही  है  ।

 ato  टो०  सोी०  चाय  के  ural  a  बद्धि

 10207-  श्री  flo  डी०  aware  :  क्या  वाणिज्य  am  vine  पति  भोर  creat ta  यह

 बताने  की  कपा  करग  की

 क्या  सो०  eto  सी०  चाय  के  मुल्यों  में  1978  मके  दोरान  वुद्धि  हुई  भौर|

 यदि  af  चाय के  मलय  विशेषकर  जनसाधारण  द्वारा  इस्तभाल  की  लाने

 किस्मों  के  मलय  स्थिर  रखने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  wey  द्य  मत्रा  (a4 0  mfg  :

 1978 के  महिने  के  दौरान  कलकत्ता  तिलामियों  में  1977-78  के  मौसम भ

 wt a  सो  चाय  की  भौसत  फिमत  13.66  स०  प्रति  कलि  ae  fauna  जनवरी  1978

 की  तुलना में
 20  रु०

 प्रति
 faa  तथा  1977

 कीं
 तुलना

 में
 2.24  to  प्रति  किया

 कम  cals  1978  कीं  तुलना  में  थोडी  wate  22  पस  प्रति  किग्रा  अधिक  है  ।

 1978  कलकत्ता  निलामियों  में  नय  मौसम  की  सी  टी  सी  चाय  की  भौसत  कीमत

 15.47  रु०  प्रति  feat  थी  जब कि  अप्रैल  1977  के  दौरान  19  .  58  रु०  प्रति  किग्रा  थीं  |

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  घरेलू  खपत  के  लिए  चाय  की
 किमतें  उचित

 स्तर  पर  रखीं  जा  सरकार  पहले  ही  कई  उपाय  कर  चूकि  है  इनमें  य  शामिल  है  :  चाय

 के  बढ़त  हुए  उत्पादन  के  लिए  विकासात्मक  बल्क  चाय  पर  निर्यात  शल्क  लगाना  तथा

 निर्यात  TIaTeaAt HY को  समाप्त  सावंजनिक  के  माध्यम से  पहल  से  अधिक

 aratat at faaty, कीं  और  पकेट  चाय  की  q au  कीमतों  ८1  अनौपचारिक  विनियमन  ।  राष्ट्रीय

 उपभोक्ता  सहकारी  संघ  तथा  भारतीय  राष्ट्रिय  कि  सहकारी  विपणन  संघ  लिमिटेड  की
 दूकानों

 के  माध्यम  से  चाय  के  वितरण  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  भी  कदम  Vora  गये
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 Purchase  of  Mica  by  MITCO

 10208.  Shri  Roop  Lal  Somani:  Will  the  Minister  of  Commerce,  Civil  Supplies
 and  Cooperation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  MITCO  has  fulfilled  its  commitment  of  pur  chasing  mica  worth
 Rs.  20  lakhs  from  Rajasthan  during  1977-78;

 (b)  if  so,  the  quantity  of  mica  purchased  during  the  said  period  and  if  not,  the
 reasons  therefor;  and

 (c)  the  efforts  being  made  by  Government  in  this  direction  ?

 The.  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce,  Civil  Supplies  and  0०-

 operation  (Shri  Arif  Baig):  (a)  &  (b):  Purchases  worth  Rs.  16.70  lakhs  (25.56  M.T.)

 were  effected-up  to  31-3-78..  Additional  purchases  worth  Rs.  4.90  lakhs  (10.38  M.T.)
 were  finalised  in  the  first  fortnight  of  April,,1978.  The.delay.in  the  finalisation  of
 additional  purchases  was  due  to  the  unwillingness  of  the  suppliers  of  Bhilwara  to

 finalise  deals  without  first  settling  the  dispute  arising  from  payment  of  Centre  Sales

 Tax,

 (c)  It  has  been  impressed.  on  MITCO  to  keep  up  a  मो  level  of  purchase
 of  Rajasthan  mica.  However,  there  is  a  limit  upto  which  MITCO  can  make  purchases
 of  Rajasthan  mica,  as  the  same  are  related  to  export  demand.  MITCO  arranged  for

 the  -visit  of  Russian,  Czechoslovak  and  Indian  mica  experts  to.  Bhilwara  in  April,

 1977,  for  assessing  the  suitability  gf  Rajasthan  mica  for  direct  purchases.  Rajasthan
 mica  ‘industry  can  be  pulled  out  from  its  present  difficult  situation  by  making  mica

 For  this  purpose,  it  is  essential  to  impart  necessary  training
 to  the  workers.  MITCO  is  already  running  a  Mica  Purchase-cum-Training-Centre  at

 Bhilwara.  The  training  facilities  available  at  this  Centre  should  be  availed  of  by

 private  mica  trade  and  industry  in  Rajasthan.

 सावंजनिक  facta  संस्थानों  दारा  इक्विटी  शेयरों  की  atte

 10209.  श्री०  मीठांलाल  पटल

 श्री०  एम०  Yo  हुनान  अलहाज  :  क्या  fad  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  की  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सातंजनिक  वित्तीय
 विशेषतया

 जीवन  बीमा  यूनिट

 ट्रस्ट  ऑफ  सामान्य  बीमा  निगम  तथा  उनके  सहायक  संगंठन  देश  में  स्टाक  एक्सर्चेज  के

 माध्यम  से  विभिरन  सरकारी  क्षेत्रों तथा  एकाधिकरर  निबंधात्मक  व्यापार  प्रक्रियां  कम्पनियों  में

 शेअरों  की  निरन्तर  खरीद  करते

 (q)  इन-संस्थानों  की  एसी  खरीदी  का  ब्यौरा  क्यां  है  जैसा  की  कितने  शेयर  खरीद  गए

 fea  तारोख  को  खरीद  गये  और  1  1977  से  31  1978  कीं  अवधि  के  बीच  की

 एक  वर्ष  के  अवधि  में  इनका  मूल्य  क्या

 खरीद  मृत्य  के  हिसाब  से  तीन  वर्षों  के  औसत  मूल्य  के  आधार  प्र  संभावित  लाभांश

 क्या  और

 पुरानों  कम्पनियों  में  इक्विटी  शेयर  खरीदने  में  सार्वजनिक  निधि  के  अवरुद्ध  हो  जाने

 का  सरकार  Eee  प्रकार  औचित्य  ठहराती  है  जवकि  ऐसी  निधि  मकान  बनाने  सड़कों

 का  fasta  करने  जैसे  सामाजिक  रुप  से  अधिक  वांछनीय  कार्यों  के  लिए  आवश्यक  है  ?
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 क् 1  11101  5  May  12,  1978

 ————

 वित्त  मंत्री  (sito  एच०  THO  sary

 और  :  माननोय  सदस्यों
 द्वारा  मांगी  हुई  सूचना  काफी  लम्बी-चौडी  और

 इस  इकट्ठा  में  जितने  प्रयत्त  करने  व वे
 उनसे  निकलने  वाले  परिणामों  के  अनुरुप  नहीं

 होंगे  |  फिर  भी -्घदि  किसी  संस्था  द्वारा  किसी  खास  कम्पनी  में  लगाई  गई  पूंजी  के

 संबंध  में  सचना  अपक्षित  हो  तो  वह  दो  जा  सकती  है  ।

 ये  संस्थाएं  विविध  प्रकार  की  प्रतिभूतियों  में  पूंजी  लगाती  है  और  अपनों  पूंजी

 को  सामान्य  शेयरों  में  अवरुद्ध  नहीं  करती  ।

 जीवन  बोमा  निगम  के  fara  संबंधो  निदेशक  सिद्धांतों  के  अनुसार  निगम  को  नियंत्ित

 निधि  की  वार्षिक  rtfgat  का  75  प्रतिशत  सरकारी  प्रतिभूतियों  अन्य  अनुमोदित  प्रतिभूतियों

 और  जलपूरति  और  बिजली  सहित  अन्य  समा  जोन्म ख  योजन  rat में  लगाना  होता हैं  ।  शेयरों

 सहित  गर-सरकारी  निगमित  क्षेत्र में  लगाई  गई  वार्षिक  वुद्धियों  के  10  प्रतिशत  तक

 सीमित  होती है  |  इसो  प्रकार  साधारण  बीमा  faire  और  इसकी  सहायक  कप्पनियों  के  निवशਂ

 संबंधी  निर्देश  सिद्धातों  में  वारिक  प्राप्तियों  के  70  प्रतिशत  का  निवेश  सरकारी  afa4  तियों

 म  और  आवास  के  लिए  किए  जाने  की  व्यवस्था  है  ।  सामान्य  शंथरों  सहित  गर-सरकारी  कम्पनी

 क्षेत्र में  जाने  वाला  fara  वार्षिक  प्राप्ति  के  30  प्रतिशत  तक  सीमित  है  भारतीय

 यूनिट  ट्रस्ट  मुख्य  उद्देश्य  अपने  यूनिट  होल्डरों  को  अधिक  स  अधिक  लाभांश  दना  है  और  इस

 प्रयोजन  के  लिए  यह  अपनो  पूंजी  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  के  शेयरों  और  ऋणपत्ों

 में  लगाता है

 Export  of  Gum

 10210.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Commerce,  Civil  Supplies
 and  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  gum  is  exported  from  India  in  different  forms;

 (b)  if  so,  the  quantity  exported  during  1976-77  and  1977-78,  the  agencies  through
 which  exports  were  canalized  and  steps  taken  to  promote  the  export;

 (c)  whether  it  is  exported  through  S.T.C.  also;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce,  Civil  Supplies  and  Co-

 operation  (Shri  Arif  Baig):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  to  (d) :
 Exports  of  Natural  Gum  during  1976-77  and  1977-78  (April  to

 September  only)  were  as  under

 a  ooo

 Year  Ouanti al  uant  Value
 ह  Rupees  in  lakhs

 1976-77  7809  540

 1977-78  3410  370

 (April  to  September  only):
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 for  April  to  September  1977  are  provisional.  The
 or

 fign

 Export  of  Natural  Gum  is  not  canz ey 1  977  are  not  yet  available,  at
 og 105०  It  is  a  de-controlled  item  and  as  such  its  export  is  allowed  पल all

 Kporters.

 द
 Bumper  Tobacco  Crop in  Andhra  Pradesh

 10211.  Shri  Ganga  Bhakt  Singh:  Will  the  Minister  of  Commerce,  Civil  Sup
 plies

 ba
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  of  bumper  tobacco  crop  in  Andh  2  Pradesh
 ह  as  a  result  of  which  the

 growers
 had  to  resort  to  distress  sale  sold

 quantity  to  traders  at  low  price;

 (b)  if  so,  the  comparative  production  figures  for  this  year  and  last
 year  as  also

 rates  at  which  farmers  sold  the  produce;

 (c)  whether  Government  have  directed  the  ० ने हेव क  to  go  in  for  procurement

 ड
 1  at  what  rate;  and

 Tginia  flue  tobacco  in  order  to  stabilise  its  price  and  if  so,  the  quantity  ८

 of (d)  whether  Government  are  considering  any  proposal  regarding  stabil

 thereof  ?

 स  The  Minister  of  State  in  the
 Ministry

 of
 Commerce,

 Civil  Supplies  and  Co-

 ्य
 operation  (Shri  Arif  Baig):  (a)  It  is  true  that  the  virginia  tobacco  crop  in

 Andhr:
 Pradesh  this  year  is  a  one  and  as  a  result,  there  has  been  a  downward  tre

 prices
 ह

 (b)
 As  against  the  official  all  India

 production  figure
 of  94,400  metric

 virginia  tobacco  for  1976-77,  the  production  of  virginia  tobacco  during  197  7-7 78  i
 ndhra  Pradesh  alone is  estimated  by  the  Tobacco  Board  to  be  1,30,000  metric

 tons
 prices  realised  by  the  growers  for  kutcha  grades  of

 virginia  tobacco  during
 78  are  reported  to  have  ranged  between  the  minimum  and  maximum

 below :
 165. [(९$

 उ

 क

 (In  Rupees  per  र

 —_-——
 738

 a
 Kutcha  grades  नन नव ण ना ना 0 है है॥ 11100 ह  Minimum  Maximum

 1V  900  980  6:0  970

 2  550  870  400  850

 av  300  450  250  500

 200  450  250  425

 6V  150.  325

 7
 aw

 (  200
 100.0 100.0

 लसा गामा

 fc)  इट
 दाएं  |  |

 ic  tonnes  of

 virginia  tobac  on  lised

 arrangement
 r  pu

 h

 ध्या  a  to  deliver
 ह  and  Associa-

 tions  /Syn  Agmark  at  prices
 worked  up

 m  kut

 ं
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 Written  Answers  Vaisakha  22,  1900  (Saka)

 d)
 The,  Government  have  advised  the  Tobacco  Board  to  regulate  effectively,  the.

 producti
 on  of  virginia’  tobacco,  $0  that,  such’  surplus  production  may  not  result

 from,
 future  crops.  Besidés,  for  proper  regulation  of  the  internal  marketing  of  yirginia
 tobacco  a  Bill  has  already  been  introduced  in  the  Lok  Sabha  on  4th  May,  1978

 seeking  inter  alia  powets  for  the  Tobacco  Board  to  set  up  and  operate  its  own  auction

 platforms.

 आधि  प्रद  शम  फोडर  सवाए

 10212.,  .2fto  जी०  एस०  TzBt  :  क्या  पयंटन  और  नागर  faqrara  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करग  कि

 क्या  इंडियन
 स  आध्य  प्रदश  म  सवाएं  आरम्भ  करने  के  प्रशन

 पर  विचार  करेगी

 यदि  तो  इस  qt  कारण  है  ;

 क्यो  गेर  सरकारी  क्म्पतियों  को  ये  सवाए  आरम्भ  करने  की

 अनमति  दी  जायंगी  ?

 पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  ०
 पुर  षोत्तक  :

 और
 एयरलाइन  परिचालनों

 की  समग्र
 नीति  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  और

 जरदी  ही  कौई  निर्णय  ले  लिपा  जाएगा  इस  मामले
 qt  कोई  निर्णय  ले  लेने  के

 ata’  teas  aqrqtett  कें  प्रस्तावों  की  क, भा  जांच  को  जाएगी ।

 ग्रासीण  क्षेत्र  के  feo  arc’

 10213.  श्री०  डी०  ato  चन्द्रेंगौंडा :
 :  कया  वित्त  Hat  ae  बताने  की  कपा  att  की  ४

 (#  क्यो  ग्रामीण  aa  कें  fat  ऋणं  देंने  प्रक्रिया  म  सुधार  HC ~  को  ae

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्यिक  बर्किंग  व्यवस्था वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  और

 के  माध्यम  सें  ग्रोमोण  इलाको  में  ऋण  प्रसार  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  अभी  तक  किए

 गए  और  अधिक  महत्वपूर्ण  उपाय  है  :

 (1)  वाणिज्यिक  बकों  की  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  व्याप्ति  बढ़ाने  के  प्रभावी-प्रयास  किए

 गय  है  ।  1977  के  अन्त  में  वाशणिज्यिफ  बेंकों  कौ  11092  शाखायें  ग्रमीण  क्षेत्रों

 में  काय  कर  रहो  थी  जों  कुल  शाखाओं की  संख्या  का  41.1  प्रतिशत है  ।

 (2)  बंकों_से  कहा  गया  है  कि  वें  उन  क्षेत्रों  पर  ध्यान  दे  जहां  इस  समय  बेकिंग

 सुविधायें  अपर्याप्त  है  ।  उनसें  यह  भी  कहा  गया
 है

 कि  चाल  ag  के  दौरान  जिलों  में

 शाखा  विस्तार  के  लिए  उन  स्थानों  का  चुनाव  करें  जहां  प्रति-बंक-शाखा  जनसंख्या  राष्ट्रीय

 औसत  सें  अधिक  है  ।

 (3).  1977  के  अन्त  को  स्थिति  के  अनु'पार  48  aifza  ग्रामीण  बैंकों  की

 1187  ग्रामोण  क्षेत्रों  छोटे  और  सीमॉतिक  किसानो  की  ऋण  आव

 Bq RATAT  को  पूरा  करने  के  स्थापित  की  गई  है  ।
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 (4)
 वाणिज्यिक  बेक  सरकार  द्वारा  160  में  गठित  एस०  एफ़०  डी०  To  aq

 बताये  गए  छोटे  और
 .  सौमांतिक  फसानों

 कीं  वित्तोय  सहायता  प्रदान  करने  के  प्रयास  कर

 रहे  है

 (5)  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  को
 सलाह  दो  गई  है  कि  sf  सहित  प्राथमिक्रता

 ब्राप्त  क्षेत्रों  को  जाने  वाली  अपनो  ऋण  राशियों  को  बढ़ा  कर  ataql—a—areta

 योज़ना के  अन्त  तक  अपने  कल  ऋणों के  33.3  प्रतिशत  तक  पहुंचा दे  ।  प्रकार  उन

 से  यह  भी  सर्निश्चित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  कि  aro  और  अधंशहरी  क्षेत्रों  में

 अपने  दवारा  जुटाई  गई  जमा  राशियों  का  60  प्रतिशत  केवल  उन्हीं  इलाकों  में  लगाये  ।

 (6)  बको  को  अब  यह  भी  सुर्निश्चित  करना  है  कि  विभेदी  ब्य  दर  योजना  के  अन्तगत

 तके  ऋणों  का  कम  से  कम  2/3  भाग  उनकी  ग्रामीण  और  अधं-शहरी  शाखाओं  के

 माध्यम  स  दिया  जाय  ॥

 (7)  बंकों  स  कहा  गया  है  कि वे  (1)  लघु  सिंचाई  और  भूमि  प्रयोजनों

 के  लिए  मंजूर  fac  गएं
 349  से  अनधिक  wat  की  परिपक्वता  वाले  सावधिक  ऋणों

 पर  10.5  प्रतिशत  से  अनधिक  और  (2)  डेरी  मछली  बागवाणी

 आदि  सहित  विरविधोकत  प्रयोजनों  के  लिए  11
 प्रतिशत  से  अनधिक  ब्याज़  की  दर  वसूल

 कर  ।.  1-1-78  के  बाद  स  छोटे  किसानों  को  दिये  जाने  वाले  2500  wo  अनधिक  क
 4

 अलग-अलग  प्रत्यक्ष  ऋण  भारतोथ  ररिझिव  बैंक  बैंक  दर  अर्थात  9  प्रतिशत  की  द्र
 +

 से  पनर्वित्त  सहायता  के  पात्र  होंगे  ।  साथ  ही  साथ  ast  से  यह  भी  आशा  जाती

 कि  ते  इन  ऋणों  पर  11  प्रतिशत  स  अधिक  ब्याज  न  वसल  करें  चाहे  उन  ऋणों  के  लिए

 frag  बंक  स  पर्नावित  सहायंता  मिलो  हो  अथवा  नहीं

 1-1-78  के  बाद  स  बक  दवारा  दो  जान  वाली  पनर्वित्त  सहायता  को  राशि  उसके  दवारा

 इस  sot  के  अन्तगंत  वितरित  फ्िए  गए  कल  ऋणों  के  50  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होगी ।

 भारतीय  रितवं  ae  द्वारा  क्षि-ऋणों  में  बहु-अभिकरण  प्रयास  स  उत्पन्न  समस्याओं

 की  जांच  फरन  के  लिए  गठित  कामथ  कार्यकारी  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 भारतोय  fora  बैंक  दवारा  इस  दल  को  शिफारिश  विचाराधीन  है  ।

 गर  व्यापारिक  धनराशि  भज  जान  स  faq  मद्रा  को  आय

 10214.  afto  सरत  कार  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंग  कि

 क्या  गत  वृष  में  गर  व्यापारिक  भेजे  जान
 से  भारत  की  विदेशी

 मुद्रा
 की  आय  में  कोई

 बुद्धी  हुई

 जनता  सरकार  बनने  से  पहले  जब  तस्करों  को  गिरफ़्तार  किया  wat  उस

 समय  war  कितनी  थी  और  उसमें  कितनी  adh  हुई

 तस्करों  के
 कितने

 मामलों  पर  पुर्व्चार  धकिया  गया  और  कितने  रिहा  कर  दिये

 गय  और  पिछली  सरकार  ने  frat  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  कया
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 वित्त  मंत्री  (sito  एच०  एस०  और  :  पिछले  डेढ़  वर्ष  में  भारत  को  विदेशी

 मुद्रा  को  आय  में  निर्यात  fart  कें  रुप  में  देश  में  आने  वाली  विदेशी  मुद्रा  का  अधिक  हाथ  रहा

 afer  केवल  व्यापार  से  भिन्न  गर-सरकारी  प्रेषणाओं  के  संबंध  में  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  और

 उक्त  कथन  निर्यातਂ  को  छोड़फर  गर  सरकारो  और  व्यापारिक  दोनों  प्रकार  के  fara

 प्रयोजनों  के  लिए  देश  में  भेजी  गई  राशियों  के  त्वरित  अनुमानों  पर  आधारित  है  ।

 1975  से  देश  में  निर्यात  से  भिन्न  भेजी  गई  राशियों  के  तिमाहो  आंकड़े  नीचे  दिये
 है  :-

 रुपये  )

 अवधि  1975  1976  1977  1978.

 488.  30 जुलाई-सितम्बर  301.75  405.51

 293.03  386.02  573.06 अक्टूवर-दिसम्बर

 जनव'री-माचं  211.07  354.81  425.91  634.69

 अप्रेल-जून  247.91  368.52  421.07

 उक्त  आंकड़े  निर्यात-भिनन  सकल  प्राप्तियों  के  &  जिनमें  हवाई  जहाजी

 कम्पनियों  को  बोमा  लाभांश  पर्यटन  प्राप्तियों  आदि  जेसी

 सभो  freq  को  प्राप्तियां  शामिल  है  ।  इसके  अलावा  इसमें  अथवा

 कारी  आवक  प्रेषणाओंਂ  से  संबंधित  चार  शीर्षों  अर्थात्‌

 (1)  परिवार  भरण-पोषण

 (2)  अनिवासियों  को  बचते

 (3)  प्रवासी  अन्तरण  और

 (4)  मनो  आडर  संबंधी  प्राप्तियां  भो  शामिल  हैं  ।

 20  1977  को  अर्थात्‌  आपात  स्थिति  समाप्त  करते  का  घोषणा  से

 तत्काल  पहले  विदेशो  मद्रा  संरक्षण  तथा  तस्फरों  क्रियाकलाप  निवारण  1974

 के  अन्तगंत  वास्तव  में  2501  व्यक्ति  नजरबन्द  थे  ।  आपात  स्थिति  को  समाप्ति  क  घोषणा

 के  तत्काल  बाद  विदेशो  मुद्रा  संरक्षण  तस्कर  क्रियाकलाप  fare  अधिनियम  के

 अन्तगंत  2043  नजरबन्द  रिहा  कर  दिये  wa  थे  ।  सरकार  को  मिले  रिपोर्टों  से  पता

 चलता  है  कि  छोड़े  गये  तस्कर  आमतौर  से  चुप  हैं  ।

 Purchase  of  Jet  Planes  by  U.P.  Government  from  A  Company  of  U.S.A.

 10215.  Shri  Ram  Rahi:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  5151  on  the  31st

 March,  1978  regarding  purchase  of  Jet  aeroplanes  by  U.P.  Government  from  American

 company  and  state

 (a)  whether  Uttar  Uradesh  Government  have.  made.  direct  contact  with  the
 concerned  company  of  United  States  of  America  for  the  purchase  of  jet  aeroplanes.
 or  the  contract  was  made  through  the  Government  of  India;
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 ए

 the
 'b)  the  number  of  aeroplanes  with  the  Government  of  Uttar  Pradesh  and  the

 number  of  planes,  out  of  them,  proposed  to  be  replaced  and  the  justification  therefor:
 and

 (c)  whether  there  are  some  aeroplanes  also  as  can  be  repaired  by  incurring
 small  expenditure  and  these  planes  can  be  used  for  a  long  period ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :  (a)
 The  position  is  being  ascertained  from  Uttar  Pradesh  Government.

 (b)  At  present  Government  of  Uttar  Pradesh  own  seven  aircraft;  two  Beech-
 craft  D18S,  one  Beech  Bonanza  35,  one  Beech  Baron  B-55,  one  Beech  King  Air

 A-90,  and  two  Alouette  III  helicopters.  Out  of  these,  the  UP.  Government  propose
 to  sell  four  aircraft,  two  Beechcraft  D18S,  one  Beech  Bonanza  35,  and  one  Beech
 Baron  B-55,  since  these  are  fitted  with  piston  engines,  which  are  considered  uwun-

 economical  for  operation,  as  the  cost  of  fuel  used  by  these  engines  is  very  high

 (c)  All  aeroplanes,  except  Beechcraft  D18S,  Beechcraft  Super  18  and  Beech

 Bonanza  35.0  are  in  a  serviceable  condition  with  valid  Certificate  of  Airworthiness.  The

 unserviceable  aircraft  can  be  made  serviceable  by  subjecting  them  to  necessary  inspec-

 tion/repairs  as  required

 राष्ट्रीबकृत  ~ amt  के  frre  बो  म  राज्यों  के  प्रतिनिधि

 10216.  श्री  जनादन  पुजारी :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करग  कि

 प्रतिनिधि  रखने  का
 ® )  क्या  पंजाब  ने

 |  राष्ट्रीयकत

 बैंकों
 के  दिदेशक  में  राज्यों के

 एक  सुझाव  दिया  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  कौ  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  (att  एच०  एस  और  q)  जी  at  राष्ट्रीयकृत  बैकों

 बोर्डों  में  िदेशकों  की  नियक्ति  के  लिए  व्यक्तियों  के  चयन  के  मापदण्ड  राष्ट्रीयकृत  बक

 भौर  प्रवीण  1970  कौ  धारा  3  मं  दिय  गए  ।  पंजाब  सरकार  सहित  कठ

 ज्य  सरकारों  और  संच  राज्य  क्षेत्रों  ने  गर-सरकारी  fant  के  रुप  afar  के  लिय  कछ

 व्यक्तियों  के  नामों  की  frarfza  की  है  ।  किसी  बैंक  के  उस  राज्य  में  शाखा  जाल  और

 करण  योजनाਂ  के  उपबन्धों  के  अनुसार  प्रतिनिधित्व  पाने  के  हकदार  वर्गों  को  ध्यान  में  रखते

 योग्य

 व्यक्तियों  का  चुनाव  किया  जाता  है  और  उन्हें  राष्ट्रीयकरण  बैंकों  के  निदेशक  मण्डलों  में

 नियुक्त  किया  जाता  है  ।

 भारत  में  aaa  बडी  यात्रा  एजंसियों  की  विदशी  मुद्रा  की  आप

 10217-  श्री  अर्जुन  fag  भदौरिया  क्या  पर्यटन  और  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बतान  की

 करग  पक

 भारत  में  सबसे  बडी  10  यात्रा  एजेंसियों  को  विदशी  मद्रा  की  आय  feat  है

 पर  कितनी  धनराशी  खच  करने  की
 उन्हें  अपने

 विदेशी  कार्यालयों
 के  र

 अनमति  दी  गई  है

 103



 Written  Answers  Vaisakha  22,  1900  (Saka)

 1.0  क  लप विदेश शोः  म ठदाਂ
 को ai ont.  तुलता  a  फितन  प्रतिशत  राशी  रखरखाव  पर  खच  की  जाती

 a  ak

 (7)
 विदेशों  शाखाओं  में  उनके  प्रचार  के  लिए  फितिनों  राशि  खच  करन  कौ  मंजूरी  दी

 गई
 है

 ?

 प्रयंडन  और  नागर  विमातन  मंत्री  (at
 कौशिक  )

 :  भारत में  इस  विभाग

 द्वारा  अनुमोदित  दस  wages  faq  एजेंसियों  a)  विदेशी  मुद्रा  को  आय  1977  में  लंगभग

 25.00  करोड  रुपए  थी  ।

 |  इन
 से  1977  म  तीन  ट्रेवल  एजसियों  के  कार्यालय  विदेशों  में  थे

 कार्यालयों  के  रखरखाव
 तथा

 प्रचार
 के  लिए  दो  गयी  राशि  32-60  लाख  रुपए  थों  |  यह

 राशि  1977  में  अजित  को  गयो  25  करोड  रुपए  को  राशि  का  1-3  प्रतिशत  a  त

 Seizure  of  Smuggled  Rudraksha  by  Customs  Department

 state’
 10218.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 (a)
 )

 whether  7  thousand  K.  Gs.  of  smuggled  Rudraksha  worth  Rs,  50  lakhs  was

 seized by  the  Customs  Department  recentlv:

 (b)  if  so,  the  full  facts  in  this  regard;

 (c)  the  steps  taken  and  proposed  to  be  taken  by  Government  to  check  smuggling
 of  rudraksha;  ‘and

 (d)
 the  reason  why  this

 commodity
 is  not  considered  to  be  on  essential  commodity

 when  it  has  been  proved  that  it  is  very  useful
 for  a  serious  disease  like  blood

 pressure  दो

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Satish  Agarwal):  (a)
 &  (b):  No’  Sir.  According  to  ‘reports  received  by  the  Government,  Varanasi  Police

 authorities  seized  85  bags  of  Rudraksha  valued  at  Rs.  30,000  approximately  at  Varanasi,
 on  4-4-1978,  and  produced  the  goods  along  with  documents  befote  the  Customs  authori-

 Tities  at
 Varanasi,

 on  5-4-1978  for  necessary  action  under  the  Customs  Act,  i 1962.

 However,  enquiries  revealed  that  the'  goods  were  legally  imported  on  behalf  of  Bharat
 Sadhu  Samaj  New  Delhi.  As  no  offence  under  the  Customs  1962 '  was  involved,

 the.  goods
 were

 released  to  the
 party.

 (c)  ‘Customs  staff  are  fully  alert  to  thwart  any  attempt  at  smuggling  of

 rudrakshas.

 (d)  Report  received  in  this  behalf  indicates  that  rudraksha  is  used  by  Ayurvedic

 physicians  for  the  treatment  of  some  chronic  and  otherwise  incurable  diseases.  How-
 ever  no  scientific  research  has  been  carried  ‘out  on  the  ‘therapeutic  utility  of  this  drug.

 जीवत  बीमा  निगम  के  श्रेणी  के  अधिकारीयों  की  परिलब्धियां

 10219.  श्री  शम्भनाथ  चतबंदी  :  त्या  fara  मंत्री  यह  बतान  Hi  कृपा  करंगे  की

 क्या  यह  संच  है  फि  भारतोय  जीवन  बीमा  निगम  के  श्रेणी-एक  के  अधिकारियों  की

 कुल  afeafsaat  qa  वतन
 तथा  के  स्थात

 के  अनुसार  श्र्णो
 aia

 के  कमूर्चारियों

 की  कूल  afcafsaat a से से  258  रुपये  से  लेकर  940  रुपये  तक  कम  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  एसो  विषमताओं  को  दर  करत  का

 है
 ?

 चित्त  मंत्री  एच०  एस०  पहलों  श्रेणो  के  अधिकारियों  और  तोसरी  श्रेणी

 के  कमंचारीयों  को  परिलब्धियों  में  को  छोड़  उनके  बतत  और  नियुक्ति

 के  स्थानਂ  के  अनसार  आम  तत पमानों  का  अन्तर  52  रुपए  से  लकर  588  रुपए  तक  है  |

 (@)  इस  मामले  पर  बिचार  किया  जा  रहा है  ।

 मद्ास  शहर  Tet  कमंचारोयों  कों  प्राकृतिक  आपदा  अग्रिम  राशि  दिया  जाना

 10220  श्री
 ge

 मुरुगसन  :  क्या  fac  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करग  कि  :

 Fat  मद्रास  शहर  में  कार्य  कर  रहें
 डाक  तथा  तार  विभाग  और  केंद्रीय

 लोक  निर्माण

 के  कमंचारियों  को  वर्ष  1977-78  के  दौरान  वित्त  मंत्रालय  के  आदेशानुसार  प्राकृतिक

 आपदा  अग्यिम  राशि  दी  गई  और

 क्या
 मद्रास  शहर  में  काय  कर

 रहें  गवनमेंट  मेंडिकल  स्टोर  डिपो  मद्रास  के

 यों  को
 वर्ष

 1977-78  के  दौरान  ऐसो  राशि देने  से  इन्कार  गया  at,  यदि  हां  तो

 कपों  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  और  :
 सभो  अराजपत्रित  केन्द्रीय

 सरकारो  aaa  जितेकी  चल  या  अचल  सम्पति  मद्रा  शहर  तथा  इसके  कटी  बद्ध

 क्षत्रों  में  तुफा  भारों  वर्षा  से  बहुत  अधिक  प्रभावित  अथवा  क्षतिग्रस्त  हो  गई  महिने  का

 अग्रीम  Tat  किन्तु  अधिकतम  5001-  रुपये  मंजूर  करने  संबंधी  आदश  6-5-1978  को  जारी

 कर  दिए  गए  है  ।  ये  आदेश  मेडिकल  स्टोर  डिपो  के  कर्मचारियों  पर  भो  लागू  होंगे  ।

 तीन  वर्षों  म  महाराष्ट्र  मਂ  पयटन  आकबण  पर  व्यय

 10221.  श्री  आर०  के०  महालगी  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताव  की

 कपा र्रिग

 sor
 क्या  महाराष्ट्र  में  पर्यटन  केन्द्रों

 पर
 और  अधिक  आकर्षि  त  करन  के  लिए ि  कॉई  केन्द्रीय

 योजना  और

 यदि
 तो

 उसका  स्वरुप  क्या
 है  और

 उन  पर
 कितनी

 राशि  खर्च
 करने  का

 प्रस्ताव है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  (ot  को  far)  )
 और  (&

 महाराष्ट्र

 में  पर्यटन  विभाग  की  जारी
 रहनेवाली

 दो  स्कीम  अर्थात  (1)  14.75  लाख  रुपए की

 गया
 लागत  से  सेवाग्राम॑  में  यात्री  निवास  का  निर्माण  तथा  (ii)  अजन्ता  गुफाओं

 की
 तलहटी

 के  क्षेत्र  का  विकास  करना
 जिसके

 लिए  1977-78  में  9,36,000  रुपए  की  की

 मंजरी  दें  दो  गई  थी  ।  राज्य  सरकार  से  भी  HTT HT  feat  गया  है  कि  वह  उन  स्कीमों  पर  विचार
 ~

 करत  लिय  एलीफेंटा  Tats  का  मास्टर  प्लान  तयार  करें  जो  कद्रोय  तथा
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 Written  Answers  May  12,  1978

 में  प्रारंभ  की  जा  सकसो  है  ।  इसो  तरह  से  राज्य  सरकार  द्वारा  सैयार  को  गयो  wea  विकास

 को  परस्पेक्टिव  प्लान  पर  राज्य  को  1978-83  को  पंचवर्षीय  योजना  के पये टनਂ  क्षेत्र  (efor

 को  अंतिम  रुप  देते  समय  विचार  विमर्ष  किया  जायेगा  जिस  समय  निर्धारित  किया

 निधियां  उपलब्ध  होने  की  स्थिति  में  कौन-कौन  सी  स्कीमें  ada  क्षत्रम  atk

 कौन-कोन  सो  राज्य  क्षेत्र  में  लो  जायेंगी  ।

 =
 बशर्ते  कि भारत  विकास  निगम  का  बम्बई  में  एक  होटल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  XR

 उपयुक्त  भूमि  तथा  साधन  उपलब्ध  हो  जाएं  ।

 बरिष्ठता  के  सिद्धांत

 10222.  श्री  मोहन  लाल  पिंपिल  :  क्या  चित्त  मंत्रों  कद्वीय  सेवाओंमें  कमचार्यों  की

 वरिष्ठता  के  मामले  पर  पुर्विचार  करने  के  बारे  में  17  1978  के  अंतार्राकित  प्रश्न

 संख्या  3285  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कार्मिक  विभाग  के  कार्यालय  ज्ञापन  दिनांक  22  दिसंबर  1959  के  जारी  होने

 से  प्  संवर्ग  बाह्य  पदों  पर  नियुक्त  किये  गये  व्यक्तियों  के  मामले  में  वा  रष्ठता  का  सिद्धांत  लागू

 होता
 है

 |  stat  कि  4  जुलाई  1972  कें  उच्चतम  न्यायालय  में  निर्णय  दिया  गया

 वित्त  मंत्रालय  (78a  सचिवालय  में  ऐसे  कुल  कितने  मामले  हें  far  पर  उच्चतम

 न्यायालय  के  निर्णय  के  अनुसार  वरिष्ठता  के  निर्धारण  के  लिए  किये  जाने

 कता है  और  क्या  इन  सभो  मामलों  पर  तदनसार  पुर्नविचार  किया  गया  है  ;

 क्या  सरकार  के  नोटिस  में  एसे  कोई  मामले  आये ंहै  जिनमें  अतिलंघन  हुआ  है  क्यों  कि

 उनके  मामलों  पर  उनको  वरिष्ठता  का  पुनःनिर्धारण  क्ररने  के  लिए  पुर्नविचार  नहों  किया  गया

 यदि  तो  कितनें  और  इस  स्थिति  में  सूधार  करने  के  लिए  कदम  उठाये  गये  हैं

 अथवा  उठाने  का  विचार

 वित्त  मंत्री  it  एच०  एम०  :  उच्चतम  न्यायालय  का  4  1972

 का  निर्णय  (4  1972  का  नहीं  जेसाकि  प्रश्न  में  बताया  गया  उन  व्यक्तियों  के  मामलों

 मं  लागू  होता  है  जिनको  नियुक्ति  22-12-59  से  पूर्व  हुई  जिनके  मामलों  में  22  जून  1949

 के  कार्यालय  ज्ञापन  के  अनुसार  वरिष्ठता  निर्धारित  की  जानी  जिसमें  बाद  में  22

 1959  के  कार्यालय  ज्ञापन  द्वारा  संशोधन  कर  दिया  गया  था  ।  वरिष्ठता  का  संशोधन

 इस  शत  के  अधीन  रहते हुए  है  कि
 से  पूरव  कमंचारी  उसी  ग्रेड  में  रहा  जिसमें

 उसकी  नियुक्ति  की  गई  थो  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  तारीख  नामतः  4

 1972 को  छसी  ग्रेड  मे  स्थिति  में  रहा  हो  और  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्तर्गत  वह  उस  सेवासे  भी

 संबंध  रखता  हो  उस  पद  मं  नियुक्त  हुआ  हो  जिस  पर  वरिष्ठता  faaifze  करन  के  लिए

 गृह  मंत्रालय  के  दिनांक  22  1959  के  कार्यालय  ज्ञापन  ASAT  9-11-59  otdo

 के  अंतर्गत  दिये  गए  सामान्य  सिद्धान्त  लागू  होतें  हों
 ।

 और
 :

 भाग  और  के  संबंध
 में  सूचना  शून्य है

 ।
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 लिखित  उत्तर 22  1900  (3)

 Tobacco  Purchased  from  Gujarat

 10223.  Shri  Motibhai  R.  .Chaudhary:  Will  the  Ministry  of  Commerce,  Civil

 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  has  been  decided  to  export  tobacco  and  the  quantum  of  tobacco

 purchased  from  Gujarat  thereafter  and  the  number  of  centres  opened  for  the  purchase
 of  tobacco  there;

 (b)  the  number  of  such  centres  opened  in  other  parts  of  the  country,  statewise
 and  the  quantum  of  tobacco  purchased  there;  and

 (c)  the  quantum  of  tobacco  exported  Statewise  during  the  last  five  years?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce,  Civil  Supplies  and  Co-

 operation  (Sbri  Ariff  Baig):  (a)  India  has  been  traditionally  exporting  tobacco  in

 substantial  quantities.  Bulk  of  our  exports  consist  of  virginia  tobacco  which  is

 produced  mainly  in  Andhra  Pradesh  and  Karnataka.  The  policy  for  exporting  tobacce

 is,  therefore,  not  a  new  one.  The  production  in  Gujarat  is  predominantly,  that  ण

 bidi  tobacco  for  which  there  is  not  much  export  demand.  The  Government  have

 taken  no  decision  to  purchase  on  Government  account  any  tobacco  for  exports  in

 Gujarat.  The  question  of  any  purchase  centres  in  Gujarat  having  been  opened  by
 the  Government  for  this  purpose  does  not  therefore  arise.

 (b)  The  Government  had  directed  STC  last  month  to  purchase  10,000  metric

 tonnes  of  virginia  tobacco.  This  is  to  be  purchased  out  of  the  current  crop  in

 Andhra  Pradesh.  The  5.1'.(:  have  finalised  arrangements  to  purchase  this  tobacco

 from  co-operative  sector  and  Syndicates/Associations  of  the  farmers  in  tobacco  growing
 areas  in  that  State.

 (c)  The  export  statistics  are  being  maintained  for  the  country  as  a  whole  and
 not  State-wise.  The  quantity  of  unmanufactured

 tobacco  exported  during  the  last  five

 years  was  as  follows

 Year  Qty.  exported  in  million  kilograms

 1973-74  78.21

 1974-75  74.98

 1975-76  74. 28

 1976-77  80.10

 . 1977-7  71.19  (Provisional

 (April, 77.0  to  F  eb.,  1978)

 बेहरादून  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  अन्य  भागों  कार्य  कर  रहे  कमंचारियों  को  wadiz

 क्षेत्र  मत्ता

 10224.  श्री  जगन्ताथ  शर्मा  :  क्या  चित्त  मंत्रों  ag  बतानें  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  पर्वतीय  प्रबंधों  में  कार्य  कह  रहें  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  सभी

 कर्मचारियों  को  पर्वतोय  क्षेत्र  भत्ता  मंजूर  किया  गया
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 Written  Answers  Vaisakha  22,  1900  (Saka)

 क्या  यड़  भो  सच  है
 केन्द्र

 द्रोय  acne  के  कों  मिलनें  वाले  भत्ते  राज्य

 सरफार
 के

 कमंचारोयों
 के  लिए  ह  ay  a  जाते  यदि

 तो  क्या  सरकार  को  पूता  है  कि  रक्षा

 लेखा  fatar  की  जिला देहरा दून  में  स्थित  है  ज़ों  पर्वतीय  क्षेत्र
 के  अन्तर्गत  आता

 ओर

 यदि  तो क्या  मंत्रों  महोदय  देहरादून  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  अन्य  पर्वतीय  क्षेत्रों में

 कायथ  कर  रहे  सभो  केन्द्रीय  सरकार  के  HAA ail  को  पर्वतोय  भत्ता  मंजूर  क़रने  के  औचित्य  पर

 विचार  करोगी  ?

 वित्त  मंत्री  एंच०  एम०  सरफार  को  पता  चला  है  कि  उत्तर  प्रदश

 सरकारने  पौड़ी  गुंड़वाल  तथा  टेंहरो  waar  के  ate  ज़िलों
 में

 काम

 कर  रहे  अपनें  कर्मचारियों
 के  fac  विकास  भत्ता  मंजूर  किया है

 (@)  औप
 :  बारत

 वोसर  tat  आयोग  को  के  आधार  पर्वलोय

 प्रतिपूर्ति  भ भत्ता  मंजूर  क करने
 क  dae  में  अप  ही  स्वतंत्र  नीति  का

 अनुसरण  करती  द्
 ।  इंस  नीति  के

 ऐस  gra  aa  जो  मुध्य ae  स्तर  ice  सा  से  उपर  कम  से  1000
 मोट  को  ऊंचाई  पर  स्थित  है  वहां

 पर  सैनात  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारो  पर्वतीय  प्रतिपूर्ति  भत्ते

 को  अदायगों  के  पात्र
 होते  है

 ।  म  स्थित  रक्षा  लेखा  नियंत्रक  के  का्योलय

 के
 क्मचा  रियों  तथा  qa aa  के  उत्तर  प्रदेश  अम्य  भागों  में  स्थिति

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्याल लगों  क  पर  इस
 संबंध

 में  भारत  सरकार  द्वारा

 जारो  किए  गए  आदश  लागू  होंगे  तथा  राज्य  सरकार  के  आदेश  लागू  मह
 होंगे

 ।  चुकी  देहरादून
 लगभग  637  मोटर  को  ऊंचाई  पर  स्थित  इसलिए  वहां  पर  काम  करने  वाले  केन्द्रीय  सरकःर  के

 फमचारं  पतोय  प्रतिपूर्ति
 भत्ते  को  अदाय  के  oat  नहीं  है  जहां  तक  उत्तर  प्रदेश  के  अन्य

 पब  तोय  क्षेत्रों  का  संबंध है  इन  कमर्चारियों  के  लिए  weary  भत्ता  की  पात्रता  उपयुक्त

 बताई  गई  उंचाई  के  सिद्धांत  के  संदर्भ  में  निर्धारित  जात  है  ।

 पशोक  चाय  बागानों  को  नियंत्रण  स  लता

 10225.  श्री  के०  बो०  चतरी :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  स ४. ह््का  frat  मंत्री  चाय

 बागानों  के  मंनेजरों  की  नियुक्तियों  के  पुतरीक्षण के  घार  में  31  1978  के  अत्तारांकित

 प्रश्न  संख्या  5129  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  Hat  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  फलकत्ता  उच्च  न्यायालय  ने  पशोंक  चाय  बागानों  को  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  नियंत्रण  में  लिए  जाने  के  विरुद्ध  निणय  दिया  और

 यर्दि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 म(गरिक  पूति  तया  सहकारिता  मंत्रालय  म  राज्य  सड़  आरिफ
 :

 जी  at

 सरकार  ने  उस  न्यायालय  के  एफल  न्यायाधीश  के  फ़सले  के  विरुद्ध  उच्च  श्यायालय  में

 अपील  दायर  की  है  ।
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 oe 12  ध दे  1978  {  खि  Al  उत्तर

 साप्ताहिक  रोजगार  ferie  1
 2  area,  1977  में  इंडियन  एयर  ase  के  i  के

 जवाब  मं  उम्मीदवारों  का  चुनाव

 10226.  श्रीसती  मृणाल  गोर  कया  फयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करगे  FH  :

 क्या  यह  संच  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  साप्ताहिक  रोजगार  समाचार

 दिनांक  12  1977  में  एफ  विज्ञापन  प्रकाशित  किया

 कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  और  उनमें  से  fray  लोगों  को  चुना  यदि

 तो  विलम्ब के  क्या  कारण  और

 क्या
 यह

 सच  है  फि
 विज्ञापन

 में  उल्लिखित  आयु  सीमा  को  बढ़ाकर  33  ay  कर  दिया

 गया  था  उसके  बावजूद  33  वर्ष से  फम  आय  वाले  कुछ  विमान  चालकों  की  असमधंता  पत्न

 प्राप्त  हुए  थे  ?

 qaaa  और  विमानन  सत्र  i  पुरूषोत्तम  की  fare):  (®) )  इंडियन  में

 विमान-चालकों  के  पदों  के  लिए  22  1977  को  रोजगार  समाचार  में  एफ  विज्ञापन  छपा

 और  614  आवेदन-पत्न  प्राप्त  हुए  थ  तथाਂ  सिलेक्शन  का  काय॑  चल  रहा

 विज्ञापन  में  ऊपरी  आय  सीमा  30  ag  निर्धारित  की  गयी  Frat  अनसचित  जातियों  तथा

 अनसचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  और  भतपव  afar  कमंचारियों  के  लिए  5  ay  wl  छट

 देय  थी  ।  विमानचालकों  के  रूप  में  लगातार  fares  उम्मी  दंवारों  तथा  अन्य  योग्य  उम्मीदवारों  के

 संबंध  मे  भी  सीमा  मे  3  वर्ष  की  छट  देय  थी  1  कायं-कुशलता  अथवा  अनुभव  की  निर्धारित

 कसौटी  के  आधार  पर  30  वर्ष  से  अधिक  आयुवाले  सभी  उम्मीदवारों  के  मामलों  प्रारंभिक

 जांच  करने  के  कुछ  उम्मीदवारों  को  खेद-पत्र  जारी  किए  गए  ।  परंत  बाद  मे  लगातार

 वेदन  मिलते  रहने  पर  यह  fata  far  गया  कि  33  वर्षों  तके  के  सभ  geilaarel  जोकिਂ

 यंथोਂ  योग्य  विशष  मामले  के  तौर  अन्य  उम्मीदवारों  के  साथ-साथ  विचार  किंया  जाएगा

 एसे  सभी  उम्मीदवारों  को  इंटरव्य  के  लिए  बलाया  जा  रहा  है  ।

 Various  Service  Rules  in  Banks

 10227.  Shri  Ram  Kanwar  Berwa:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 sta

 a)  whether  various  service  rules  in  banks  run  under  the  service  rules  and

 laws  made  under  the  Regional  Rural  Bank  Act,  1976  (Central)  are  justified;  and

 (b)
 if  not  what  steps  Government

 propose
 to  take  in  this  regard ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (a)  &  (b):  Service  rules  for
 the

 employees  of  Regional  Rural  Banks  have  not  yet  been  framed  by  the

 In  urgent  matters  like  medical  benefits,  leave,  annual  increments  etc.,  the
 Regional

 Rural  Banks.  have  been
 advised  to  adopt  provisionally

 the  service  rules
 applicable  ,  to

 the  comparable  levels  र्थ  employees  of  the  Government  of  the  State  in  which  they

 are  located.

 109



 12,  1978

 उदयोगों  को  ऋण  प्रतिबन्ध  स  छट  दन  के  लिय  कर्नाटक  सरकार  का  अन  रोध

 10228.  श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंग  कि

 क्या  कर्नाटक
 सरकार

 ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  कुछ  उद्योगों
 को

 ऋण

 प्रतिबन्धों  से  छूट  दी  जाये  क्योंकि एसा  न  करने  से  बेरोजगार  की  समस्या  और

 यदि  तो  उक्त  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के

 अनरोध  पर  क्या  निणयਂ  किया

 faa  मंत्री  एच०  एम०  (=)  जी
 व्ययी
 नहीं  ॥

 प्रशन  नहीं  उठता

 पी०  एल०  480  के  अधीन  निर्यात  के  लिय  सची-बद्ध  मर्दों  का  उत्पादन

 10229,  श्री  के०  प्रधानी
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करग  कि

 उत  मदों  का  वार्षिक  उत्पादन  कुल  कितना  है  जिन्हे  प(७  Tao  480  करार  के  अधीन

 निर्यात  करने  के  लिए  सूचीबद्ध  किया  गया  है

 देश  में  इन  मदों  की  मांग  कितनी  हैਂ

 क्या  इन  मदों  का  कोई  अति
 रिक्त

 उत्पादन  हो  रहा  और

 यदि  उफ्रोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  हो  तो  देश  की  मांग  तथा  निर्यात

 की  जरुरत  को  किस  प्रकार  परा  करने  HT  विचार  है
 ?

 नागरिक  ata  तथा
 सहुका

 रिता  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  आरिफ
 :

 से

 :
 भारत  सरकार  तथा  सं०रा०  अमरीका  की  सरकार  के  बीच

 पी  ०एल०  480  तथा  अन्य  निधियों

 के  बार मं  1974  म॑  हस्ताक्षर हुए  करार  के  में  परा  10  (7T)  के  अनुसार पांच  वर्षों  की

 अवधि  में  अमरीका  के  सरकारी  अभिकरणों  द्वारा  निर्यात  के  लिए  कुल  10  करोड  डालर  के  माल  तथा

 सेवाओं  की  खरीद  की  जा  सकती  75  प्रतिशत  भ  गंतान  डालर  में  तथा  25  प्रतिशत

 भगतान  गर  पी  ०  लग  480  रुपय  निधि  के  रुपय  से  किया  जा  सकता है  ।  इस  करार  के  अन्तगंत

 मदों  के  निर्यात  उन  मदों  तक  सीमित  है  जो  समय-समय  पर  दोनों  सरकारों  के  बीच  सहमत  इस

 प्रबन्ध के  अन्तगंत  निर्यात के  लिए  पाचन  मदों  की
 सूची  में  faa  किये  जातें  है

 इस  करार र  के

 अन्तगंत  निर्यातों  के  लिए  पात्र  मदों  की  वत मान  सची  अनु  में  दी  जाती  है  ।

 इस  करार  के  अन्तगत  1977  तक  fa  गय  निर्यातों  के  मलय  13,  27,  960  Fo

 निर्वात  के  ब्यौरें  अनबंध
 2

 में  दिये
 जाते

 है
 ।

 इस
 करार  के

 त्तगत
 अब

 तक
 निर्यात  इतने  नगण्य  रहे  है  कि  घरेलू

 उपलबधूता  पर  उनका

 बिलकुल  प्रभाव  नहीं  पड़ाਂ  है  ।  प्रश्न  में  मांगे  गय  आकड़े  एकत्र  करने  में  अन्तग्रस्त  समय  तथा  प्रयास

 परिणामों  के  अनरूप  नही  होंगा  ।
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 विवरण 1

 ऐसी  मदों  की  सूची  जिन्हें  अमरिका  के  सरकारी  अधिकरणों  दवारा  1974  के  रुपया  करार

 के  अन्तगंत  भारत  में  खरीदा  जा  सका  |

 पशु  तथा  वनस्पति  उत्पाद

 मसाले  हुए  तथा  संवेष्टित  अदरक  की  कार्ल  इलायची

 |

 लकड़ी  तथा  उसके  उत्पाद

 फर्नीचर-घर  तथा  कार्यालय  के  लिये  वुड-वीनियर  पैनल  प्लाईवुड  तथा

 ACH  रेशे  तथा  वस्त्र  उत्पाद

 हथकरघा  तथा  मिल  में  बने  सजावटी  वस्त्र  ।  हथकरघा  तथा  मिल  में  बनी  पलंगਂ  की  चादरें

 तथा  पलंग  के  तकियों  के  तौंलिए  तथा  उनसे  बना  माल

 महिलाओं  तथा  बच्चों  के  लिय  हथकरघों  तथा  faa  में
 बने  ऊनी  तथा  संश्लिष्ट

 वस्त्रों  के  पहनने  के  परिधान  ।

 ऊनी  कम्बलਂ

 सेना  के  लिये  तथा  कम्प  के  प्रयोग  के  लिय  तम्बू  ।

 हथकरघों  तथा  विद्युत  करघों  में  बने  सूती  तथा  पटसन
 के  कालीन  तथा  गलीचे  ।

 तिरपाल  fafa  ata  उत्पाद-डस्टर  आदि  ।

 रसायन  तथा  संबद्ध  उत्पाद

 रंगलेप  तथा  वानिश

 नील

 टायर  तथा
 | zat  ।

 गर-धात्विक  उत्पाद

 देबलवरयर  मिट्टी  के  बतन  तथा  चीनी-मिट्टी  के  बतंन

 सिरेमिक  संनिटरी  gat

 सिरमिक  इन्सुलेशन

 ग्लेज्ड  टाइलें  ।
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 ara  विनिभित  उत्पाद

 भवेन-ननिंमणि  की  सामग्री  -  ~ TT  आदि  ।

 पाइप  तथा  ट्यूबें  |

 इस्पाती  फॉन्सिंग  तथा  कन्टीली  तार

 दस्ती
 रेतियां  तथा  छ  frat,  TART,  स्पैनर  आदि  ।

 ana  के  औजार  -  बेलचा  आदि

 कार्यालय  तथा  कर्मिपग  का  स्टोल  फरनीचर  -  फिलिंग  रखने  शेलफें

 cart  मेंजें  आदि  ।
 टेबलवेयर  तथा  फलेटवेंयर  स्टेनलेस  स्टील

 ate  आदि  ।

 अन्य  निमित  उत्पाद

 रेफरीजरेशन  उपस्कर

 एडिंग  मशीने

 इलेक्ट्रिक  fearae  तथा  ल्यूमीनेसेन्ट  लैम्प

 बाइ  सिक  लें

 जूते
 -  चमड़ा  तथा  कैनवस

 चमड़े  के  arta  बक

 चमड़े  का  सामान

 खेलीं को  सामने

 हस्तशिल्प  की  नवीन  मर्वे  तथा  आभ  atte

 आटोमटिवਂ  बैटरियां

 मोटार  गाड़ी
 के  पुर्जे

 छत  के  पंखे  निकास  पंखे

 बिजली  की  इस्तारियां

 वोल्टेज  रेग  लेटर  तथा

 बिजली  की  सप्लाई

 तार के  स्विच

 प्लग

 हल्के  जूड़नार  आदि

 साफ्टवेअर  तथा  सम्बद्ध  सेवाएं

 जीपें

 यात्री  ट्रक  हथा  ट्रैक्टर  |
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 2

 30  1975  से  1977  तक  की  अवधि  के  लिए  रत  तथा  स०  राण०

 अमरीका  की  सरकारों  के  बीच  रुपया  करार  के  के  पैराग्राफ  के  अन्तरगत  सं  otto

 अमरीका  की  सरकारी  खरीद  के  लिए  विशेष  अमरीकी  डालर  तथा  सपया  भुगतान  विनिमयों  के

 अन्तरगत  अनुमति  दिए  गए  निर्यातों  का  ब्यौरा  दर्शाने  वला
 विवरण

 ।

 ह

 को  समाप्त  तिमाही  माल  का  विवरण  माल  का  रु०  में  देश  जिस  को  निर्यात

 किया  गया मूल्य
 ae

 go

 30  1975
 1" a/  Nt

 ह
 1,17,810

 लौं  में  पैक  किये  गये
 57

 स्तान

 82  गलीचे 31  1975  1,56,060  अफगानिस्तान

 फरनीचर  के  857  पैकेज  3,73,800  अफगानिस्तान

 31  1976  कछ  नहीं  कुछ  नहीं  कछ  नहीं

 30  1976  फरनीच'र  के  72  पैकेज  1,52,506  बंगला  देश

 फरनीचर  तथा  फरनिर्शिंग  के  58,573

 19  पैकेज

 30  1976  बजाज  डिलीवरी  वन  36,904  वही

 10  जीपें  बंगला  देश 31  11976  3;  46,667

 तथा  अपहौल्स्ट्री  सामग्री  अफगानिस्तान

 8,496  वही

 31  1977  डपरी  तथा  अपहौल्स्ट्री  सामग्री  3,181  ae

 की  तीन

 30  1977  17  लकडी के  स्क्रीन  6,800  पाकिस्तान

 18  लकडी  के  स्क्रीन  9,643  वही

 5  1977  वस्त्रों  के  8  बन्डल  3,630  सं०रा०  अमेरिका

 योग  13,27,960

 $e

 दिल्‍ली  और  अहमदाबाद  के  बीच  उड़ानों  के  समय  में  परिवर्तन

 10230.  श्री  दीनन  AEZTATA  :  कया  quay  और  नागर  दिसानन  मंत्री  यह  बताने  को

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  और  अहमदाबाद  के  बीच  इंडियन  एअर  लाईन्स  की  उड़ानों  के

 समय  में  aftaaa  करने  का  निर्णय  किया

 (@)  यदि  तो  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 1132
 LSS/ND/78



 Whitten  AiiéWers  May  12;  1978
 ————  ——

 20 qaza  और  नागर  मंत्री  धुश्वीत्म
 :  और

 :
 1978  से  उड़ान  आई  ०सी

 ०-46  के  समय में  मामूली  सा  पॉरवतंन

 करने  का  प्रस्ताव  है  |
 इस

 सेवा  के  वतमान  तथा  संशोधित  waa  fara  प्रकॉर  होंगें

 न क समय  ape  प्रेस्ली  वित  समय

 063  Yo  दिल्ली  To  0615

 0750  आ०  अहमदाबाद  आ०  0730

 0820  To  अहमदाबाद  प्र०  0800

 0910  आ  बम्बई  आ०  0850

 )  इंडियन  एअरलाईन्स  में  एक  अतिरिक्त  एयरबस  के  सम्मिलित  किए  जाने  से  जट  विमानों

 के
 पर्चा  लनीं  फा  करने  के  कारण  ats  oF |  ०-461  के  समय  में  मामली  सा

 परिवर्तन  करना  आवश्यक  हो  गया  है  ।
 एअरबस

 विमान  बम्बई/लिवेद्रम  माग  पर  बोईंग  विमान

 के  स्थान  पर  रखा  जाएगा  |  इस  बोइंग  737  विमानों  द्वारा  परिचालित  कछ  सेवाओं  के

 समय  में  aftada  करना  आवश्यक  हो  गया है  सेवा  उन  सेवाओं में  से  एक
 है

 जिनमें  बम्बई  से  उसी  farts  दवारा  बाद  म  किए  जाने  वाले  एक  और  परिचालन क Safer  में

 हुए  मामली  सा  परिवर्तन  करना  पड़  रहा  है  ।

 faazii  सहायता

 10231.  श्री  बी०  सी ०  कम्बल  :  क्या  fara  मंत्री  यह  बताने  क  पा  कफरग  {  है|

 2 (  रज  भारत  को  गत  पांच  वर्षों  विदेशों  से  कूल  कितनी  सहायता  प्राप्त  और

 उपरोक्त  अरवाधि में  उसका  व्यय  किः  प्रयोजनों  के  फरिया  गया  और  उसके  क्या

 परिणाम  निकले  ?

 fare  मंत्री

 (sft  एचं०  UR  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  मांगी  गई  सूचना
 दी  गई

 ी  ate  सहांयतों  को  उपयोप NAIA]  आऑआशातों परियोजतों  और  afealarat-fira मन्  MIG  तथा  देश  के

 विक्रास  के  लिए  किया  गया  |

 विवरण

 waz)

 aq

 1973-74  734.85
 1974-75  4,102.09
 1975-76  1,691.84
 1976-77  1,512.86
 1977-78  45.0

 अनु  मानों
 कें  aT)

 ay  197  3-7  4  के  आकड़े  1971  से  पहले की  a  की  समसा  बसे

 के  अनुसार और  1974-75 के  बाद  के  आंकड़े  चालू  दरों  के  eddie  हैं  ।
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 मेविष्य  fale  से  अमिस  रटे  &y  feat  लगा

 10232:  थी  एम०  रामगोपाल  रेडडी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करग  कि

 कयों  सरकार  का  भैविंज्य॑  निधि  से  अग्रिम  राशि  दिंएँ  जाने  dae  fad  को  उदार

 बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्वौरो  क्या है
 ?

 faa  मंत्री  एच०  एम  सामान्य  भविष्य  निधि  दीय  नियमावली

 और  अंशदायी  भविष्य  निधि
 नियमावली  द  1962  के  भविष्य  fae  सें

 अग्िमों  की  मंजर  देने  के  संबंध  में  f7aHt  को  उदार  बनाने  के  कोई  नहीं

 (@)  way  नहीं  उठता  ।

 Import  of  Motor  Boats  to  check  smuggling

 10233.  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Finance  pleased  to  state

 a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  had  imported  some  time  back  some

 special  type  of  motor  boats  from  foreign  countries  to  check  smuggling:

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  some  of  these  boats  had  gone  out  of  order  and

 could  not  be  made  use  of;  and

 (८)  if  so  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the
 Ministry

 of  Finance  (Shri  Satish
 Agarwal):  (a),

 Yes  Sir.  20  High  Speed  Medium  size  craft  were  imported  from  Norway  in  1974-75
 Besides for  use  of  the  Customs  Department

 to  check  smuggling  on  the  west  coast.

 these  2  nos.  of  small  water-jet  craft  were  also  acquired  from  New  Zealand  in  1977.

 They  are  also  deployed  on  the  western  coast  for  evaluation  of  their  utility  in  estuaries/
 creeks  and  canals  etc.  before  deciding  any  bulk  purchases

 (b)  &  (८) :  Out  of  20  Norwegian  craft,  one  craft  met  with  an  accident  by  hitting
 on  the  night  of  10th/11th  February  1975.  Since  the  damage  to  the  craft  was  found
 the  underwater  rocks  off

 Bombay  during  the  course  of  a  pursuit  of  a  suspect  craft

 to  be
 beyond

 economic  repairs  it  has  been  considered
 a

 total  loss.  However,  the

 main  engines  and  some  fitments  have  been  salvaged  for  subsequent  use.  The  other

 craft  are  operational.

 संत्रियों  carer  faa  at  के  बोर

 10234.  श्री  adare  चौशिंष्ठ  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  gor  कि

 1  arya,  1977  28  1978  की  अवधि  के  वीरान जिंन  केबिनेटें  स्तर

 के  और  राज्य में मंत्रियों  ने  के  दौरे  fat  उके  नॉम  eat  उक्त  ate  fanat- fara

 तारीखीं  की  उनपर  कितनी  aq  उनकी  घाला  की  aa  Sits  थी  और  उनसे

 किस  प्रकार  की  Saufsaat

 इसी  अवॉध  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  के  fant  के  दौरों  का  ater  क्यो  है  और  ऊपर

 आग  के  अनुसार  इस  प्रकार  की  जानकारी  क्‍या  भर
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 क्या  किसी  मामले में  मंत्री  के  परिवार  के  किसी  सदस्य  अथवा  किन्हीं  सदस्यों  ने  Wa)

 के  साथ  यात्रा  की  थो  और  यदि  तो  किस  रुप  म  ?

 वित्त  मंत्री  (=)  एच०  एस०  पटल  (7)  सचना  BHoot

 की  जा  रही  है  और  ज्योहि  उपलब्ध  होगी  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 Tax  Arrears  Against  Proprietors  of  Newly  Sugar  Factory  Nagaria  and
 Jeep  Factory

 Allahabad

 10235.  Dr.  Mahadeepak  Singh  Shakya  Will  the-  Minister  of  Finance  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  large  amounts  of  income  tax  and  central  sales  tax  are  outstanding

 against  the  proprietors  of  the  newly  Sugar  Factory,  Nagaria  (Uttar  Pradesh)  and

 for the  Jeep  Factory,  Allahabad  and  whether  Government  have  remained  inactive

 realising  the  same;  and

 (b)  if  so  the  facts  thereof  and  the  steps  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Zulfiquarulla):  (a)  &!

 (90)  :  As  far  as  central  sales  Tax  is  concerned,  according  to  the  information  presently
 available  as  on  17-12-77  no  arrears  were  outstanding  and  the  question  of  taking  any

 steps  to  realise  the  same  does  not  arise

 As  far  as  income-tax  is  concerned,  the  requisite  information  as  on  31-3-78  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  as  soon  as  possible

 कराधान  के  क्षेत्रों  का  निर्धारण

 10236.  |  के०  क्या  faca  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करग  फि

 क्या  यह  सच  है  फि  सरकार  ने  कराधान  के  का  स्पष्ट  निर्धारण  करने

 का  an  दिया  है  जिससे  केन्द्र  राज्य  के  मामलों  म  हस्तक्षप  करने  से  रोका  जा  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  :  तामिलनाडू  की  सरकार  ने  सातत्रे  वित्त  आयोग  को

 ee  जापन  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  केन्द्र-राज्य  वित्तीय  संबंधों  का  नियमन

 करने  वाले
 संवधा  1H  उपबंधों  के  पुनर्मल्यांकन  के  प्रश्न  का  भी  उल्लेख  किया  गया है  ।

 संबंधी  क्षत्रों  के  स्पष्ट  सीमांकन  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  है  कि  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  वित्तीय  संबंधों  से  संबंधित

 संविधान
 उपबंध

 बहुत  ही  ध्यान  और  Th AT  से  बनाए  गए  है  ।  वें  समय  की  कसौंटी  पर  उत्तरे

 हूं  और  उनमें  समय-समय  पर  होने  वाली  विभिन्‍न  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  काफी

 लचीलापन है  ।
 केन्द्र  और  राज्यों  के  चित्तीय  क्षेत्राधिकार  का  सीमांकन  gas  आधिक  सिद्धांतों

 पर  किया  है  ।  राज्य  सरकार  दूवारा  वित्त  आयोग  को  गए  ज्ञापन  पर  उस  निकाय  दवारा
 अपनी  सिफारिश  करते  समय  विचार  फ्या

 जाएगा
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 ह ०  कोस  इंडिया  को  आयात  लाइसन्स

 10237.  श्री  रामश्वर  पाटीदार  ४  कया  वाणिज्य  तथा  नागरीक  पूति  और  सहकारिता  aa

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ४

 क्या  कच्चे माल  के  सीधे  आयात के  लिए  म  ०
 कोस  इंडिया  के  पास  लाइसेन्स

 यादि  तो  क्या  ऐसी  पद्धति  को  बन्द  करने  और  सरकारी  एजन्सिवों  के  माध्यम  से

 सामग्री  लेने  के  लिए  उन्हें  निदेश  देने  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही  और

 यदि  भाग  (#)  फका  उत्तर  स्वीकारात्मक  है  और  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक

 तो  इसके  क्या  कारण

 नागरिक  पूति  aar  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  (sv  Lartca

 कोसे  वास्तविक  प्रयोग  कर्ता  के  रूप  में  कच्चे  माल  के
 आयात

 लाइसेंस

 प्राप्त  कर  है  ।

 और  :  वास्तविक  प्रयोग  कर्ताओं को  सीधे  आयात  के  बदले  सरकारी  क्षेत्र  के

 भभिकरणों से  कच्चे  माल  की  केवल  उन  मदों  के  संबंध  मं  माल  प्राप्त  करना  होता  जिमका

 आयात  उन  अभिकरणों  की  माफंत  मार्गीकृत  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  में  प्रशिशुता  की  अवधि  बढ़ाया  जाना

 10238.  श्री  मुख्तिथार  fag  सलिक  म्क्तो  वाणिज्य  तथा  नागरोक  पूति  और  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  ने  शुरू  में  निर्धारित  की

 गई  प्रशिक्षुता  की  एक  वर्ष  की  अवधि  को  एक  वर्ष  और  बढ़ा  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 प्रशिक्षुओं  को  किस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है

 इन  प्रशिक्षुओं  को  सेवा  में  खपाने  के  बारे  में
 प्रशासकों का

 भावी  रुख  कया  और

 (=)  क्या  संगठन  के  साथ  अपने  जीवन  का  एक  और  वर्ष  व्यतीत  करने  के  उन्हें

 संगठन  से  बाहर  निकाल  दिया  जायेंगा  ?

 ~
 नागरिक  पूति  सहकारिता  मंत्रालय  स  राज्य  मंत्री  आरिफ  ॥

 तथा  :  राज्य  व्यापार  निगम  में  निर्यात  सहायकों  को  छोड़कर  प्रशिक्षुओं  के

 सभी  वर्गों  की  प्रशिक्षुता  अवधि  एक  वर्ष है  ।  प्रशिक्षुता  नियमों  के  अनुसार  निर्यात  सहायकों  की

 प्रशिक्षुता  अवधि  दो  वर्ष  है  ।.  प्रशिक्षुता  नियमों  के
 अन्तरगत

 इस  अवधि  को  बढ़ाने  की  अनुमति

 नहीं है  ।

 उन्हें  दो  तरह  का  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  :  कार्यालय  में  कायंगत
 प्रशिक्षण

 (@)  दिल्‍ली  प्रबन्ध  तथा  सेवा  नई  दिल्‍ली  में  सिद्धांत  में  प्रशिक्षण  |
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 तथा  :  अधिनियम  के  अन्तगंत  प्रशिज्नण  अपनी  प्रशिक्षण  अवधि  समाप्त  होने  पर

 प्रशिक्षु  नहीं  रहते  तथा  उनकी  सेवाएं  समाप्त  हो  जाती  है  विधि  के  अन्तगंत  उनके  स्थान

 पर  नये  प्रशिक्षु  रखे  जाते है
 तथा  उसी  प्रकार  उन्हें  faut  जाता  है  ।  यह  प्रक्रिया  चलती

 रहती  उन्हें  ऐसे  पदों  जो  निगम  में  हो  सकते  करने  के  मामले

 में  प्राथमिकता  की  जाती  है  ।

 नई  निर्यात  नीति

 10239.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  अह्लूरी  :  कया  वाणिज़्य  त्या  नागरिक  पूति  और  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नई  निर्यात  नीति  बनाये  जाने  के  बार  सें  निणं यप  किया  और

 यादि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  :

 तथा  :  1978-79  के  लिए  निर्यात  नीति  aaatat  सूचना  दारा  घोषित  की

 गई  थी  और  उसकी  एक  प्रति  लोक  सभा  पटल  पर  रखी  गई  थी  ।  नीति  की  प्रतिलिपि  संसद

 पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।

 भारतीय  quart  विकास  निगम  द्वारा  कमंचारियों  और  अधिकारियों  की  भर्ती

 10240.  श्री  ATTo  कोलनथाइवल्‌  :

 श्री  go

 कया  पर्यटन  और  लागर  fanaa  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  wea  विकास  निगम  द्वारा  करमचारियों  और  अधिकारियों  यों  भर्ती  के  लिए

 क्या  नीति  अपनाई  गई  ;

 क्या  कमंचारियों  की  आवश्यकताओं  के  बारे  में  देश में  समस्त  समाचार  cal  में

 पर्वाष्त  प्रचार  किया  जाता  है  ;

 गल
 दो eat में  प्रत्यक a  के  पद  च  ल

 STS  PPS Cae  वयतियों  ने  आवेदन  far

 प्  |  उ  aur  = व्यक्तियों  का  चयन  feat  चयन  क  Lea  gl  पना  Gy  ae  परींक्षा  अथवा  इंटरव्मू  के

 माध्यम  से  होता  और

 क्या  निगम  के  बिंग  के  अन्तर्गत  सब  होटलों  के  लिए  आवश्यक  कमंचारियों  की  भर्ती

 केन्द्रीय  एजन्सीं  से  की  जातीं  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  faqtat  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  भारत  wed  विकास

 निगम  द्वारा  कमंचा  रियों  और  अधिकारियों  की  भर्ती  के  लिए  अनुसरण  की  गई  नीति

 लरकारी  उसमों  के  ब्यूरो  ढारा  दिये  गये  सीति  विषभक  माम  दशक  fearedi  पर  आधारित  है  ।

 संक्षेप  में  निम्नलिखित  नीति  और  fara  अपनाये  जाते
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 य  कक  कक

 उन  निचले  aa  BHI यों  व्था  H@afescqਂ  क ेबारे  में q  जिन्हें  उसी  ad

 विशेष  से  भर्ती  feat  जाना  होता  है  जहां  निगम  ar  कार्यालय  स्थित  होता  एसे  लोगों  की

 भर्ती  पर  क्रिचार  feat  जाता  है  जो  उसी  क्षत्र  अथवा  निगम  के  स्थान  के  आसपास  के  क्षेत्र  से  सम्बन्ध

 रखते है  ।

 लिपिकों  तथा  अन्य  गेर-तफनीकी  कर्मचारियों  के  मामले  म॑  यदि  अन्य

 बातें  बराबर  हों  तो  उन  लोगों  को  तरजीह  दी  जाबी  है  जो  उस  क्षेत्र  से  सम्बन्ध  रखते  जहा

 कि  वहू  स्थित  होता  है  ।

 तकनीकी  एवं  गेर  तफनौकी  द्ोधों  प्रकार  के  मधघ्  एवं  अधिशासी  ye  मुख्यतया

 अनुभव  तथा  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  अखिल  भारतीय  आधार  प्रर  की

 वसी है

 faze  स्तरों  पर  या  तो  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापित  की  जाती है  अथवा  सम्बन्धित

 सेजगार  sere की  अधिसूचिव  की  जाती है  तथा  उसके  बाद  भर्ती  क्री  प्रक्रिय  पूरी  की

 है  मध्यवर्गीय  तथा  अधिशासी  स्तर  के  पदों  के  मामले  में  प्रमख  अखिल  भरतीय  देविक  पत्रों

 विज्ञापन  दिय  जाते  है  और  यि  ये  प्रद  क्िसी  क्षेत्र  विशेष  सें  अनकलते है  तो  इन्हें  स्थानीय

 अथवा  क्षत्रीय  भाषाओं  के  प्रमख  द  निक  पन्नों  में  शी  faatiaa  किया  जाता  है  ।  इन  मामलों  म॑

 विज्ञापन  एम्प्लॉयमेंट  न्यूज/रोजगार  समाचार  में  शी  प्रफाशित  करिये  जात ेहै  जिनका  कि  अखिल

 भारतीय  प्रघण  है  ।  अनसूचित  अनुसूचित  जनजाति  तथा  अन्य  आरक्षित  वर्गों  के  लिए

 आरक्षित  बिंदुओं  पर  पड़ने  वाली  रिक्तियों  के  मामले  में  भी  इसी  प्रकार  विज्ञापन

 दिये  जाते  है  और  इनकी  सूचना  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  संस्थाओं  तथा

 संगठनों  को  भी  वी  जाती है  और  उसको  प्रतिलिपि  अनर्साचित  जाति  व  जनजाति  कल्याण  संसदीय

 समिति  के  अध्यक्ष  को  भी  भेजी  जासी  है  ।

 जसा  कि  उपर  में  फहा  मया  जब  fra  क्षेत्र  में  कोई  स्थान  Fret  होता

 तो  Sal  क्षेत्र  की  भावा  पर  आधारित  अंग्रजी  और  स्थानीय  दोनों  हीਂ  भाषाओं  में  वहां  के  प्रमुख

 समाचार  Tat  में  उनका  काफी  प्रचार  किया  जाता  है  ।  अखिल  भारतीय  आधार  पर  प्रसारित

 wa  जाने  वाली  रिक्तियों  के  बारे  में  विज्ञावन  एम्प्लॉयमेंट  समाचार  में  भी

 प्रक्कषशत  frat  जाते है  ।

 उन  व्यक्तियों  की  farzta  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  ax  वंग  के  पद  के  लिए

 आवेदन  FHat,  जिनको  चनाव  किया  गया  और  उनके  चयन  के  प्रणाली  आदि  क  बारे  में  अपेक्षित

 सचना  निगम  के  विभिन्न  यनिटों  से  की  जा  रही  है  और  उल  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 जायगा  |

 होटलों  में  अधिकारियों  की  सभी  भर्ती  निगम  के  मुख्यालय  में  केन्द्रीकृत  क्  जाती  है

 परन्तु  स्तरों  क
 कम्ंचारियों  की  आवश्यकताओं

 क  आधर  भर्तों  की
 लाਂ  ऋ  एलिटा

 शक्तियां  मुख्य  मुख्य  seat  ज़ाद  के
 यूनिट

 प्रधान  ।  को  श्रद्दा  वी  गयी
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 Ststez  इक्विपमेंट
 कारपोरेशन  दारा

 और  सवारी  डिब्बों  की  सप्लाई

 10241.  श्री  हरि  विष्ण  कासत  १  क्या  afore  तथा  नागरिक  पूति  और
 सहकारिता

 मंत्री

 प्रोजेक्टस  इक्विपमेंट  कारपोरेशन  द्वारा  वैगनों  और  सवारी  डिब्बों  की  सप्लाई  के के  बार ेमें  31

 1978  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  535  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करंग  कि

 क्या  प्रोजेक्टस  इक्विपमट  कारपोरेशन  ने  उगांडाਂ  के
 अतिरिक्त

 अन्य  देशों  को  रेल क

 बगनों  और  warey  डब्बों  की  सप्लाई  की

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  है  और  उनके  साथ  हुए  सौदों  का  ब्यौरा  क्या

 आर

 प्रौजेक्टसਂ  इक्पिमेंट  कारपोरेशन  ने  गत  पांच  वर्ष  के  दौरान  किन  अन्य  सामग्रियों  और

 उपकरणों  BY  सप्लाई  की  है  तथा  किन  देशों  को  ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  मं  राज्य  सन्तरा  wifes

 पिछल
 पांच  वर्षों क  दौरान  नीच  लिखे  देशों  को  41. 4  करोड़ स०  मूल्य  F  2798

 मालडिब्बों  तथाਂ  103  सवारी  डिब्बों  ar  निर्यात  किया  गया  है

 पोलंड  बंगला  देश

 ईरात  मलयशिया

 जाम्बिया  फिलीपीन्स

 यगोस्लाविया  तंजानिया

 व  अफ्रीका

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  बंगला

 पू  fra,  जमंन  लोकतंत्रीय

 कोशिया  उत्तर  नावें

 पोलेंड  सऊदी  दक्षिण  तुर्की

 eafafaar,  सोवियत  स०  रा०  पश्चिम  जर्मनी  तथा

 यूगोस्लाविया
 89

 .
 3  करोड़  Go  मूल्य  का

 इंजीनियरी
 मालਂ  सप्लाई  किया  गया  जिसमें  बिजली

 के  मशीनी  दस्ती  डीजल  साइकिलें  तथा

 HT  सामान्य  गढ़ी  तथा  ढली  डीजल  रेल  इंजन  और  मालਂ  डिब्बे

 तथा  सवारी  डिब्बों  को  छोड़कर  get  सभी  रेलत्रे  उपस्कर  शामिल  है  ।

 तम्बाकू  की  कुछ  किस्मों  क  मुल्यों  सें  गिरावट

 10242,  श्री  ज्योतिमंय
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी है
 कि

 तम्बाक्‌  की  फल्यूक्योई  और
 विरजीनिया  तथा  कुछ  अन्य  फ्रिस्मों  के  मुल्यों में

 are  गिरावट
 हु ba  ad  न  हुई  और
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 क्या  इस  वर्ष  तम्बाकू के  बहुत  कम  मूल्य  को  देखते  हुए  सिग्रेट के  मूल्यों  को  कम  करने

 हेतु  सरकार  शीघ्र  ही  लागत  पर  आधारित  मृत्य  निर्धारित  करेगी  ?

 a
 ~  है

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  आरिफ

 1977
 की तुलना में  1978 के  दौरान  कच्चे  तम्बा  की  थोक  कीमतों में  स्पष्ट  गिरावट

 की  प्रवृत्ति  रही  है  ।  तथापि  जहां  तक  Keats  वर्जीनिया  तम्बाकू  का  संबंध  यह  कहना  सही

 नहीं  है  कि  कीमतों  में  भारी  गिरावट  रही  कुल  मिलाकर  आंध्र  प्रदेश  में  वर्जीनिया  तम्बाकू

 की  कीमत  पिछले  at
 की

 में  इस  aw  लगभग  10.15  प्रतिशत  कम  थी  ।

 सिंगरटों  की  कीमत में  तम्बाकू की  लागत  केवल  एक  गौण  तत्व  है  और  इसलिए

 तम्बाकू  की  कीमत  में  कमी  के  परिणाम  स्वरूप  लागत  कीमत  निर्धारित  करने  से  कोई  विशेष

 fang  नहीं  निकलेंगे  ।

 aerereattt  gregtartergs’  की  खरीद

 10243.  श्री  किशोर  लाल  :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  1977  मे  ‘Sarareaatt  gTEsteANTESਂ  की  खरोद के  बारे  में  पाई  गई

 अनियमितताओं  पर  tela  जांच  ब्यूरो  द्वारा  कोई  निमित  मामला  ea  फरिया  गया

 aa  नियमित  मामला  कंब  दर्ज  किया  गया  और

 इसमें  सम्बद्ध  व्यक्तियों  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नागरिक  पूति  TAT  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर्फि  :

 जी  नही ं।

 तथा  :  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 Staying  Facilities  in  Youth  Hostels  of  Trekking  Parties

 आ  11.0 10244.  Shri  S.  S.  Somani  दै  Wil  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be

 pleased  to  state

 facilities  to  trekking  parties  and (a)  whether  youth  hostels  also  provide  stayi

 mountaineers;

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  whether  Government  are  in  a  position  to  give  some  directions  to  the  States

 for  providing  these  facilities  ?

 The  Minister
 of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik) :  (a)

 Yes,
 Sir.

 (b)  and  (c)  :  Do  not  arise.
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 q  द्र्ल्लां  म
 =a 7s  wer

 10245.  डा०  रामजी  rag  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  fama  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  में  हाल  ही  में  आधा  बवंडर

 far  परमाण  विस्फोट  अथवा
 6.0

 फ्यूजनਂ  के  सम्त  नहीं  हो  सकता  था  ;

 क्या  यह  सच  है  fatay  विषवविद्यालय  के  भौतिकी  विभाग  के  श्री  एस०  के
 ०

 त्रिखा  ने  विनाश  के  स्थान  पर  सामान्य  स्तर  से  50  प्रतिशत  अधिक  रेडियोधर्मीता  को  पाया

 क्या  ae  सच  है  कि  बवन्डर  में  रेडियों  धर्मीता  पाई  जाती  और

 क्या  सरकार  बवंडर  के  कारणों  कीਂ  जांच  करने  के  लिए  तकनीकी  विशेषज्ञों  क्री  एक

 समिति  नियुक्त  करेगी  ?

 पयंटन  और  नागर  विमातन  मंत्री  (sft  Tawa  :  (#)  और  :

 चार  पत्नों  में  एक  f<qte  छपी है
 कि  श्री  एस०  के ०  faa  ने  बवंडर  आने  के  25  घंटे

 ate  उसके  ढारा  प्रभावित  क्षेत्र  का  एक  tfeay-afwar  सर्वेक्षण  एक्टिविटी  faut

 और  यह  पाया  फि  यह  रेडियो  धरमिता  बेक  ग्राउंड  लेविल  से  डेढ़  गणा  अधिक  थी  ।  मौसमचिदों  के

 बिचार  में  एसा  नहीं  है  कि  न्यूक्लियर  फ़िशन  या  फ्यूजन से  ऊर्जा  मिले  बिना  बवंड़र  संभव  ही

 नहीं  है  ।  मौसम  waa  साहित्य  में  ऐसो  कोई  fate  नहीं  मिलती  कि  ब्रवंडर  केवल

 फिशन  या  द्वारा  ही  पंदा  होते  है  ।

 सरकार  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 Verification  of  Arrears  of  Taxes  Against  Birla  Group  of  Industries

 10246.  Shri  Hukamdeo  Narain  Yadav:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 to  state

 (a)  the  manner  in  which  arrears  of  taxes  against  Birla  group  of  industries  are

 verified;

 (b)  whether  Government  prapose  to  verify  the  aceounts  beaks  in  order  to  get

 complete  information  and  propose  to  lay  balance  sheets  on  the  Table  of  the  Houses
 and

 (c)  the  names  of  the  political  parties  and  leaders  who  were  given  donations  by
 Birla  group  of  industries  during  the  period  from  1973-76  indicating  the  amount  thereof
 and  whether  information  in  this  regard  is  proposed  to  be  laid  on  the  Table  of  the

 House  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Zulfiqusrulla) :  (a)
 The  cases  of  Birla  group  assessees  at  Calcutta  and  Bombay,  have  been  placed  under

 the  Commissioner  of  Incometax  (Central)  to  ensure  a  proper  supervision  of  the

 assessments  and  realisation  of  taxes,  At  other  places  also  these  cases  have  been  placed
 under  the  Charge  of  senior  officers.

 The  arrears  of  tax  are  carried  forward  in  each  case  after  making  a
 proper

 reconciliation  of  the  demand  raised  durin
 the  balance  remaining  unpaid.

 g  the  year,  tax
 paid

 against  such  demand  an
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 (b)  As  stated  in  reply  tq  part  (a),  the  cages  belo  nging  to  the  Birla  Group
 are  at  present  being  looked  after  by  the  Income-tax  Officers  (Central  Charges)  णा

 ather  senior  officers  for  the  purpose  of  detailed  investigations.  In  addition,  a  Special

 Cell  has  been  created  to  look  after  the  Income-tax  matters  relating  to  the  Birla

 group,  and  other  cases  of  this  type.

 available  with  the The  balance  sheets  are  public  documents  and  are  always

 Registrar  of  €£ompanies  and  as  such  there  is  no  place  these  en  the  Table

 of  the  House.

 the (c)  Political  donations  made  by  the  Companies  are  always  mentioned  in
 Balance  sheets  and  the  donations  made  by  the  Birla  Group  during  the  years  1973-76

 ate  available  in  printed  copies  of  the  Balance  Sheet  of  the  various  companies.

 तमिल  नाडु  तथा  केरल  में  मारे  गये  छापों  मे
 तम्बाक

 के  नकली  afact  का  पकड़ा  जाना

 10247.  थी  मनोहर  लाल  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  वर्ग  fe:

 क्यों  कोयम्बाटोर  तथा  केरल  मे  1975  में  छापे  मारे  गये  थे

 जिनसे  अधिकारियों  के  जाली  हस्ताक्षर  युक्त  तम्बाक्‌  के  नकली  पिट  पंकडे  गये

 यदि  तो  इस  मामल  में  सरकार  द्वारा  क्या  प्रभावी  कदम  अर्थात  विभागीय

 की  गई  है  जिसमें  लायसेंस  रद्द  मुकदमा  अन्तविभागीय  पत्र  व्यवहार

 तथा  उसी  प्रकार  की  अन्य  उचित  कार्यवाही  भी  शामिल  और

 विभिन्न  मामलों  संबंधी  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ?

 दिस  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  जर  (7)  :  सूचना

 एकत्न  की  जा  रही  है  और  सदन  फ्टल  पर  रख  दी  जायगी

 WTEANT  राषट्रीय  wine  के  पाप्त  धन  Ra  आयकर  के  लिय  आंको  गई  ale

 10248.  श्री  भनोहुर  लाल  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  निक करण  कीं

 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  पास  समय  समय  पर  उपलब्ध  धन  एवं  निधीयों  नकद

 a  ब्राप्तिकों  के  रूप
 मैं  दोनों  कर  भर्थात्‌ ब  धन  कर  एवं  आय  कर  लगायें  जाति है  ;  और

 सरकार  ने
 दत

 बारे  में  प्रभावी  कदम  उठाए  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  +  भा तद  राष्ट्रीय  कांग्रेस  पर

 व्यक्तियों  की  संस्था  की  हैसियत  में  कर  लगाया  ज़ा  रहा  है  और  इस  उसे  धनकर  अदा

 नहीं  करना  हता  है  ।  उसके  धन  के  सम्बन्ध  माँ  कोई  धनकर  नहीं  लगाया  मया  हैं  ।

 नेफकिन  दल  ATART  1961  के  अ्तमंत्र  कर  लगने  योग्य  आय  आयकर

 अदा  करना  होता  क्योंकि  राजनीतिक  दलों  को  आयकर  से
 छूट  प्राप्त  नहीं  है

 ।

 आयकर  का  कर-निर्धारण  qt  1975-76  तक  किया  जा
 चुका  है  ।

 करनिर्धारण  ae  1976-77  तथा  1977-78  के  लिए  विवरणी  मंगाने के  निम्ति  सोटिस

 जारी  किर्य
 ग्य  थ  और  gag  fagcfnat  कर  दी  ग़पी  हैं

 123



 Written  Answers  Vaisakha  22,  1900  (Saka)

 aad  fanny  सोनीपत  (afzarat)  et  पूंजी  निवश  का  स्त्रोत

 10249.  श्री  ओम  प्रकाश  त्यागी  :  कया  वित्त  मंत्री  Fee  हिंमको  सोनीपत

 पूँजी  निवेश  के  बार  म  14  1978  के  अतारांकित  प्रश्त  asa  6752

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्री  बेद  प्रकाश  संख्या  2)  एक  सरकारी  कमंचारी  यदि  हां

 तो  वह  किस  विभाग  में  fara  है  और  उनका  सरकारी  पद  क्या  है  ;

 1  1973
 सें

 अब  तक  वर्ष  वार  उसने  कितने  आयकर  का  भुगतान  किया  ;

 क्या  आयकर  विभाग  में  उक्त  स्रोत  का  पता  लगाया  था  जहां  से  श्रोमतों  कृष्णा  रानी

 और  श्री  वद  प्रकाश  ने  1  भप्रेल  1973  से  31  1973  तक  इतनी  बड़ी  धनराशी  का  निवेश

 frat  और  यदीं  तो  उक्त  स्रोत  क्या  है  ;  और

 यदी  सत्त्यापन  नहीं  किया  गया  है  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  :  हां  ।  श्री  वेद  प्रकाश  गुड़गांव

 जिला  और  सेशन  के  न्यायाधीश  हैं  ।

 अपेक्षित  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  उपलब्ध  होते  ही  इसे  सदन  पटल

 दिया  जाएगा  ।

 और  :  Fae  हिमको  लेबोरेटरिज  के  केरनिर्धारिणों  को  करनिर्धारण  ag

 1975-76  तक  पूरा  किया  जा  चुका  है  और  इस  कायंवाह्ों  के  दौरान  सम्बन्धित  ऋणों  के  स्रोतों

 की  जांच  की  गई  जो  श्री  वेद  प्रकाश  और  श्रीमती  कृष्णा  रानी  द्वारा  fer  गये  दिखाये  गये  थे

 और  यह  स्पष्टीकरण  दिया  गया  फि  ऋणों  की  रकमें  इन  दो  sTEtiat  के  बेक  खातों  A  अदा  at

 गयी  थीं  ।  वित्तीय  ag  1975-76  और  1976-77  वे  दौरान  श्री  वेद  प्रकाश  द्वारा  कोई  नया

 ऋण  नहीं  दिया  गया  बताया  जाता  है  ।  जहां  तक  उन  ऋणों  का  सम्बन्ध  है  जो  श्रीमती  कप्णा  रानी

 द्वारा  31-3-1975  के  पश्चात्‌  दिये  गये  बताय  गय  नहीं  की  संगत

 करनिर्धारण  अनिर्णीत  पड़े  है

 Taxes  Outstanding  Against  Shri  Raghunath  Pandey  of  District  Muzaffarpur  (Bihar)

 to  state

 10250.  Shri  Hukamdeo  Narain  Yadav:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased

 (a)  the  total  amount  of  loans  advanced  to  Shri-Raghu  Nath  Pandey  owners  of
 ‘Amar  Talkies’  and  many  industrial  establishments  of  District  Muzaffarpur  in  Bihar
 by  the  nationalised  banks  during  the  period  from  1975  to  1977,  year-wise  and  the
 amount  thereof  outstanding  against  him;  and

 (b)  the  amount  of  various  Central  Taxes  outstanding  against  him  indicating  the
 dates  since  when  outstanding  and  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government
 for  its  realisation  and  if  not  the  reasons  therefor ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Zulfiquarulla)  :  (a)
 In  accordance  with  the  practices  and  usages  customary  among  bankers  and  also  in

 conformity  with  the  provisions  in  the  statutes  governing  the  Public  Sector  Banks,
 information  relating  to  the  of  banks  is  mo  generally  divulged.
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 (b)  the  position  regarding  outstanding  direct  taxes  is  that  Shri  Raghunath
 15,819 /- Pandey,  Individual,  was  in  arrears  of  tax  Rs.  comprising  income-tax  of

 Rs.  14,983/-,  demanded  on  17-2-78,  penalties  u/s  140A(3)  amounting  to  Rs.  570

 demanded  on  2Z1-3-75  and  wealth-tax  of  Rs.  266  demanded  on  10-4-72.  A  petition
 for  stay  of  the  demand  of  Rs.  14,983  is  under  consideration.  The  balance  demand
 is  expected  to  be  realised  within  a  fortnight.

 Shri  Reghunath.  Pandey  is  also  assessed  in  the  status  of  HUF  from  which  income-

 tax  of  Rs.  29,559  made  up  of  Rs.  9674  demanded  on  3-12-77  and  Rs.  19,885  demanded
 on  18-2-78  is  outstanding.  The  assessee’s  petition  seeking  stay  of  these  demands  is

 under  consideration.

 The  information  regarding  outstanding  amounts  of  customs  and  central  exise

 duties,  if  any,  against  Shri  Raghunath  Pandey  are  being  collected  and  will  be  placed
 on  the  Table  of  the  House.

 कागज  का  आयात

 10251.  शी  वयातार  रवि  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारीता  मंत्री  यह

 बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 कण  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  ‘arnetad’  कागज  के  आयात  कि  अनुभत्ति  है  जर्बाक

 आयात  नीति  के  अन्तगंत  लो  सेलूलोज  वाडिंग  कीं  अनुमति  दी  जाती  है  :

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  :

 तथा  :
 माननीय  सदस्य

 का  आशय
 शायद  उन  साफूट  तथा  एऐवजाबण्ट  टिशू  पेपर

 सें  है  जो  टायलेट  पेपर  नेपक्रिन  आदि  बनाने  के  काम  आता है  ।  यह  मद  तथा  लौ  ्य ०१

 वाडिंग  विशेष  प्रकार  के  टिशू  पेपर  है  जिसे  चालू  नीति  के  अन्तगंत  आयात  करने  की  अनुमति  है  ।

 अन्य  देशों  म  कार्यरत  quza  केन्द्र

 10252.  श्री  अहमद  UHo  पटेल  :  क्या  पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंग  कि

 अन्य  देशों  में  कार्यस्त  भारतीय  wes  aad  केन्द्रों  की  कितनी  है  एवं  उनके

 संबंध  में  ब्यौरा  कया है  ;

 क्या  भावों  दो
 वर्षो

 में  उक्त  ऊत्द्रोंकों  संख्या  में  वुद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  हां  ,  तो  तत्तम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  ?

 qa  और  नागर  विानन  मंत्री  पुरूषोत्तम  इस  समय  fatat  में

 भारत  सरकार  के  18  पयंटन  कार्यालय  हं  ।  ऐसे  कार्यालयों  कीं  सुची  ;  जिसमे  उनके  अंतगंत  आने

 वाले  क्षेत्र  भी  सम्मिलित  हें  संलग्न  है  ।

 और  मलेंशिया  से  cep  यातायात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कुआलालम्पुर  में

 एक  Ld TIT¢T
 कॉर्यालय  खोलने

 का
 एक प्रस्ताव है  ।  ANTES  नग  TAR  तथा  वित्त  मंत्रालय  के

 परामर्श  में  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाता  है  ।
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 fatty

 विदेशों  a  सरकार  के  दणटन  erate  की  ससी

 इस  समय  विदेशों  मैं  18  कॉर्वालय  हैं  जिनके  निमनलिखित  क्षेत्र  आते  हैं
 :---

 गे  ऑपरेशन  अमरींका  के  प्रबंधों  के  क्षेत्रीय
 त्ययाक

 ala  कंरते  अंतंगंत  To  एस०  इन  कॉर्यालयों  के

 ate  एंजल्स  ae  कंनीडों
 तथा  की  ः  कार्यकलापों  की  देखभाल

 farnTm  faa  द्वीप  समूह  आते  |  करता है  ।

 टीरंटो

 आपरेशन  यू ० के ०  के  प्रबंधों  के  अतगत
 लद

 काय  करता
 इसके

 अंतगंत  To  ब, ०

 तथा  आयरलैंड  आते

 जनेवा  है

 परस

 फ्र रुफट  अपरेशन  यूरोप  के  प्रबंधों
 के

 अंतगंत  कप  जनेवा  स्थित  क्षत्नीय

 करते  इन+  अंतर्गत  Asta Ta पो  य  शक  इन  र्यालियों  के

 ब्र  पल्ज  |  शयंकलापों  की  देखभाल

 |

 आता है  ।

 करता

 10  स्टॉकहोम  |

 11  वीना  |

 12  मिलान  wt ही

 13  सिडनी  इसके  अतगत  न्यूजीलैंड
 तथा  |

 क्षेत्रीय  निदेशक , फिजो
 alqaye  atte  ह ै|  fas-

 14  पर्था
 इसके  अंतगंत॑  आस्ट्रेलिया  आता  इन  कार्यालयों  के

 हैं  ।
 (aT,

 1978  में  खोला  काय  कलापों  कीं  देखभाल

 15  fartra x  tan  अंतंगत  मलेशिया  तथा  |  war है
 ।

 इंडोनेशिया  आते हैं  ।

 16  टोफियी  इसके  aaa  फिंलिपीनें  तथा  aaa  निदेशक

 हांगकॉंगਂ  आते
 ,  इन  कार्यालयों के

 17  बकाक  इसके  अंतगंत
 थाइलेंड

 आता  हैं  ।  कॉये कलापों  की  देखभाल

 (art,  1978  मे  खोला  करता है  ।

 18  कें वर्त  इसके  afteday  एशिया  के  देश

 हं  \

 इनके  सपर्पक्त दि  कुक  sratertt  के  संलग्  afer  प्रोत्वोहन  अधिकारी

 यू०  TYo  Yo  में  atritrcey  Bo  सी ०  तथा  सनिफ्रीसंस्की और  तेरहीन
 )

 तथा  yet  (arezferat)  में  नियुक्त किए  गए  हैं

 15  ह
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 2  ा

 3500  )

 द  और  aha  में  wear  dita

 10253.  श्री  अमृत  कासर  कयों  पर्थेटर्न  और  नागर  fanaa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दमन  और  दोव  में  फ्रितने  जनता  होटल  निर्माण  करने  का

 प्रस्ताव  हैਂ  और  fat  फ्रितना  समय  faatfeg  fear  गया  है  और  अन्य  बातों  के  साथ  साथ

 इस  पर  frat  ae  केंरेने  की  प्रस्ताव  है  |

 asso दमण  और  aa  का  ay ea टेन  आकंषण  के  स  ट  wl  केन्द्र  के  रूप  में  विकास  fat

 जानें  के  बारे  में  वतंमान  स्थिति  क्या  है  ;  और

 उक्त  क्षेत्र  में  भविश्य  ने  पर्यटन  के  लिये  क्या  परियोजनाएं  और  कार्यक्रम

 आरम्भ  वक फप  जायेंगे  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्वत  और  नागर  taqiay  मंत्री  TSUNCAA  :  (*)  1978-83  की

 वर्षीय  योजना  में  नई  कलफत्ता  मद्रास  के  में  जनता  होटलों

 के  निर्माण  का  प्रस्ताव है  जनता  होटलों  का  निर्माण  करने  के  लिए  अन्य  पर्यटन  केन्द्रों  का

 निर्धारण  सर्वेक्षण  करने  के  बाद  किया  जाएगा  ।  अतः  दमण  और  दीव  के  संघ

 शासित  प्रदेश  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे  एक  जनता  होटल  के  निर्माण  पर  फिलहाल  कोई  पूंजी  लगाने  का

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  पयंदन  विभाग  ने  यूथ  ट्रैवल  को  बढ़ावा  वेने  के  लिए  5.08  लाख  रूपए  की

 लागत  से  पणजी  में  एक  46  शप्याओं  वाले  युवा  होस्टल  का  निर्माण  फिया  है  केस्द्रीय  पयटन

 दारा  गोवा  में  बुने  sl  के  साथ-साथ  सुरक्षित  समुद्र-तटीय  क्षत्रों  के  विकास

 का  faatcoy  करने  कें  लिएं  20  लाख  रूपए  की  लागत  से  एक  जल-सर्वेक्षण  fear  गया  ।  पणजी

 में  युवा  होस्टल  के  सदुप्रोग  a  ant  के  लिए  ,  जल-क्रीड़ा  क्रियाकलाप  area  बघारने  का

 भी  प्रस्ताव  है  बशर्तें  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  उपयुक्त  जल-क्षेत्र  उपलब्ध  हों  ।  इस  संबंध  मे  संघ

 शासित  प्रदेश  के  प्रशासन  से  Tiga  तथा  जुआरी  नदियों  के  साथ  वाले  चुने  हए  क्षेत्रों  में  सर्वेक्षण

 करने  का  अन्रोध  fear  गया  है  ।

 भारत  ates  विकास  निगम  द्वारा  1978-83  वाली  पंचवर्षीय  योजना  में  गोवा

 निधियां  उपलब्ध  होने  की  अवस्था  2/3  स्टार  के  50  कमरों  वाले  होटल  का  निर्माण  करने  का

 प्रस्ताव है  ।

 विश्व  बेक  क्षि-प्रधान  परियोजनाएं  तथा  afafanra  कार्यक्रमों  में  वित्त  पोषण  का  प्रस्ताव

 10254.  श्री  अमत  कासर  :  eat  facet  मंत्री  यह  बतान  की  sat  करेंग  कि

 विश्व  बैंक  ने  देश  में  कृषि  अनुसन्धान  कुंषि  प्रधान  परियोजनाओं  तथा  ग्रामीण

 विकास  कायंक्रमों  के  विकास  में  न  लगाने  का  प्रस्ताव  far

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 इसमें  से  कितनी  राशी  cat  her  में  व्यय
 की

 जौजेगी
 ?
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 fara  मंत्री  (  श्री  एच०  एम०  पटेल  :  हां  ।

 इस  समय  विचाराधीन  सम्मावित  परियोजनाओं  की  सूची  में  दी  गई  है  ।

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दमन  और  दीवਂ  के  लिए  अभी  कोई  विशेष  परियोजना  नही  है  ।

 faaca  1

 विश्व  बेक  दूबारा  वित्तपोषित  किए  जाने  वाल  कृषि  के  क्षेत्र  की  fara के  है  राधीन  सम्भावित

 परियोजनाओं  की  सूची

 हरियाणा  सिचाई

 2  मांडेवा  stan  आधुनिकीकरण

 पंजाब  सिंचाई

 4  राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान

 कृषि  सहकारिता  विकास  निगम

 अन्त रद  MT  मीन  उद्यॉंग

 संयुक्त  ate  विस्तार  एवं  अनुसंधान

 वर्षा  से

 महाराष्ट्र

 10.  कृषि  तथा  विकास

 11.  गुजरात

 12.  समुद्री  मीन  उद्योग-केरलਂ

 13.  गुजरात  उरंवक

 नेवा-निवत्ति  बिक य शन  और  परिवार  पेंशन  प्राप्त  करने  वाल  केन्द्रीय  सरकार  के  प  शनर

 10255.  श्रो  राजाराम  शंकर  राव  सान  :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (#)  जेवा-निवुत्ति  aT  और  परिवार  पेंशन  प्राप्त  करने  वाले  केन्द्रिय  सरकार  के  पेंशनरों  की

 कल  संख्या  फ्रितनीਂ  है  ;

 केन्द्रीय  सरकार  के  उन  Tare  कीं  कल  संख्या  कितनी  जिन्होंने  अपने  पेंशन  के  एक

 भाग  को  राशिक्ृत  करवा  लिया  था  और  ;

 उनमें  से  फ्रितने  पेंशनर  71-75,  76-80  और  81-85  के  आयु-वर्ग  में  है
 ?

 face  मंत्री  (  श्री  एच०एम०  पटेल  )  :  1-1-76  को  केन्द्रीय  सरकार  के  पेंशन-भोगियों

 पेंशन-भोगियों  की  कल  संख्या  लगभग  9.84  लाख  थी  ।

 संबंध में  जन्होंने  1973  से  1975  तक केन्द्रीय  सरकार  के  उन  पेशन-भो  frat

 दौरान  अपनो  पेंशन  राशीकृत  की  उपलब्ध  सुचना  निम्न  प्रकार  है  :-

 उन  व्यक्तियों  की  कल  संख्या

 सेवा  Fraq  हुए  है  ।.  लयभग

 उन  पेंशन-भोशियों की  कल  संख्या

 जिन्होंने  अपनी  पेंशन  राशीकृत  की  है  ।  51,400  लबभग
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 यह  सूचना  पेंशन  की  स्वीकृति  देने  और  अदायगी  को  प्राधिक्त  करने  के  लिए  जिम्मे

 अभिकरणों  द्वारा  रखें  गए  रिकाड़  में  नहीं  रखी  जाती  है  ।  इस  सुचना  को  wafer  करने  के
 लिए

 ast  संख्या  मं  सारे  देश  में  फलें  हुए  सरकारी  gat  आदी  जो  पेंशन  वितरण  करतें

 सभी  पेंशन  अदायगो  आदेशों  को  समीक्षा  करनी  होगो  ।  यट  विचार  है  कि  इस  सचना  को  एकत्र

 करने  में  जितता  समय  लगेंगा  और  परी  श्रम  करता  पडंगा  उसके  अनूकल  परिणाम  नहीं  निफलेंगें  |

 सरकारी  पशन  पान  वालों  की  संख्या

 10256.  श्री  राजाराम  शंकर  राव  मान  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतान  कीं  कृपा  करेंगें  कि

 सरकारी  पेंशन  पाने  वाल  उन  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  जो  1  1964  से

 qa  हुये  और  31  1976  को  जी'वित  थे  ;  और

 उनमें  स  कितन  लोगों  को  सवा-निवृति  के  बाद  38  पेंशन  मिली  तथा  उनको  15  माह

 के  वेतन  और  भत्तों  के  बराबर  मत्य  एबं  संवा-निर्वात्ति  उपदान  दिया  गया  ?

 बित्त  मंत्री  एच०  एम०  पटल )  और  :  इस  सूचना  को  एकब्रित  करने  के

 लिए  fafaa,  रेल  तथा  डाक  व  तार  फ्शनों  को  प्राधिकृत  करन  अदायगी  करन  के  लिए

 बहुत  बड़ी  संख्या  म  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  अभिकरणों  के  साथ  संदर्भ  करना

 पडेगा  जिनको  वांछित  सूचना  एकब्रित  करन  के  लिए  1-1-1964  स  पहले  सवा-निवृत्त  हुए  सभी

 व्यक्तियों  के  पेंशन  संबंधी  मामलों  की  समीक्षा  करनी  होगी  ।  यह  विचार है  कि  सूचना  एकब्रित

 करने  में  जितना  aaa  और  परिश्रम  करना  सम्भावित  परिणाम  उसके  अनुकूल  नहीं

 निकलेंगे  |

 सन्ट्ल  फरुखाबाद  feqina,  कानपुर  कलक्टरी  मं  नियुक्तियां

 10257.  श्री  मनोहर  लाल
 :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बतानें  कं  कृपा  करेंग  कि  क्षेत्रीय  सेवाओं  में

 रंजरों  की  तैनाती  और  tat  में  तथा  निवारक  कार्यों  पर  अधीनस्थ  अधिकारियों  की  बारी  बारी

 करने  के  बारे  में  सरकार  को  नीति  क्या  है  और  सेन्ट्रल  फरूखाबाद

 gait  कलेक्टरी  में  आपात  स्थिती  के  दौरान  इस  नीती  का  किस  सीमा  तक  वास्तव  में  अनुसरण

 क्रिया गया  था  ?

 वित्त  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  सतीश  :  माननीय  सदस्य  दवारा
 प्रयुक्त

 LRT

 पद  का  अथ  स्पष्ट  नही ंहै  बह  मान  लिया  गया है  कि  इसका  समूह  पदों  सीधे

 भरती  किये  गये  अधिकारीयों  से  भिन्न  सहायक  समाहर्ता
 और  उनसे  ऊपर  के  ओहदे  के  अधिकारियों

 से  है  |  यह  भी  मान  लिया  गया है
 कि  अधिकारियों  '

 पद  का  अभिप्राय  केन्द्रीय  उत्पादन

 शल्क  के  निरीक्षकों  से

 2.  सीमाशल्फ  और  केन्द्रीय  उत्पादगश  लक  के  सहायक  समाहर्ता  और  उप-समाहर्ता  स्तर  के

 fatayat  एक  तंनाती  से  दूसरो  तनाती  पर  तबादला  आम  तौर  पर  4  साल  की  अवधि

 के  बाद  fat  जाता हैं  ।  कभी-कभी  यह  अवधि  प्रशासनिक  कठिनाई  के  मामलों

 feat  खास  पद  पर  करायें  के  स्वरुप  आदि  की  वजह  से  घट-बढ़  सकट  है  ।
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 3.  तक  कानपुर  CHTAATAT  के  फरुखाबाद  प्रभाग का  सम्जन्ध  सहायक

 जी  सीध  भरती  किय  गय  अधिकारीं  13-1-1975  से  8-2-78  तक  अर्थात्‌  लगभग

 तीन  बर्षों  के  लिए  वहां  तैनात  रह  ।

 4,  केन्द्रीय  उत्मादनशल्फ  के  निरोक्षकों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  सामान्य  नोति  यह  है  कि  ve

 एक  ही  स्थान  पर  चार  थे  छह  वर्षों  से  अधिक  की  अर्वाधि  के  लिए  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  ।  परन्तु

 तबादलों  ay  fataa  नति  अलग-अलग  समाहर्ताओं  काम  की  fea,  समाहर्तालिय  में

 विभिन्न  स्थानों  के  हालातों  और  अन्य  संगत  कारणों  को  ध्यात  में  र्ख्त  तेयार  करके  अमल  में

 लायी  जाती  है  ।  पहुं  बताया  गया है  फ्र  केन्द्रीय  उत्पादनशुल्क्  कानपुर  में  सामान्य

 नीति  यह  रही  है  फि  सनाई्ता  दूघारा  अधिकारोयों  को  दो-दो  साल  बाद  उसी  स्थान  पर

 एक  बहुपदीय  अधिकारों  रंज  Mo  से  दसरे  रेंज  में  बारो-बारी  तनात  Pear  जात

 चाहिए  ।  एक  ब  पय  अधितरी  रंज  में  अदला-बदली  प्रशासनिक  सविधां  और  ग्रस्त  फाय  के

 स्वख्प  के  अपसार  प्रभारी  अधीक्षक  दवारा  क  जाने  होती  ।  निवारक  afact  थे  तनातीं  के

 संबंध  नोतिਂ  यह  है  कि  समाहर्ता  दवारा  मीट  तौर  पर  बताए  गए  सिद्धान्तों  को  ध्यान  में

 कर  aferntcrat  की  प्रभागीय  निवारक  यूनिटों  में  तनातीਂ  का  सहाथक्र
 सभाहर्ताओं

 को

 करना  चाहिएं  ।  समादहर्वा  ने  इच्छा  रुयक्ल  की  थी  कि  अधिकारियों के  निवारक  यूनिटों  सें  आम

 तौर  पर  दो  साल  से  अधिक  समय  के  far  नहीं  रखा  जाय  fan  उन  साभलों  को  छोड़  कर  जिनमें

 धिकारो  का  क्राप  निष्पादन  बहुत  अच्छा  रहा  हं  ।

 5.  आपात  स्थिती  के  दौरान  कानपुर  समाहर्तालिय  के  फरुखाबाद  प्रभाग  सें  इस  नी fa  q के

 स्वयतन  के  संबंध  में  यह  बताया  गया है
 कि  नीति  का  पालन  किया  जा  रहा  था  |  जहां  तक

 कायमगंज  में  प्रभाग  में  )  बहुपदीय  अधिकारी  रेजों  का  संबंध  निरीक्षकों  के  मकाम

 की  सामान्य  अवधि  दो  साल  थी  और  कायमगंज  में  निरीक्षकों  के  एक  बहुपदीय  अधिकारी  रेज  से

 दूसरी  रंज  म  तबादले  सामान्य  तौर  पर  एक  साल  बाद  (HT  गये  थे  |

 6.  फरुखाबाद  प्रभाग  मं  निवारक  सुनिटों  मे  अधिकारियों  की  त्नाती  के  संबंध  यह  बताया

 शया  है  fx  सहायक  दन  धुनिटों  मे  arfeaatdyat  के  ard  निष्पादन  के

 सार  अपने  प्रभाव  में  farce  बूनिटों कें
 और  उत्तम  बाहर  अधिकारियों  की  अदला-बदली  कर  wee

 ओरिएंटल  फायर  एण्ड  जनरल  इंश्योर  लिमिट ड़  के  faarciena  पड़े

 बत  azar  के  दावों  arargt  सामल

 10258.  श्री  दुर्गा  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ओरिएंटल  फायर  एन्ड  जेनेरल  इंश्योरेन्स  कम्पनी  लिमिटेड  के  मंडी  स्थित  शाखा  कि

 कार्यालय  और  चंडीगढ़  स्थिति  मुख्य  कार्यालय
 में  इस  समय  बस  दुर्घटना  के  दातों  सम्बन्धी  कितने

 मामले  फसले  के  लिये  है

 क्या  यह  सच
 है

 कि  हिमाचल  प्रदेश  के  कांगड़ा  जिले  के  कायस्थ  बस  सर्विस  नगराटा

 कमान  दूवारा  उक्त  कम्पनी
 में

 STqz  किये  गये  दावों  सम्बस्धी  सामले  अभी  तक  निपटाये  नहीं

 गये  हैं  ;  ।
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 यदि  at,  तो  इसकें  क्या  कारण  है

 क्या  इन  सभो  विचाराधोन  मामलों  के  weer  सिपटान  के  कम्पनी  के  मंडी

 कार्यालय  को  कोई  अनदेश  दिये  जो  रहे  और

 कब  तक  निपटाये  जाने  को  आशा  है
 ?

 जित्त
 मंत्री

 (at  एच०  एम०  :  मंडी  स्थित  शाखा  कार्यालय में  चार  दाव

 faarctal  है  '।  चंडोगढ़  प्रभागीय  कार्यालय
 में  इस  समय  कोई  दग्वा  बकाया  नहीं  है  ।

 जिस  दावे  के  बारे में  पूछा  qa  है  वह  3-5-1978  को  निपटा  दिया  wars  ।

 यह  सवाल  पदा  हो  नहों  होता है  ।

 और :
 ()

 ast  स्थित  शाखा  कार्यालय  से  विवाराधोन  चार  दातों  में  से  एक  मामले

 अन्य  सीन  दावों  की  सूचना  कम्पनी  को में  डाक  द्वारा  GH  भेजा जा  रहा है  ।

 1978  में  हो  है  और  उनके  संबंध  में  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 1978  म  मास्को  दरी  भारतीय  weal  का  आयोजन

 10259.  श् बोध  रण  पद  दास  :  क्या  वाणिज्य  aur  नसागरिकर्पाति  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  को  HIT  करेंग  कि

 क्या  1978  में  मास्को  में
 दूसरो

 भारतीय  प्रदश  be  र आ  योजित  करने  क

 निण॑य  अंतिम  रुप  से  ले  लिया  गया

 बलन्घात  की  कलात्मक कपा  ब्रघें  1978  में  प्रदर्शनों  में  पोतल  तथा

 बर्तन  तथा  अन्य  चीजें  जायेगी

 तथा यदि  नह  तो  विभिन्न  तथा  कोसे  से  बनो  कलात्मक  वस्तुअ

 अन्य  चोजों की  सची  क्या है
 ?

 वाणिज्य  सागरिक  पूति  सथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र  (ato  आरिफ

 से  (7)  :  Tar  जिन  कलावस्तुओं  का  क्रिया  जाना  उन  में  शामिल  है

 हात्मा  गांधी  gar  ररींद्रनाथ  ठाकुर  की  कांसे  की  आबक्ष  प्रतिमाएं  fas  तथा  पावती

 की  लाजम्रहस  करा  संजोर  मंदिर  का  माडल  ;  PCEECES  के  राजा  राणी  मंदिर

 का  व्याख्यानमुद्रा  गांधार  में  मौर  गांधार
 ;  नालंदा  के  कॉस्य  स्तूप  और  कुछ  मौलिक

 faa  व  मुर्तियाँ  ।
 विभिन्नघातुओं  तथा  मित्र  घातुओं  को  वस्तुओं  तथा  adat  में में

 शामिल  है  J
 स्टेनलेंस  स्टील  के  घरेलू  अलौह  जुडनार  तथा  पितल  के  पितल  की प्लेटें

 तजौर  पीतल  की  Une,  पीतल  के  पीतल  के  बियर  पीने  के  पीतल  की  fqa-

 wee  के  फ़ूट  पीतल  की  Hem  के  पीतल  के  अगरदान

 बल  धातु  नंदी  बैल  धातु  डोकरा  हाथी  घंटा  धातु  डोकरा  बेल  ary  डिनर

 aa
 arg  के  लैम्प  बैल  धातु  के  तैल  के  लैम्प  तथा

 बल
 धातु  के  हैशिंग  लेम्प्र

 ।
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 मेलों  तथा  Ly WIR  नयों  के  लिए  पीतल  लना  बल-घातुओं  की  वस्तुएं

 10260.  श्री  TTT  दास  :  क्या  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  की  :

 क्या  पीतल  तथा  बल-धातु  के  बने  तथा  विशेय  रुप  से  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  और

 तमिलनाडू  मेँ  निर्मित  ऐ  सो  कौन-कौन  सी  वस्तुएं  अभो  तक  प्रदर्शनाथे  वस्तुओं  में  शामिल  गई  हैं

 और  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  दूवारा  देश  में  तथा  विदेशों  में  प्रदर्शित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  ?

 नागरिक  पत्त  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  :

 तथा  :  जी  हां  ।  प्रगति  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  77  में  पश्चिम  बंगाल

 उत्तर  प्रदेश  तथा  तमिलनाडू  में  निमित  पोतल  तथा  बँल  arg  की  वस्तुएं  प्रदर्शित  को  गई  थी  ।

 ऐसी  हो  मे  खरपुम  ल्रिबोली

 तथा  लोपजिंग  में  आयोजित  किये  गये  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  भी  प्रदर्शित  की  गई  ।  मुख्यत  बासनों

 तथा  लैम्पों  तथा  मुर्तियों  जैसी  वस्तुओं  st  और  साथ  ही  आफताबों

 प्रतिमाओं  व  लघु  मूर्तियों  और  वोवार-प्लेटों  जैसी  पीतल  कीं  सजावटी  वस्तुओं  का  भी  प्रदर्शे

 किया  गया  |

 Representation  for  Relief  to  Cooperative  Societies  in  Excise  Duty  on  Sodium  Silicate

 10261.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  a  representation  of  the  6th  March  1978.  has  been  received  in  the

 Ministry  from  Sri  Saurashtra  Silicate  Producers  Cooperative  Societies  Ltd.;  Junagadh

 (Gujarat)  demanding  relief  to  the  Cooperative  Societies  in  the  excise  duty  on  sodium

 silicate;  if  so,  the  nature  of  demands  made  therein;

 (b)  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken;  and

 (c)  whether  demands  have  been  accepted  by  Government;  if  so,  in  what  form

 and  if  not  the  reasons  therefor  and  when  and  in  what  form  they  will  be  accepted ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Satish  Agarwal)  :

 Yes,  Sir.  Shri  Saurashtra  Silicate  Utpadak  Sahkari  Sangh  Ltd.,  Junagadh  (Gujarat)

 have,  in  their  representation  dated  6th  March  1978  requested  that  the  limit  of  Rs.  15

 lakhs  which  has  been  fixed  for  determining  the  eligibility  of  a  small  manufacturer,  for

 the  new  exemption  scheme  of  excise  relief  for  small  manufacturers  (which  was

 announced  as  a  part  of  the  1978  Budget  proposals)  may  be  omitted  for  cooperative
 societies,

 (b)  and  (८)  :  Omission  of  the  eligibility  criterion  in  favour  of  cooperative  societies

 may  inter-alia  lead  to  abuses  and  place  difficulties  in  the  working  of  genuine  small

 units,  outside  the  c  ' ्  कला
 oper  ative  old.  The  request  made  in  the  above  representation  is,

 therefore  not  acceptable.
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 Demands  made  by  New  Groundnut  Solvent  Extraction  Plants

 10262.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel:  Will  the  Minister  of  Commerce,  Civil

 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state
 :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  about  seven  new  groundnut  solvent  extraction
 have  submitted  a plants  in  Rajkot,  Gondal  and  Junagadh  in  Saurashtra,  Guajarat

 representation  to  him  on  18th  March,  1978  and  if  so,  the  nature  of  demands  made

 therein  ;

 (19)  the  demands  among  them  approved  or  proposed  to  be  approved  and  when

 and  how;

 (c)  what  has  been  stated  in  the  representation  in  regard  to  Geeda  and  the  action
 taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  and  when  and  how;

 (d)  the  quota  of  export  of  de-ciled  cakes  sanctioned  so  far  for  1978  and  the

 quota  in  tonnes  out  of  it,  given  to  new  solvent  plants  and  the  percentage  of  the  quota
 to  be  given  to  new  solvent  extarction  plants  when  fresh  quota  will  now  be  sanctioned;
 and

 (८)  the  quantity  of  de-oiled  cakes  to  be  exported  in  1978  will  be  finally

 approved  and  when  it  will  be  finally  approved ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce,  Civil  Supplies  and  Coopera-
 tion  (Shri  K.  K.  Goyal):  (a)  (b)  &  (c):  Yes,  Sir.  The  nature  of  demands  made

 therein  were—

 (1)  Geeda,  the  canalysing  agency,  had  been  unfair  in  the  method  adopted  in  the

 distribution  of  the  reserve  quota  of  10  per  cent  out  of  the  ad  hoc  quota  of

 the 2.5  lakh  tonnes  of  groundnut  extractions  released  for  export  against
 ceiling  for  the  year  1978,

 The  units  which  were  in  existence  even  earlier  had  been  allocated  quota (ii)
 thereby  causing  a  reduction  in  the  quantum  which  would  have  been  available
 to  the  real  new  units.

 (iii)  The  merchant  exporters  should  not  be  allowed  any  export  entitlement.
 The  matter  is  under  examination

 (d)  An  ad  hoc  quota  of  2.5  lakh  tonnes  of  groundnut  extractions  has  so  far

 been  released  for  export  against  the  ceiling  for  1978.

 The  share  reserved  for  new  plants  out  of  this  was  10  per  cent  or  25,000  tonnes.

 Percentage  of  fresh  quota  to  new  solvent  plants  would  be  taken  when  additional

 quota  wil!  be  released.

 (e)  This  matter  is  under  Government’s  consideration.

 Representation  from  President,  High  Tension  Consumers  Association,  Rajkot  and

 Shri  Sorath  Chamber  of  Commerce  and  Industry,  Veraval

 10263.  Shri  Dharamasinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  te

 state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  President,  High  Tension  Consumers  Association

 Rajkot  in  Saurashtra  region  in  Gujarat  and  Shri  Sorath  Chamber  of  Commerce  anc
 ava

 Industry  Veraval,  h  AYU  sent  renresentatio VIR  SILAGE  ns  aqaliu and  teleora (Cit  व  ms  to  the.  Ministry  on
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 pliances  and March,  1978  and  28th  1978 respectively  about  duty  on
 electricity

 a

 if  so,  the  nature  of  demands  listed  therein;  and

 (b)  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  on  these  demands

 and  when  end  the  details  thereof ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Satish  Agarwal) :  (a)
 Yes,  Sir.  The  High  Tension  Consumers  Association,  Rajkot  have,  in  their

 represen-
 tation  dated  6th  March,  1978,  requested  the  Government  to  withdraw  the  excise  duty
 on  electricity.  The  Shri  Sorath  Chambers  of  Commerce  and  Industry,  Veraval

 in  their  representation  dated  28th  March,  1978,  requested  the  Government  to  obtain
 of a  guarantee  from  the  generating  units  that  they  will  not  pass  on  the  burden

 excise  duty  on  electricity  to  the  consumers

 (b}  It  has  not  beef  found  possible  for  the  Government  to  accede  to  the  request
 for  withdrawal  of  excise  duty  on  electricity  It  is  also  not  possible  for  the  Govern-

 ment  to  obtain  a  guarantee  from  the  generating  units  to  the  effect  that  they  will

 not  pass  on  the  burden  of  excise  duty  on  electricity  to  the  consumers

 Evasion  of  Excise  duty  by  Proprietors  and  Partners  of  Shree  Rayons  Factory,  Ujjain

 10264.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  proptietors  and  partners  of  the  Shree  Rayons  Factory,  opposite
 T.B.  Hospital  Agra  Road,  Ujjain,  having

 one  show  room  at  Nai  Sadak  in  Ujjain,

 Madhya  Pradesh  have  been  evading  excise  duty  for  the  past  three  years  and  if  so,
 the

 quantum
 of  cléth  manufactured  by  the  Mill  since  its  inception  and  the  amount

 of  excise  leviable  thereon;  and

 (b)  whether  in  order  to  evade  excise  duty,  the  entire  cloth  manufactured  by
 the  above  mill  is  taken  to  Bombay  for  processing  and  iff  so,  the  quantum  of  clot

 processed  in  Bombay  so  far  together  with  the  name  of  processing  unit  and  expendi-
 ture  incurred  theteon  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Satish  Agarwal):  (a)
 and  (b)  M/s  Shree  ‘Rayons  Factory,  opposite  T.  Hospital,  Agra  Road,  Ujjain
 have  34  powerlooms  installed  in  their  factory  They  bring  duty  paid  poly-viscose
 atid  Polyester  Yarns  from  varidus  markets  in  Maharashtra,  Gujarat  and  Rajasthan

 nd  produce  grey-unprocessed  poly-viscose  and  polyester  fabrics  The  grey  unprocessed
 nan-made  fabrics  are  fully  exempted  from  Basic  Excise  duty  and  Additional  Excise

 £
 uty.  Such  units  are  also  exempt  from  licensing  control  In  view  of  this,  the  question

 ं  evasion  of  duty  by  the  firm  does  not  arise

 It  is  reported  that  they  purchase  processed
 cloth  from  open  market  at  Bombay

 ‘rom
 ग

 parties  and  store  the  same  in  their  Show-room  at  Nai  Sadak,  Ujjain,
 for  sale

 asin  वात्याम  मं  श्रीमती  fer  गांधी  द्बारा  दिये  गय  भाषण

 र  उन्ह  प्राप्त  86,000  डालर  पर  उनक  दवारा  आयकर  का  भ  गतान

 0265.  श्री  fata  चंद्र  जन  :  tol  वित्त  मंत्री  यट  बतानें  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  सच
 है

 कि  1965  में  जब  ileal  इंदिरागांधी  सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री थी  तब  उन्होंने  अमरीका  की  यात्रा  की  थी  और  बोस्टन  के  fare  बाल्थाम  में  ब्रांडीज  यूनिवर्सिटी  में
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 तेहरु  al  विदेश  निति  प  र्भ
 १  क्या (at ण  दिया ta4t  था  जिंक  लिए  उन्हें  काने जी  फाउंडेशन  द्वास  86,000

 डालर  अदा  किए  गए  ;

 क्या  यहू  धनराशी  फर्म  भारत  लाई  गई  थी  ;  यदि  तो  कब  यदि  तो
 बह  कहां

 क्या  उन्होंन  इत  राशि  पर  आयकर  का  भुगतान  किया  गया  और

 (4)  इस  पर  सरफार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  AAG BH  )  :  आथकर  विभाग  पास  यह

 बतानें  के  लिए  कोई  alley  नहीं  है  फ्  श्रीमती  इन्दिरा  गांधीਂ  को  कानें जी जी  फाउंडेशन  से

 86,000  डालर  प्राप्त  हुए  थे  |  लेफिन  उन्होने  कर-विरधारण  वर्ष  1966-67  से  सम्बन्धित  अपन

 आयकर  विवरणी  में
 '  '

 अन्य  स्त्रोतों  से आय
 म

 (  रायल्टी शीष  के  अन्तर्गत  ब्रांडीज  विश्वविद्यालय  से  2

 अप्रेल  1965  को  प्राप्त  5000  अमरिकीਂ  डालर  (23,700  की  आय  घोषित  को  थी  ॥

 इस  बारे  में  कर-निर्धारण  सम्बन्धों  रिकार्ड  से  कुछ  पता  नहीं  चलता  ।  भारतीय

 रिज  बेक  के  संगत  अवधि  के  fears  Ch ~  बेक  के  पास  उपलब्ध  नहीं  हैं  aayes  उन  के  निथमों  के

 ये  फॉगजात  तीन  वर्ष  के  लिए  रखे  जाते  हैं  ।

 कर-फिर्घारण  वर्ष  1966-67 में  5,000  भमरोंक  23,700  Ro  )  की

 रकम  के  सम्जन्ध  नें  आयकर  अदा  कर  दिया  गया  है  ।

 सकीर  ot  अस्ताव  है  फि  विश्वविद्यालय  से  उनके  प्रॉप्त  wae  के  सम्बन्ध  में

 पूछताछ  को  जान  और  यह  फि  बा  उक्त  रकम  को  KU feaTToT  के  लिए  qa  करिया  गया  है  अथवा

 नहीं  और  as  रकम  भारत  में  लाई  गई  है  अथवा  नहीं  ।

 Payment  of  Central  Sales  Tax  and  Income  Tax  by  M/S  Jernel  Singh  and  Sons,
 New  Delhi

 10266.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased

 to  state

 (a)  whether  M/s.  Jernel  Singh  and  Sons,  New  Delhi  have  not  so  far  paid  any

 Sentral  Sales  tax  and  income  tax  to  Government  since  the  inception  of  the  firm  and

 if  so,  the  anrount  outstanding  against  the  firm;  and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  in  order  to  evade  Central  Sales  tax  and  income  tax

 this  Firm  has  so  far  been  setting  on  a  large  scale  the  machinery  manufactured  by
 it  without  any  bill  since  its  inception  and  if  so,  whether  Government  will  conduct

 an  enquiry  into  all  these  facts?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Satish  Agarwal):  (a)  &

 (b):  The  question  does  not  give  the  address  of  M/s.  Jernel  Singh  &  Sons.  However,

 according  tc  information  presently  available,  no  party  of  the  name  Jernel  Singh  &

 Sons,  New  Delhi  is  assessed  to  income-tax  in  the  territorial  jurisdiction  of  Commissioner

 of  Income-tax,  New  Delhi  and  the  question  of  any  iticome-tax  being  paid  by  it

 or  outstanding  against  it  does  not,  therefore,  arise.

 So  far  as  Central  Sales  tax  is  concerned  one  M/s.  Jernail  Singh  &  Sons  of  2580/9

 Gali  No.  15,  Kailash  Nagar  (Gandhi  Nagar),  Delhi-110031  is  registered  with  the

 Sales  Fax  Department  of  Delhi  Admitiistration  and  has  paid  Central  Sales  Tax
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 amounting  to  Rs.  10.50p  on  his  only  one  inter-State  sale  of  Rs.  105/-  dated  6-12-75.

 As  per  records  no  other  inter-state  sale  has  been  made  by  this  dealer  since  the  date

 of  their  registration  on  6-12-75.  No  amount  of  Central  Sales  Tax  is  outstanding
 against  this  dealer.

 Another  dealer  by  the  name  of  M/s.  Jarnail  Singh  &  Sons,  5/1-A,  Kirti  Nagar
 Industrial  Area,  New  Delhi  was  registered  with  the  Department  and  was  engaged
 in  the  business  of  manufacturing  and  sale  of  moulding  machines.  The  position  of

 payments  are  as  under

 Year  Tax  paid  with  the  AdGitional  demand  created
 return  asaresult of  assessment

 —<—  ना

 973-74  Rs.  375  Rs.  875/-
 1974-75  Rs.  210  not  assessed

 1975-76  nil  not  assessed

 ——$_——*

 As  per  record  the  first  of  the  above  mentioned  dealers  has  made  only  one  inter-

 State  sale  of  Rs.  105  against  bill  No.  70486  dated  6-12-75  on  which  due  tax  Rs.  1050p
 at  the  rate  of  10%  has  been  paid.  Enquiries  were  also  made  on  7-5-76  which  revealed
 no  discrepancy.

 There  is  nothing  on  record  to  show  that  the  second  of  the  above  mentioned
 dealers  had  been  making  sales  of  machinery  without  issuing  proper  bills.

 Payment  of  Income  Tax  by  Proprietors  and  Partners  of  Daily  ‘Avantika’  and  Mehta

 Printing  Press,  Ujjain

 10267.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  the  proprietors  and  ‘partners  of  the  Daily  ‘Avantika’  and  Mehta

 Printing  Press,  Ujjain,  Madhya  Pradesh  have  not  paid  any  income  tax  during  -the

 Jast  three  years  and  if  so,  the  amount  of  income  tax  outstanding  against  each  partner
 and  proprietor  during  the  period ;  and

 (b)  whether  the  income  tax  officers  do  not  take  action  against  them  for  the

 non-payment  of  tax  arrears  under  the  fear  that  they  might  publish  news  maligning
 ‘ax them  and  if  so,  whether  Government  have  issued  any  instructions  to  Income

 authorities  there  to  take  effective  steps  to  realise  the  income  tax  arrears  from  them?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Zulfiquarulla) :  a)  &

 ं 9)  :  The  requisite  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of

 the  House  as  soon  as  possible.

 Vanaspati  Producing  Units

 10268.  Shri  S.  5.  Somani:  Will  the  Minister  of  Commerce,  Civil  Supplies  and

 Cooperation  be  pleased  to  state :

 (a)  the  number  of  vanaspati  producing  units  in  the  country  together  with
 their

 locations  State-wise  and  the  production  capacity;  and

 (b)  the  quantum  of  raw  material  im  norted ALU  hy
 श  by  overnment  for  this  industry

 during  the  last  three  years  and  the  amour  1t  of  foreign  exchange  spent  thereon ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce,  Civil  Supplies  and  Coopera-
 tion  (Shri  K.  K.  Goyal):  (a)  The  information  is  given  in  the  enclosed  Statement.

 (b)  The  quantum  of  raw  material  imported  by  the  Government  for  the  vanas-

 pati  industry  during  the  last  three  years  total  to  about  9.25  lakh  tonnes,  valued  at

 an  estimated)  figure  of  Rs.  461  crores.

 Statement

 neta of  Vanispati  Units  Statewise  No.  of  Units Tit:  alo  a  lled  capacity  per
 day  in  Tonnes
 ED

 ||  3

 Andhra  pradesh

 Adon!  e  e  50

 चक  50 Hyderabad

 Kalluru  e  10

 Kurnool]  64

 Secunderabad  19

 Bihar

 100 Dalmianagar  -

 ३  Durgavati  50

 Delhi  .  275

 Gujarat

 Bhavnagar  125

 Gondal  ०  25

 25.0 Jamnagar
 Manavadar  e  40

 30 Morvi

 Porbandar  50

 Rakhial  12.5

 Samlaya  25

 Haryana
 50 Bhivani  .

 Kundli  10

 Shahabad  25

 Yamuna  Nagar  75

 Kerala

 Calicut  10

 Ernakulam  25

 K  arnataka

 10,50 Bangalore

 Davangaere  37.5

 Hubl:  15

 Madhya  Praedsh

 Devas  30

 Indore  100

 50 Khandawo

 13%
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 Vaharash  tra

 Akola  67.5
 Amalner  100
 Bembay.  627
 Dhulia  45
 Latur  12 5
 Nagpur  12.5
 Pachora  48

 Amritsar  100
 Doraha  50
 Khanna  50

 Kharar  25
 Ludhiana  90

 Rajpura  100

 ajasthan

 Bhilwara  75
 Caittorgarh  a5
 Jaipur

 mil  Nady

 Madras.
 62.5

 Mettur  Dam  10.5
 Tiruchirapalli  50
 Villupuram  20

 tar  Pradesh

 Aligarh  50
 Ghaziabad  23155
 Kanpur  125
 Lucknow

 Mansurpur

 Modcinagar  100

 Sitapur

 [se  Bengal

 Culcutta  130
 Liluah  50
 Rishra  97
 Sham  Nagar  144

 Total  85  4301  5  or  to  say

 er  es

 Bs
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 संस्थागत  ऋणों  की  वितरण  प्रणाली

 10269.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  faa  मंत्री  यहं  बताने  कृपा  फरेंग  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बर्ष  1974  में  तथा  इसके  पश्चात्‌  संस्थागत  ऋणों  के  वितरण  कीं

 प्रणालीं  कया  रही  है  ;

 उक्त  अवधि  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  परिसम्पत्तियों  स्वामित्व  प्रणाली  क्या  रही  है  ;  और

 वर्ष  1974  में  तथा  इसके  पश्चात्‌  से  20  बड़े  औद्योगिक  गृहों  की  प  रिसम्पत्ति  की

 रुपयो ंमें  कितनी  वुद्धि  हुई है  ?

 चित्ति  मन्त्री  एच०  UAo  :  उद्योंगों  के  वित्तपोषण  के  लिए  गठित

 कौ  गई  अखिलਂ  भारतीय  सरकारी  aa  की  वित्तीय  संस्थाओं  के  म  areaanle

 सूचना  wert  और  ग्रामीण  वर्गीकरण  के  आधार  पर  इकट्ठी  नहीं  की  जाती  है  ।
 क

 सरकारी  नोति  के  ये  अपेक्षाकृत  अधिक  पिछड़े  इलाकों  को  अपनी

 सहीयता  की  मात्रा  में  वृद्धा  करने  का  हर  संभव  प्रयास  कर  रही  इन  संस्थाओं  दवारा

 1974-75,  1975-76  और  1976-77  के  वर्षों  के  दौरान  पिंछड़े  इलाकों  और  अन्य  इलाकों  के

 बीच  वितरित  की  गई  सहायता  के  सम्बंध  म  सांख्यकीय  सचनों  अनुबंध  ्
 में  दी  गई  है  ।

 ग्रामीण  इलाकों  में  परिसम्पत्ति  के  स्वामित्व  विषयक  कोई  सूचना  सरकार  के  पास

 नहीं  है  |

 (7)  ware atey  और  faaqraarey  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  की  घारो  26  के  अम्तर्गत

 1969  1972  थे  1975  न्  के  q
 a  |  द  at  के  पंजीकृत  20  उच्चतम  बड़े  औद्योगिक

 घरानों  परिसम्पत्तियीं  को  मूल्य  परिसम्प  त्तियोंके  मूल्य  के  अनुसार  क्रमिक  रूप

 अनुबंध  11  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण  J

 1974-75  1975-76 और  1976-77  के  दौरान  अखिल  भारतीय  arate  ऋण  प्रदान  करन

 वालीं  संस्थाओं  हारा  विशिष्ट  पिछड़  जिलों  के  एककों  को
 सहायता

 रुपयों  में )

 1974-75  1975-76  1976-77

 _  स्वीकृति  वितरण  स्वीज्ति  वितरण  वितरण

 1.  विशिष्ट  पिछड़े  जिलों  143.5  109.8  175.0  125.5  397.3  205.8

 के  एककों  को  सहायता

 433.6  351.5  548.4  363.9  891.4  529.1 2.
 कूले

 १.  1  से  2  wr  प्रतिशत  33.1  31.2  31.9  34.5  44.6  38.9
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 featy-II

 बड़े  औद्योगिक  घरानों  की  परिसम्पत्तियों  के  मल्यों  a  वद्धि

 (warferaTdy  और  निबंन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  की  धारा  20  के  साथ

 पठित  धारा  26  के  अन्तगंत  पंजीकृत  20  सब  से  बड़े  घरानों  की  30-9-1977  की  स्थिति

 के  अनसार  और  1975  में  उनकी  परिसम्पत्तियों  के  मल्यों  के  क्रम  के

 परिसम्पत्तियों  का  asa

 परिसम्पत्ति  रुपयों
 औद्योगिक  घरानों  का  नाम

 1975 1969  1972  1973  1974
 oe $$ =<

 टाटा  526.11  634  84  667  22  774  71  909.68

 858.81 बिड़ला  411  16  572  17  627  00  721  90

 मफत  लाल  163.01  183  74  224  56  232  98  244.23

 209.56 सिंधानिਂ  81.94  121  AS  147  01  186  36

 थापर  94.  52  136  16  150  11  167  56  197.90

 fafaat  33  183.05 70  1  107  73  133  93  151

 ATE  ०  सी  ०  ar  ०  124.59  135  21  143  30  160  92  178  34

 श्री  राम  57  166  16 108.01  120  77  126  28  144
 To  ao  सी'०  121.97  134  36  139  90  140  96  160  05

 10  alts  52  158  63 96.74  118  87  124  13  149

 11  किलॉस्फकर  66  97  93  105  45  128  07  148  65

 12  लारस  एण्ड  ट्ब्रा  35  69 55.16  79  03  93  68  119  137

 13  बालचद  94  99  47  116  35  121  85  126  78

 14  98  03 खटाऊ  53.80  63  77  67  97  107  119

 15  आई ०  टी  ०सी०  69  57  74  75  81  01  99  88  116  80

 16  §  4  113  57  114  40 TetleT  एण्ड  मगर  88.91  106  21  119

 17  महिंद्रा  एण्ड  महिंद्रा  49.39  58  49  64  51  98  10  114  08

 18  साराभाई  ६8  105  21  111  13 52.  49  85  35  87

 19  वस्त्रभाई  लालभाई  64.58  78  61  86  38  100  55
 108

 16

 20  35  94  26  (02:  04. ठी  ०  ती  ०  एस०  आयंगर  37.66  50  32  69

 जॉड़  2430.61  3059  23  3375.  46  3919  63  4465.17

 *
 टिप्पणी  जी०  कॉंसल्टन्सी  सर्विसिज  fro  का  प्रथम  तलन  Ta  व्ष  1975-76  FT

 थाम  एण्ड  फम्पनी  प्रा०लि०  वष  1973  की  परिसम्पत्तियां  1974  में  भी

 वसा  का  वसा  दिखाई  गई  है  ।  बिनने  fao  की  परिसम्पत्तियां  aq  1994

 और  1975  की  शामिल  नहीं  है  कयों  कि  अब  यह  इस  समूह  के  साथ  सम्बद्ध  नहीं है

 श्र  निवासन  ट्रेडिंग  कार्पोरेशन  लि०  की  1974  की
 परिसम्पत्तियां

 1975  में  ay

 बेसी  की  वसी  दिखाई  गई  है  ।

 कम्पनियों  अर्थात्‌  (1)  कैमिंग  zee  Tieae  fae  (2)  मनी  डस

 प्राइवट  लि०  (3)  फौतिक्स  fstaetet  प्राइवेट  fao  और
 (4)  प्रसीजन

 fica  प्राइइट  लिग  की  1974  की  परिसम्पत्तियां  1975  में
 मे

 भी  वैसी  की

 वसी  दिखाई गई  है  ।
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 12  1978  लिखित  उत्तर

 बहुराष्ट्रीय  निगमों  से  पूंजी  निवेश  के  लिए  प्रस्ताव

 10270-  श्री  चित्त  बतु
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कौ  नीति  और  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  भारत  में

 पूंजी  निवेश  के  लिए  बहुराष्ट्रीय  निगमों  से  इंस  बीच  कोई  प्रस्ताव  मिला

 यदि  तो  ऐंसे  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उन  पर  भारत  सरकार  ने  क्या  निणंय  लिया  है  ?

 faa  मंत्री  एच०  एस०  :  ,  (@)  और  विदेशी  कम्पनियों  के

 साथ  सहयोग  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  भारतीय  उद्यम  कर्ताओं  से  प्रस्ताव  प्राप्त  किए  गए  हैं  ।

 इन  प्रस्तावों  पर  पूंजी  निवेश  की  नीत  और  दो  गई  स्वीक्नतियों  पर  ध्यान  रखते  हुए  विचार  किया

 गया  है  ।  उद्योग  मंत्रालय  feanfaat  का  द्वारा  स्वीकृत  गये

 सहयोग  feast  पूरा  ब्यौरा  तिमाही  सूचियों  में  दिया  गया  संसदीय  पुस्तकालथ  में

 उपलब्ध  है  ।  इन  सूचियों  में  भारतीय  कम्पनियों  के  विदेशी  सहयोग  कर्ता  के  विनिर्माण

 की  मंद  और  सहयोग  की  शर्ते  बताई  गई  है  ।

 केरल  सरकार  दारा  पश्चिम  एशियाई  देशों  में  केरलवासियों  के  धन  को  इकठ्ठा

 करन  की  अनुमति

 1027  1.  att  प्रदयूमन  बाल  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  सरकार  ने  पश्चिम  एशियाई  देशों  में  कराम  कर  रहे

 वासियों  का  धन  इकट्ठा  करने  के  लिए  रिज  बैक  से  अनुमती  मांगो  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  कया है
 ?

 faa  मंत्री  श्री  एच०  W7yo  :  और  :  a, gt  केरल  सरकार  ने

 विदेशों  में  बसे  भारतीयों  को  केरल  राज्य  उद्यम  लिमिटेड  द्वारा  जारी  को  गई  प्रतिभूतियों  में

 पूजी  लगाने  के  लिए  प्रेरित  करने  का  एक  प्रस्ताव  भारतीय  रिज  बैंक  को  भेजा  ताकि  विदेशों

 में  बने  मनयालियों  की  बचतों  को  जूटाकर  केरल  राज्य  के  विकास  कार्यों  में  लगाया  जा  सके  ।

 इन  प्रतिभूतियों  में  लगाई  गई  पूंजी  पर  ब्याज  की  वार्षिक  दर  12  से  13  प्रतिशत  होंगी  ।

 केरल  सरकार  ब्याज  की  और  इन  प्रतिभूतियों  की  aTqar  HaTaTy  गारंटी  देगी  ।  भारतीय

 frag  an  ने  केरल  सरकार  को  सचित  किया है  कि  प्रस्तावित  प्रतिभूतियों  में  पूंजी  तभी  लगाई

 जा  सकती  है  यदि  रकम  वापस  न  भजो  जाए  |

 विभिन्न  राष्ट्रीयकृत  बको  के  पास  बिना  अदा  हुए  qy  ** स्टिकी  लोन्सਂ

 10272.  श्रो  चमर  गुह  :  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें  कि  :

 विभिन्न  राष्ट्रीयकृत  बेंको ंके
 पात  बिना  अदा  हुए  पड़े

 लगसग  10,000  सपयें  के

 सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 इनमें  से  प्रत्येक  बक  के  पास  पड़े  इन  लोन्सਂ  के  आंकडों  का  ब्यौरा  क्या
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 उन  आसामियों  के  नाम  क्या  है  जिन्होंने  25,000  रुपयें  से  अधिक  के  कीं  लोन्सਂ

 अदा  तहों  far  है

 ताछ  कि  सामान्य क्या  विभिन्न  राष्ट्रोय  बैंको  से  कारण  जानने  सहित  यह

 ऋणों  को  feck  को  लन्सि  में  क्यों  परिवतित  किया  गया

 (=)  यदि  तो  तत्तम्बन्धी  तथ्य  क्या  और

 rye  कत  ह  त्ााउिगा झ्त  ‘tery  को  लानत  को  वसल  करने  के  लिए  सरक  tN  REN  क्या  alee वाहीਂ  की  गई

 faa  (att  एच०  एम०  पेज  से  वतमान  सचना

 प्रणालों  में  आंकड़  उस  प्रकार  एकल्न  करने  को  व्यवस्था  नहीं  है  जिस  प्रकार  wade  सदस्य  ने

 हैं  मांगा  है  ।

 और  मजदरो ंमें  क्षमता  का  पण  उपयोग  न  होना  कम

 उत्ना। दक  मांग  क  नकदों  का  कम  एकत्र  निधियों  को  विविधता  भद  कुछ  एसे

 कारण  है  जिनकों  वजह  से  ऋण  अशोध्य  हो  जाते  है  ।

 बको  सथा  अन्य  वित्तोध  संस्थाओं  का  कारयक्ररण

 10273.  श्री  समर  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करग  कि

 क्या  विभिन्न  राष्ट्रीयकृत  बेंको  और  सरकारी  नियंत्रण  वाली  अन्य  वित्तीय  संस्थाओ  के

 कायंकरण  के  बारे  में  रिपोर्टों  पर  सदन  में  तथा  प्रेस  में  विभिन्न  अवसरों  पर  आलोचना  हुई  है

 यदि  तो  क्या  उनके  कायंकरण  और  तत्संबन्धी  पहलुओं  की  जांच  की  गई

 यदि  तो  कया  इन  वित्तीय  संस्थाओं  की  आलोचना  में  सरकार  ने  कोई  सार  पाया

 afe  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और

 क्या  राष्ट्रीयकृत  dat  केकार्यकारण  सम्बन्धी  दो  विशेषज्ञ  समितियों  ढारा  दी  गई  हाल

 की  रिपोर्टों  का  सरकार  ने  भध्ययन  किया  यदि  तो  उसके  बारे  में  क्या  निष्कष  निकालें

 और  इन  वित्तीय  संस्थाओं  के  अच्छे  बिकास  के  तथा  भ्रष्ट  अधिकारियों  को  दण्डित  करने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कायवाही  की  गई

 fact  मंत्री  (sit  एच०  THO  (>)

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  कार्य  की  समीक्षा  सरकार  ढा  रिजवे  बेक  द्वारा  अपने  विभिन्न

 विभागों  के  माध्यम  से  और  इन  ु बं कॉ  के  निदेशक  मण्डल  aru  निरन्तर  की  जाती  है  ।  इसी  प्रकार

 का  नियंत्रण  भारतोप  औद्योगिक  विकास बेक  के  माध्यम  से  और  इन  संस्थाओं  के
 दीं

 द्वारा

 सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  पर  रखा  जाता है  ।

 और  ॥  प्रशन  पूछ  जाने  पर  तथा  अन्य  अवसरों  पर  जब  सहकारी  क्षेत्र  के  बको

 भौर  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  के  बारे  में  समाचार  gat  म॑  छपी  रिपोर्टों  के  आ ह  धार  पर  इस  सदन

 में  सनकी
 sara aA  की  गई  ड्त्तर  दिए जा  चुके है  ।
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 लिखित  उत्तर 22  1900  (=F )

 (=)  यदि  ATaNT  सदस्य  के  ध्यान  में  **ज़्म्स  राज  समितोਂ  और  बैंकों  में  काय

 कुशलता  और  लाभप्रदता  चिषयक  कायें का री  जो  आमतौर  पर  पी  समितिਂ  कहा

 जाता  को  रिपोर्ट  है  तो  उत्तर  यह  है  कि  इन  दोनों  समितियों  की  frag  ब  y  नियत  किया

 था  और  रिजत्र  बेक  उनकी  रिपोर्टों  को  जांच  कर  रहा  है  ।

 तस्करी  का  सामान

 10274.  श्री  समर  a

 श्री  फरार  अली  stare

 बया  faa  मंत्री  यह  बतानें  की  कपा  कररग  कि

 सरकार  बनने  के  बाद  की  अवधि  में  31  1978  तक  तस्करों  से  पकड़ें

 गये  तस्करी  के  सामान  और  भारतोय  तथा  विदशी  म  द्राओं  सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है

 तस्करी  के  सामान  और  निशित  मुद्राओं  का  Ra  मुल्य  कितना  हैਂ  तस्करों  से  पकड़ा

 गया  था  भौर  इर  समय  सरकार  के  पास  अनबिका  पड़ा  है

 बहुमूल्थ  पत्थरों  आदि  सहित  तस्करी  के  इस  अनबिके  सामान  का  आस

 ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 तस्करी  के  इस  सामान  के  सम्बन्ध  में  ब्यौर  और  निपटान  के  बारे  में  क्या  तथ्य

 वित्त  मंत्रालप  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  सतोश  अग्रवाल  )  और  :  सूचना

 की  जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दीਂ  जायंगी

 सरकार  पकड़े
 गथे/जब्तशुदा

 तस्करी-माल  के  निपटान  के  बारे  में  स्थिति  की  समीक्षा

 की  है  और  निणंय  किया  है  कि  तस्करी  के  लिये  विशेष  आकर्षण  वाले  माल  का  निपटान

 म्  दिये  लरीक से  होगा  ।  अनुबन्ध  11  में  दी  गयी  अन्य  सदों  का  faqera  प्रवतंमान  विधि  के

 अनुसार  होता  |  संशोधित  कार्यंघिधि  के
 पकड़े  गये/जब्तशुदा  तस्करी-माल  की  fast,

 सह हरी  समितियों  अथवा  सैनिक  कौन्टीनो ंके  जरिये  बन्द  कर  दी  गई  है  |

 तस्करी  के  आकषण  वाल  जब्तशदा  तस्करी  के  भाल  के  निपटान  का  तरीका
 a

 झाल  क  ATA
 नशा

 निपटान  का  तरीका
 नन

 1.  धातु  और  विकिरण  सूत  इस  बार  म॑  अभी  निणंय  किया  जाना है  ।

 2-  संश्लिष्ट  भारत  से  बाहर  निर्यात  को  ।

 3.  शराब  भारत  पटन चिफक्रास  निगम  उनके  आयात  कोटे  के  प्रति

 और  सामान्य  शर्तों  पर  बंची  जायगी  |

 A.  चॉडियां  TT oVFodr}o  को  सौंपी  जायेंगी  |

 5.  इलक्टानिकी  माल  गणित्र  और  टपरिकाडर  सरकारी  विभागों  को  कार्यालई  प्रयोग

 के  लिये
 और  शैक्षिक  तथा  अनुसंधान  संस्थानों  और

 विश्वविद्यालयों

 को  उपलब्ध
 fat  दूरदर्शन  सेट  अस्पतालों

 को  बेचे  जायेंगे  ।
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 अनबन्ध
 बा  ——

 माल  का  नाम  निपटान  का
 तरीका ाा

 6.  हीर  बिना  पालिश  किये  और  बिना  तराशे
 हीर

 आयात  लायसेंस

 धारियों  को  नी
 लामी

 अथवा  निधिदां  बेचे  जायेगे  औ  उनके

 aaa al F
 में  मुजरे  होंगे  ।  तराशे  हुए  और  पालिश  किये  ही  केवल

 निर्यात  के  लिये  बचें  जायेंगे  |

 ale  नष्ट  था  खराब  farce  जसी  जल्दी
 खराब

 था  नष्ट  होने  वाली  पकडे  जानम

 वालों  वस्तुए  के  भारत  पयंटन  fans  निगम  और  एअर  इण्डिया
 को  बेच  दी  जायेंगी  ।

 अनबन्ध

 भाल  का  नाम  निपटान  at  तरीका

 1.  सोना  और  चांदी  सरकारी  टकसाल  म  जमा  कू  दिय  जाते  है  ।

 2.  भारसीय  और  विदेशी-म्‌ द्रा  fate  बंक  म  सरकार  के  खात  जमा  कं  जासीं  है  ।

 3.  व्यापारिक  म  रसायनिक  पदाथ  औद्योगिक  कच्चा  मशीनों  के

 मोटर  mre\at  के  पर्जो  जसा  माल  क  निपटान

 निलामी  द्वारा  fear  जाता  है  ।

 4.  याने
 जलपोत  और  सड़क  वाहन  आदि  सावंजनिक  नीलामी  दवारा  बचे

 जाति  है  ।  सरकारो  विभागो ंके  लिये  उपयुक्त  जलपोत  और

 तीय  Treat  का  faaraa  तौर  पर  विनियोजन  किया  जाता

 5.  हीरों  से  भिन्न  बिना  पालिश  fea  और  बिना  तराशे  रत्नों  और  उपरत्नों  की

 far  देशी  बाजार  मं  आयात  लायसेन्स
 धरियों

 को  ती'लामी रत्न  और  उपरत्न

 दवारा  निधिंदा  दूवारा  उनके
 aTuaal = ask ~-

 में  मुजरे
 करके

 तराश  और  पालिश  किय की  जातों  है  ।  हीरों  से  भिन्न

 और  उपरत्न  नीलामी  दवारा  अथवा  निविदा  दूबारा  देश a

 ही  बचे  जाते  है  ।

 दि  .38  और  .  3  2  बोर बन्दुक  ,  faraiet  रिवात्वरों/पिस्तोलों
 और  उनके

 और  बारूद  गोला  बारुद  से  भिन्न
 बन्दुकें  पिस्तोलें

 आदि  और  गोला  बार

 का  निपटान  नीचे  fer  तरीके  के  अनुसार  किया

 जाता है

 teq-T  गह  मंत्रालय
 से  लेने  के  कहा  जाता

 है  और  जिनकी  उन्हें  जरूरत  नहीं  होती  वे  रक्षा  मंत्रालय

 को  बेचो  जाती  है  ।

 निषिद्ध

 बोर  के  सभी  हथिय।रों  और  उनके  गोला-बारुद

 1  निपटान  रक्षा  मंत्रालय  के  आयुध  निर्माण  कारखानों  को

 किया  जाता  है  ।

 ia  जांच  ब्यूरो  को  उनके देशी-मेक  के
 कूड  के

 संग्रहालय
 म  प्रदर्शन  के  लिये

 दिये
 जाते

 —_— —
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 अनुबन्ध

 माल  का
 प्रकार  निपटान

 का  तरीका

 अन्य  सभी  fara  लायसेंस  जनता  को  जारी

 किये  जाते  और  उनका  गोलों  बारुद  का  faqery  साव

 जनिक  नीलामों  feat  जाता  है  ।

 .38  भौर  .32  बोर  के  रिवात्वर/पिस्तोलें  और  उनके

 गोला  बारुद  विभागोय  उपयोग  के  लिये  रख  लिये  जाते  हैं

 प्राचोन  वस्तुएं  प्राचीन  वस्तुएं  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  को  मुफ्त
 दे  दी  जातों  हें  जिससे  वे  उनको  विभिन्‍न  संग्रहालयों  अथवा

 संस्थाओ  को  उपहार  के  रुप  में  दे  दे  अथवा  यदि  आवश्यक  समझें

 तो  अन्य  तरीके  से  निपटान  कर  दे  |

 जप्त  गये  यात्री  इन  वस्तुओं  का  निपटान  सीमा-शुल्क  गृहों  द्वारा  f Far

 असबाब  में  छोटी-छोटी  जाता है  ।

 मात्रा  में  पकड़ी  गयी

 अधिनियम

 को  घारा  123  के  अन्तगंत

 वाली  वस्तुओं  &

 तरह-तरह  की

 बस्तुएं

 9.  भारतीय  मूल  की  वस्तुएं  जंगली  जानवरों  की  खालों  छोड़कर  भारतीय  मूल  की

 वस्तुएं  निलामी  से  अथवा  खुदरा  बेची  जाती  है

 जंगली  जानवरों  की  खालों  का  faqeta  भारतीय  वन्य

 जोव  ats  के  साथ  परामशं  करके  शेक्षिक  संग्रहालयों

 भादि  को  किया  जाता  है  ।

 पाना

 भारतोय  qaadt  निगम  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  शिफायतें

 10275.  समर  गृह  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  fama  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारसोय  पयंटन  निगम  के  अनेक  अधिकारियों  के  विरुद्ध  शिकायतों  के

 बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच  पूरी  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  गत  सीन  वर्षों  के  दौरान  एसी  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 और  इनके  स्वरुप  संबंधी  तथ्य  क्या  और
 ~~

 (7)  सअष्टाचार  की  विभिन्‍न  शिकायतों  के  बारे  में  केन्द्रीय  जॉच  ब्यूरो  के  निष्कर्षों

 संबंधीਂ  और  आगे  तथ्य  क्या  हैं  तथा  '
 gsr  अधिकारियों  से  निपटाने  के  लिये  सरकार

 द्वारा  कया
 कार्यवाही

 की  गई  है  तथा  तत्सम्बन्धी  तथ्य
 क्या

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  RAl +  (  oe  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  और  :  पिछले  3

 अर्थात्‌  1975-76,  1976-77  तथा  1977-78  के  दौरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भारत
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 पर्यटन  विकास  निगम  के  अधिकॉरियों  के  fae  16  शिकायतें  प्राप्त  हुइ  ।  शिकायतें  शक्ति

 के  पसे  के  खरोद  व  केके  देते  में  भ्रष्टाचार  त  कार्या  बिधी  सम्बन्धी

 अनियमितताओं  से  संबन्धित  थों  ।  दो  शिकायती  की  heats  जांच  ब्यूरों  द्वारा  अभी  भी  जांच

 की  जानी  et  उन  14  शिकायतों  में  जिंग  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  अपनी  पूछताछ

 जाँच  पूरी  कर  लो  13  शिकायतों  कौ  अदालतों  में  फौजदारों  इस्तगासा  के  लिये  उचित

 नहीं  पाया  गया  था  इन  पर  fare  जांच/कार्यवाहो  करने  की  सिफारिश  की  गयी  ।

 केक्लमात्र  मामले  जो  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  सुनवाई  के  लिये  अतिरिकत  चीफ

 मेट्रोपालिटन  मजिस्ट्रेट  बंगलौर  की  अदालत  में  भेजा  अदालत  ने  मुल्जिम  को  इस  आधार  पर

 बरो  कर  दिया  कयोंकि  उसके  freq  कोई  जुर्म  साबित  नहीं  हुआ  |

 जिन  मामलों  पर  कार्यवाहो  पूरी  हो  चूकी  है  उनके  बारे  में  सूचना  अनुबंध  में  दी  गई  है  ।

 जहां  तक  ऐसे  बाकी  मामलों  का  सम्बन्ध  है  जिनको  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो/भारत  पंयंटन  विकास

 निगम  द्वारा  अभी  जांच  को  जा  रहो  सम्बन्धित  तथ्यों  को  अभी  प्रकट  करना

 च्न्न्दे
 जनहित  म॑  नहीं  होगा  |

 विवरण

 क्रम  सं०  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  द्वारा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांचों  निमम  द्वारा  की  गई

 प्राप्त  शिकायतों  के  पारणाम  कार्यवाही

 के  ब्यौर

 1  2  3

 1.  निगम  के  WaT  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  अपने  18-2-  शिकायत  की  जांच  की  गयी  थी

 चीफ  इंजीनिअर  1975  के  पत्न  संख्या  130/1/36/  परंतु  आरोपों  में  कोई  जान  नहीं

 द्वारा  ठेके  देने  में  थी  तथा  उक्त  केस  खत्म कर डब्ल्यू  [ ,/  ई  आर  में

 हेराफेरी  विचार  प्रकट  किया  कि  क्योंकि  कथित  दिया  गया  ।

 अधिकारी  सेवा-निवृत्त  हो  चुका  था

 विस्तृत  जांच  करना  लाभप्रद  नहीं

 होग  तथा  विभाग  ही  अब

 उपलब्ध  साक्ष्यों  के  आधार  पर  कोई

 उचित  कायंवाही  कर  सकता  है  ।

 2.  Tera  क्षे्रीय  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  अपने  16-12-  चिभागीय  जांच  की  गई  ।  इसमें

 प्रबंधक  75  के  पत्न  स०  10962/1/77/  अधिकारी  की  कीसी  बकनींयली

 द्वारा  ठेके
 देने

 से  डब्ल्यू  IV  {en  ए  एस  द्वारा  का  पता  नहीं  चलता  ।  इसलीए

 हेराफेरी  शरत  wer  fanra  निगर  के  काब  विधी  सम्बन्धी

 मुख्य  ce UTS AT  अधिकारी  को  एक  faaatat  के  लिए  केन्द्रीय  सतकता

 मूल  रिपोर्ट  भेजी  जिसमे  जांच  करने  आयोग  TAs  a  उसे  लिखित

 चेतावनी  गयी  |
 का  सुझाव  दिया  प्रय
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 चवरण--समाप्त

 3

 रणजोत  होटल  के  जांच  ब्यरो  ने  अपने  18-12-  जांच  गस  होने  से  पहले  ही

 भतपत्र  उप  प्रबंधक  76  के  पत्न  संख्या  Sher  ओई/जी/  अधिकारी  की  मत्य  हो  गयी  ।

 द्वारा  अपनों  आय  सोआर /  1  /  एसएमसी  41-11-8  4

 को
 अपक्षा  गश ज त  द्वारा  शिकायत  को  विभागीय  जांच  के

 अधिक  धन  को  लिय  भारत  पयटन  विकास  निगम  के

 संचय  करने  का  मख्य  सतकंता  अधिकारी  के  पास

 आरोप  भज  दिया  गया  |

 भतपत्र  सहायक  मंत्रालय  ने  अपने  10-3-1976  के  विभागीय  जांच  की  गयी  इसी

 पत्र  संख्या  ata  afar  ने  : अपना  caTa-

 दारा  विजिकें  साथ  ब्यरो  पत्र  दे  दिया  जिसे  कार्पोरेशन  के

 आयातित  कागज  का  aetna  नोट  संलग्न  किये  faa  हित  में  मंजर  कर  लिया  मया

 खरीदने  विभागीय  कॉायवाही

 तताए  |  करने  का  सुझाव  दिया  गया  |

 5 v  अशोक  होटल  के  केन्द्रोय  जांच  std  ने  दिनांक  9-  केन्द्रोय  सतक  ता  आयोग  के  परामश

 स्वास्थ्य  afa-  12-76  के  पत्न  के  से  स्वास्थ्य  अधिकारों  की  सेवाओं

 कारी  द्वारा  11-7-77  को  18.10.77  से  समाप्त कर अनुसार  जांच  की  तथा

 नियमों  के  अंत  के  पत्न  27 73/ 2/ 36/76/आई-  दिया  गया  था  ।

 गत  अननुज्ञय  एनवी/डी.  द्वारा  उचित

 फीस  लेने  का  कायंवाही  की  सिफारिश  की  जिसमे

 कदाचार  ।  द्वारा  उसकी  qatar  को

 समाप्त  करना  भी  malt  था  ।

 पश्चिस  बंगाल  a  सागर  faq  का  fama

 10276.  श्री  रणुपद  दाप  क्या  quest  और  नागर  विसानन  मंत्री  ag  बतान  की  कृपा

 ©)  क्या
 सरकार

 को  इस  बात  की
 जानकारी

 कि  पश्चिम
 बंगाल  में  संगम  का  सांगर

 जो  भारत  में  एक  दुम  aeਂ  हैं  जिसका  खुले  समुद्र  का  एक  लम्बा  तट  पुरातन  काल  से

 ्य  लाखों  ag  teat  को  आकर्षित  करता  रहा  है  ;

 क्या  सरकार  का  wen  सूचि  के  स्थल  के  सप  में
 इसका  विकास  करने  के

 लिए
 कोई  प्रस्ताव

 हैं  और

 यदि
 तो

 इस
 प्रस्ताव

 की
 मुख्य

 बातें  क्या  हैं  ?
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 (Saka) —

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  Vaaraty  :  भारत  dit  केन्द्रों  से  भरा

 इआ है  और  पश्चिमी  बंगाल  में  संगम  द्विप
 भी  निःसंदेह  उनमें  से  एक  है  ।

 संगम  द्वीप  का  एक  ager  केन्द्र  के  रूप  में  विकास  करने  का  केस्द्रीय  योजना  में

 हाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  ae  मुख्यतया  अंतर्देशी  पयंटकों  को  हीਂ  आकर्शित  करता  है  और

 इसीलिए  इसका  विकास  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सुपर  बाजार  में  नियुक्तियां

 10277.  श्री  अधघनसिह  ठाकुर

 शी  राभानन्द  तिवारी  :

 क्या  तया  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सूपर  बाजार  में  पांच  वरिष्ठ  पदोपर  उनके  लिये  विज्ञापन  दिये

 बिना  सहकारी  उपक्रमों  मे  नियुक्ति  के  लियमों  का  उल्लंघन  करके  नियुक्तियां
 की  गई  हैं  ;

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  है  ;

 (7).  क्या  यह  सच  नहीं  है  वित्त  प्रबंधक  का  पद  जिसे  सुपर  बाजार  के  प्रबंधकों  ने  भर

 लिया है  सोसापटी  के  fart  के  अंतगंत  तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  वित्तीय  सहायता

 की  शर्तों  के  Ly  भारतीय  लेखापरीक्षा  और  लेखा  सेवा  के  लिये  आरक्षित  और

 यदि  तो  वित्त  प्रबंधक  की  नियुक्ति  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 नागरिक  पूर्तीं  और  सहकारिता  मंत्रालय  मं  राज्यमंत्री  कृष्ण  कसार
 :  और  :  प्रमुख  प्रबंधकिय  पदो  की  रिक्तियों  को  fasat  से  भरने  के  लिये  दो

 मधिकारी  नियुक्त  कियें  गये  है  ।

 (#)  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 भारत  qder  विकास  निगस  के  कर्मचारियों  क  सकान  किराये  म  वृद्धि

 10278.  शी  ओभ  प्रकाश  त्यागी  :  कया  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे की  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  के  प्रबन्धकों  ने

 ारत  सरकार  के  अनुदेशों  का  उल्लंघन  करके  और  प्रभाग  अध्यक्ष  के  मकान  किराये  की

 अधिकतम  सीमा  बढ़ा  दी  यदी  हां  तो  कितनी

 क्या  मकान  किराये  में  इसी  प्रकारकी  वृद्धि  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के

 होटलो  तथा  अन्य  प्रतिष्ठानों  में  अन्य  श्रेणियों  के  क्मचारीयो  के  संबंध  मे  भी  की  और

 यदि  नही  सो  इसके  कया  कारण  है  ?
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 लिखित  उत्तर 12  1978

 पयढन  और  नागर  विमानन  मंत्री
 ( att Ss  qe

 @
 :

 महीं  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  कें  चेयरमैन  am  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  लिए  aaa

 की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  सरकारी  अनुदेशों  ar  उल्लघन  करने  का  कोई  मामला

 नहीं है  ।

 जहां  तक  अन्य  अधिकारीयों  का  प्रश्न  उन्हें  इस  समय  दिये  जा  रहे  गृह  भत्ते  में  वृद्ध

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 जहां  तक  गर-अधिकारी  कर्मचारियों  का  संबंध  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  वतन  पुन

 रीक्षण  अन्य  बातों  के  इन  कमंचा  रियों
 को

 दिए  जाने  वाले  गृह  भत्ते  के  प्रश्न

 की  भी  जांच  कर  रही है

 ACCT  adza  पथ्रिकास  निगस  a  डिप्लोसाधा  Featt  के  चयन  का  मानदड

 10279.  शो  ओम  प्रकाश  त्यागी  क्या  पयंटन  और  नागर  faqitat  मंत्री  गह  बतान

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  TT ot  tanta  निगम  के  अन्दर  ही  होटल  मने  जमट  एण्ड

 केटरिंग में
 डिप्लोमाधारो  जूनियर  एग्जोक्पूटिव  ट्रेविंग  प्रोग्राम

 में
 प्रशिक्षण  के  लिए  चूने  जाने

 हेतू  उपलब्ध

 यदि  ai,  तो
 भारत

 पर्यटन  विकास  निगम  के  ट्रेनिंग  मं  नेजर  द्वारा  अपने  जूनियर

 एग्जीक्यूटिव  ट्रेनिंग  प्रोग्राम  में  भर्ती हेतु  विभिन्न  होटल  प्रबंध  और  खान-पान  की  संस्थाओं  में

 जाने  के  क्या  कारण  और

 स नप  डिप्लोमाधारियों  के  चयन  में  अपनाये  जा  रहे  मानदंड  क्या  हूं  और  भारत

 पर्यटन  विकास  निगम  के  विभिन्न  प्रशिक्षण  में  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  कितने

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्ति  गये  ?

 \ पर्यटन  और  नागर  fama  मंत्री  (at
 पुरुषोत्तम

 2  ही

 भारत  wea  विकास  निगम  में  कार्य  कर  रहे  दो  वर्ष  की  न्यूनतम  सेवा  वाले  होटल

 डिप्लोमाधारो  लम्बो  सेवा  वाले  अन्य  क्मंचारियों  के  ज्यू  नियर
 एग्जीक्यूटिव

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  प्रशिक्षण  के  लिए  विचार  करने  के  पात  कम  से  कम

 50%  पद  इन  विभागीय  उम्मीदवारों  के  लिए  आरक्षित  जिनहें  चयन  परीक्षा  तथा

 इंटरव्यू  देना  होता  इन  विभागोय  उम्मीदवारों  के  कारपोरेशन  म॑  उनकी  संवावधि

 उनके  द्वारा  प्राप्त  तकनीकी  निपुणता  तथा  उनकी  सवावधि  के

 निष्पादन  पर  बल  दिया  जाता है  ।

 ओपन  से  सोधी  भर्ती  द्वारा  शेष  50%,  पदों  को  भरने  के  लिए  चार  होटलों  के

 प्रबंधक  वर्ग  तथा  खान-पान  संस्थानों  सहायता  से  तीन  वर्षीय  डिप्लोमा  धारियों  के  तय

 बेच में  से  यौंग्यतम  व्यक्तियों  को  लेने  के  प्रयत्न  किए  जाते  हैं  ।  उम्मीदवारों  के  fara

 एक  विधिवत्त॑  गठित  बोड़ें  द्वारा  किए  जाते  हें  जिसमें
 एक

 अनुसूचित  जाती /भन्‌-

 सूचित  जनजाति  का  अधिकारी  तथा  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  प्रशिक्षण  प्रबंधक  भी

 सम्मिलित  होते  हैं  ।
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 नये  डिप्लोमा  feat  के  सिलेक्शन  में  मूल  कसौटी  उनकी  योग्यता  होती  है  ।  सिलेक्शन

 की  पद्धति  में  लिखित  परीक्षाएं  सम्मिलित  होती  है  जिनमें  उनके  तकनीकी  सामान्य  जान

 तथा  सझान  की  जांच की  जाती  है  ।  इसके  बाद  इंटरव्स  होता  है  ।  चुने  जाने  वाले  उम्मीदवारों

 को  लिखित  परीक्षा  में  कम  से  कम  60%  अंक  प्राप्त  करने  जिसमें  अनुसूचित

 जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए  10%,  की  छूट  दी  जा  सकती है
 ।  पिछल

 पांच  वर्षों  के  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  के  77  उम्मीदवारों  को  भारत

 Ld Wey  बिकास  निगम  के  विभिन्न  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  में  सम्मिलित  किया  गया  है  ।

 सिले-सिलाये  कपडों  और  ewilaater  माल  लिए  नकद  सहायता

 aa  के  लिए  निर्धारित  सिद्धांत

 10280.  श्री  अमृत  लासर  :  क्यां  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री

 ag  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  सिले-सिलाये  कपड़ों  और  इंजीनिर्यारंग  माल  के  लिए  निर्यात  प्रोत्साहन  के

 में  नकद  सहायता  देने  हेतू  जो  आधार  निर्धारित  किया  गया  और  जिसका  पूरा  किया  जाना

 आवश्यक  होता  बहू  क्या है  ;

 क्या  1977  और  फरवरी  तथा  माच  1978  में  इन  मामलों  के  निर्यातकों  के

 विरुद्ध  कछ  ऐसी  fararaa  मिली  कि  ऊन्होंन  एसी  नकद  सहायता  प्राप्त  कर  ली  थी

 जिनके  वे  हकदार  नहीं  थे  ;  और

 i  तो  ऐसे  faataet  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनके  प्रत्येक  मामलें  में  सरकार

 न  न्या  कायंवाही  की  है  ;

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  TUG  :

 faa-faara  परिधान  तथा  इंजीनियरी  माल  पर  नकद  इमदाद  दने  को  प्रस्थाप  ों

 पर  विचार  करने  के  लिए  कोई  अलग  से  कसौटियां  निर्धारित  सहीं  गई  है  ।  इस  निर्यात

 उत्पादों  पर  नकद  प्रतिप्रक  इमदाद  देने  की  प्रस्थापयाओं  पर  fara  कसौटियों  के  संदर्भ

 में  की  जाती है

 (1)  निर्वात  संभाव्यता  तथा  ि घर लू  प्राप्यता  तथा  सौथ  ही  उत्पाद  की  सप्लाई

 कीਂ  घटब्बढ़  ;

 (2)  भायातित  चीजों  का  अंश  तथा  दश  में  मूल्य  वर्धन  ;

 (3)  आयात  प्रतिपूर्ति  स्कीम  के  अन्तर्गत  afe  उपलब्ध  हो  लगभग  अन्तनिहित

 ह

 (4)  प्राप्त  aft  जा  सकने  वाले  करों  तथा  लेवियों  के  लिए

 (5)  स्वदेशी  अन्तर्तिविप्टों  तथा  कच्चे  माल  को  घरेलू  लागत  तथा  अन्तर्रप्ट्रीय  कीमत  में

 शन्तर >  तथा

 (6).  नप  बाजारों  में  प्रवेश  की  लागत

 तथा  जानकारों  एकत्र  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायगी  |
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 (7%)  लिखित

 उत्तर

 भारत  qa
 विकास  सिमर

 के  तीसरी  और  चौथी  श्रेणी  के  CAAT  रियों  क  लिए  सेर  ह  की  शर्ते

 निश्चित  ारती

 10281.  श्री  अमृत  कासर  :  कया  e quate  और  नागर  विमानन  यंह  बताने  की  कुपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  qTacq  विकास  निगम  के  विभिन्न  विभागों  में  कार्यरत

 सौसरी  और  चौथी  श्रेणी  के  कर्म  चारियों  के  साथ  aire  नहीं  किया  जा  रहां है  क्योंकि  सेवां  की  शर्तें

 पर्याप्त  नहीं  पदोन्नति  नियमों  को  अनुचित  रूप  से  बनाया  गया  है  Tat  ata  नहीं  किया  जाता

 तथा  उन्हें  प्रीत्साहन  ओदि  नहीं  fear  जाता  जिससे  इन  श्रेणियों  के  कमंचारियों  में  असंत ष  है  ;

 यदि  तो  व्यक्तिगत  मामलों  का  ब्यौरा  क्या है  तथा  उनकी  संख्या  fad  है  ;

 और

 इन  कम
 चारियों  के  भविष्य  में  संधार  करने  के  लिए  इन  विषमताओं  को  दूर  करने  हेतु

 सरकार  क्या  कायंवाही  कर  रहीं  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  (att  पुरुषोत्तम  :  तहीं  ।  किसी  भी

 चारी  के  साथ  नाइन्साफो  का  कोई  मामला  नहीं  हुआ  है  ।  पदोन्नति  आदि  के  मामले  सरकारी

 उद्यम  ब्यूरो  द्वारा  निर्धारित  मागं-दर्शों  faarat  का  कारपोरेशन  द्वारा  कड़ाई  से  अनुपालन  किया

 जाता  है  ।

 और  :  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सीमा  शुल्क  बम्बई  हारा  10  1978  को  सांपों  की  खालों  का  जब्त

 क्रिया  जाना

 10282.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अधिकारियों (#)  कया  यह  सच  है  कि  सीमा  शुल्क  कलैक्टरी  के

 द्वारा  10  1978  को  सांपों  को  जिनकी  अमरिका  में  तथा  यूरोपीय  बाजारों  में  बहुत

 arfaa  कीमत  है  और  जिनके  निर्यात  पर  भारत  सरकार  द्वारा  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  तस्करों

 के  एकसंदिग्ध  जलयान  के  साथ  समुद्रतलਂ  में  पाई  गई  थी  और  जब्त  की  गई  और

 यदि  at,  हो  उनके  मूल्य  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  जहाज  जिसके  निकट

 यह  पैकेट  पाया  गया  स्किपर  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  और  :  सरकार  की  मिली

 रिपोर्टों  से  पता  चलता है  कि  7-4-78  को  बम्बई  स्थित  सामा  शुल्क  अधिकारियों  को  मजगांव  पीर

 से  दूर  धारा  में  तैरते  हुए  चार  पैकेज  ऐसा  ही  एक  और  पैकेज  भो  8-4-78  को  मजगांव  स्थित

 सिधघियां  cezyatare  कम्पनी  के  बेसिन  में  तैरता  हुआ  fTaT  थी  ।  इन  को  निकाला

 जिनकी  जांच  करने  पर  2,18,625  रु०  मूल्य  को  14,575  सपं-खालें  पाई  जो  पकड़  लीं

 जहां  नगद पकेजਂ  तरते  हुए  पाये  गये  उस  क्षेत्र  का  agen  करते  समय  एक  यंत्रचालित  जलयान  एम०

 एस०  ato  रानोਂ  समूद्र  में  आंशिक  रुप  से  डूबा  गया  ।  लेकिन  उक्त  जलयान  में

 mg  निषिद्ध  माल  नहीं  मिला  ।  पूछताछ  करने  जलयान  के  एकमात्र  पदाधिकारी  जलयान  के
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 कप्तान  सुलेमान  जफर  ने  पकड़े  गये  निषिद्ध  माल  के  बारे  में  कोई  भी  जानकारी  होने  से  इन्कार

 किया  ।  जलयान  कर्मोदल  के  12  अन्य  सदस्यों  ने  जो  समुद्र  तट  पर  पकड़े  गये  निषिद्ध  माल

 की  कौई
 जानकारी  होने  से  इन्कार  किया  ।  आगे  जांच-पड़ताल  चल  रही  है  ।

 घरेलू  खपत  के  हितों  के  विरुद्ध  wat  का  निर्यात

 10283.  श्री  मुकंद  मण्डल  :  क्या  वाणिज्य  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  हम  घरेलू  खपत
 के  हितों  के  विरुद्ध  चीनो  का  निर्वात  करते  रहे

 यादि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और

 fara  लगातार  पांच  वर्षों  में  चीनी  के  निर्यात  हारा  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 गई  ?

 पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  :

 जी  नहीं  ।  किसी  पंचांग  ae  के  दौरान  निर्यात  की  जानेवाली  चीनी  की  मात्रा  सरकार

 जिन  बातों  को  ध्यान में  रखकर  fadtica  करती  है  वे  हैं  :  चीनी  का  कुल  कुल  घरेलू

 चीनी  को  अंतर्राष्ट्रीय  देश  के  अंदर  चीनी  की  आदि

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पिछले  5  वर्षों  में  चीनी  के  निर्यात  से  कमाई  गई  विदेशी  at  की  राशि  निम्नोक्त

 प्रकार  थी  :--

 ी
 fata  मुद्रा  आय

 )  रुपये  )

 1973-74  42,  21

 1974-75  314.  34

 1975-76  468.  48

 1976-77  152.  0]

 16.  33 1977-78

 आवश्यक  वस्तुओं  के  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  राज  सहायता  का  उपबन्ध

 10284.  शो  मुकन्द  मण्डल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  कुछ  आवश्यक  घस्तुओं  के  निर्वात  aaa  के  लिए

 सहायता  देने  के  प्रशन  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसका  घरेलू  बाजार  और  भ  Tofu wat  उपभोक्ता  पर  क्या  प्रभाव  पढ़ेगा  ?
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 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  :

 ऐसी  सो  वस्तुओं  के  निर्वात  के  लिए  नकद  मुआवजा  cada
 न

 दिया  जा  रहा है
 ।

 उनकी  घरेलू  सप्लाइयों  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़  सकता  क्योंकि  चयनात्मक

 नकद  मुआवजा  समर्थ  केवल  ऐसो  वस्तुओं  के  लिए  दिया  जाता  है  जिनक  निर्यात  करने  की

 समय  समय  पर  उनकी  कुल  उपलब्धता  का  निर्धारण  करने  के  निर्यात  (fartat)

 आदेश  के  अंतर्गत  दो  जातों है  ।

 आयात  और  निर्यात  SMITA at  का  दुरुपयोग

 10285.  ८ |  Ro  alaeat  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  कपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  आयात  और  निर्यात  लाइसेंसों  का  दुरुपयोग  करने  वाले  ब्यापारियों  के

 विरुद्ध  ae  1977-78  के  दौरान  कितने  विभागीय  मामले  प्रारम्भ  किय  ;  और

 कितनी  फर्मों  पर  जुर्माना  किया  गया  और  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितना  जुर्माना

 नागरिक  पूति  तया  सहकारिता  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  आरिफ  :

 तया  जानकार  एकत्र  को  जा  रहो  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएंगी  |

 Number  of  Manuals  and  Forms  in  Use  in  the  Ministry/Department

 10286.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Commerce,  Civil

 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state :

 (a)  the  total  number  of  manuals  and  forms  in  use  in  his  Ministry/Department;

 (b)  the  number,  out  of  them,  translated  into  Hindi  and  of  those  printed  in

 bilingual  form;

 (c)  the  reasons  for  not  translating  or  printing  in  bilingual  form  the  rest  of

 them;  and

 (d)  when  they  are  likely  to  be  prepared  in  diglot  form?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce,  Civil  Supplies  and

 operation  (Shri  Arif  Baig):  (a)  to  (d):  The  number  of  manuals  and  forms  prescribed
 by  the  Ministry  for  its  internal  use  are  3  and  32  respectively,  out  of  which  2  manuals

 have  been  printed  in  Hindi  separately  and  27  forms  have  been  cyclostyled  in  diglot
 form.  The  number  of  manuals  and  forms  in  use  in  the  Ministry  but  prescribed  by
 other  Ministries/Departments  are  35  and  205  respectively,  out  of  which  5  manuals

 and  73  forms  have  been  printed  in  bilingual  form.  The  work  of  translating  and

 getting  printed  the  manuals  and  forms  is  being  done  on  a  continued  basis.  Actioa

 is  being  initiated  to  translate  and  get  printed  in  diglot  from  the  remaining  one  manual
 and  five  forms  prescribed  by  this  Ministry.

 Training  Institutes  Under  the  Ministry  of  Finance

 10287.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state  :

 a)  the  otal  number  of  trai Rh  alii  ing  institutes  under  the  Ministry  and  its  attached
 and  subordinate  offices;
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 (b)  the  total  number  of  courses  run  therein;

 (८)  the  number  among  them  in  Hindi  and  English  media  separately;  and

 (d)  the  steps  taken  to  run  in  Hindi  medium  the  courses  which  are  run  in

 English  medium  at  present ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  9  (Nine).

 (b)  171  (One  hundred  and  seventy  one).

 (c)  28  courses  are  conducted  through  the  English  medium  only,  and  the  rest
 are  conducted  through  the  medium  of  Hindi  and  English.  Sometimes,  however,  it

 becomes  necessary  to  use  Hindi  medium  mixed  with  technical  terms  in  English.

 (d)  Endeavours  are  made  to  deliver  lectures  in  Hindi,  wherever  possible.  Its

 scope  will  further  increase  with  the  translation  of  laws,  manuals,  etc.

 Use  of  Manuals  and  Forms  in  the  Ministry  of  Finance

 10288.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  thle  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 State  :

 (a)  the  total  number  of  manuals  and  forms  in  use  in  his  Ministry/Department;

 (b)  the  number,  out  of  them,  translated  into  Hindi  and  of  those  printed  in

 bilingual  form;

 for
 (c)  the  reasons  for  not  translating  or  printing  in  bilingual  LVI  111  1  the  rest  of

 them;  and

 (d)  when  they  are  likely  to  be  prepared  in  diglot  form ऐ

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  There  are  26  Manuals  and

 228  Forms  used  in  the  Departments  of  the  Ministry  of  Finance.

 (b)  Out  of  these,  11  Manuals  and  110  Forms  have  been  printed  in  bilingual
 form  and  7  other  Manuals  and  67  Forms  have  been  translated  into  Hindi.

 (c)  &  (d)  :  The  rest  of  the  Manuals  and  Forms  are  in  the  process  of  being
 translated  into  Hindi  by  the  Central  Translation  Bureau  in  consultation  with  the

 Ministry  of  Law.  These  will  be  printed  in  bilingual  form  in  due  course.

 Implementation  of  Provisions  of  Official  Languages  Act,  1968

 10289.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state  :

 (2)  whether  his  Ministry/Department,  has  informed  its  attached  and  subordinate

 offices  of  the  provisions  of  Official  Languages  Act,  1968  and  the  rules  made  there-

 under  in  June,  1976  and  they  have  been  asked  to  implement  them;

 (0)  if  so,  whether  the  Ministry/Department  have  ensured  full  implementation
 of  the  above  provisions  and  rules;  an

 (८)  if  not,  the  reasons  therefor  and  steps  being  taken  to  ensure  full  implemen-
 tation  of  rules  relating  to  official  languages ?
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 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  to  (c):  It  4S  presumed

 that  the  Hon’ble  Member  has  in  mind  the  provisions  of  Official  Languages  Act,  1963

 and  the  rules  made  thereunder.  of  the All  the  Attached  and  Subordinate  offices

 Ministry  of  Finance  have  been  informed  of  the  provisions  of  the  Act  and  the  Rules

 made  thereunder  for  implementing  them.

 All  efforts  are  being  made  to  ensure  full  implementation  of  the  provisions  of

 the  Official  Languages  Act  and  the  Rules  made  thereunder.

 कनाड़ा  से  रपसीड  तल  का  आयात

 10290.  श्रीमती  पावंती  कृष्णन  :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  1969-73  में  कनाडा  से  रेपसीड  तेल  के  आ्“मात  के  मामले  की  प्री

 जांच  करने  संबंधी  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या

 नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्रालय  म  राज्यमंत्री  geo  कुमार

 और  :  कनाडा  से  रेपसीड  तथा  रेपसीड  तेल  के  आयात  से  संबंधित  भारत  के  महालेखा

 निसंत्रक  तथा  wean  की  वर्ष  1975-76  की  रिपोर्ट  के  पैरा  26  पर  लोक  लेखा  समिति  नें

 wrt  बहत्तरवीं  रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश  की  है  कि  कनेडियन  ऋण/अनुदान  से  कनाडा  a  रेपसीड

 तथा  रेपसो'ड  के  तेल  का  आयात  करने  के  सम्पर्ण  मामले  में  इस  बात  का  निश्चय  करने  के  लिए

 जांच  करने  की  जरुरत  है  कि  ये  निर्णय  कहां  तक  राज्य  के  बेहतर  हित  म  थे  ।  हाल  में  मिली

 रिपोर्टे  को  जांच  की  जा  रहो  है  ।

 जोवन  बोसा  निगम  aan  एक  के  अधिकारी

 10291.  श्री  बलवन्त  fag  eraarfeat  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मोरारका  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  जीवन  बीमा  निगम

 में  श्रेणी  एक  के  अधिकारियों  को  संख्या  में  कमी  कीਂ  जानी  चाहिये  क्योंकि  श्रेणी  एक  के  25  प्रतिशत

 भधघिकारी  फालतू  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया है  था  और

 इस  समय  श्रेणी  एक  के  अधिकारियों  को  संख्या  कितनी  है  और  उनमें  से  कितने  फालतू
 द ?

 faa  मंत्री  एच०  TAO  :  मोरारका  समिति  ने  यह  मत  व्यक्त  किया

 fa  जोवन  बोमा  निगम  में  सभी  वर्गों
 के

 लगभग  25  प्रतिशत  कर्मचारी  फालत्‌ है
 और  यह  सिफारिश

 की  थो  क्रि  निगम  को  काम  का  जायजा  लेनें  के  लिए  और  जिन  सभी  कामों  का  जायजा  लिया  जा

 बकता  हों  उनके  मापदण्ड  निर्धारित  करने  के  लिए  तत्काल
 कदम  उठाने  चा

 155



 Written  Answers  Vaisakha  22,  1900  (Saka)

 मोरारका  समिति की  इस  सिफारिश  पर  ATATUA  विचार  किया  और  सरकार  ने

 जीवन  बीमा  निगम  को  यह  सलाह  दी  कि  कर्मचारियों  के  लिए  काम  के  पर्याप्त  मानदण्ड  निर्धा  रिस

 किय  जाने  चाहिएं  और  इस  बात  को  बराबर  समोौक्षा  को  जानो  चाहिए  कि  कितने  कमंचारियों  की

 जरूरत  हैं  फालत  कमंँचारियों  का  प्रभावकारी  ढंग  से  उपयोग  fat  जानें  को  सुनिश्चित  व्यवस्था

 करने  की  पूरी  कोशिश  की  जानों  चाहिए  ताकी  बढ़ते  हुए  कारवार  के  लिए  कमंचारियों

 शयकता  जहां  तक  सभ्भव  एसे  फालत  कमचारिरियों  से  परी  की  जाए  और  यह  कि  नई  भर्ती  कम

 से  कम  को  जाए  ।  जीवन  बी  मा  निगम  ने  अपने  प्रभागीय  और  कार्यालयों  के  तीसरी  और

 चौथी  श्रेणी  के  कमचारियों  की  संख्या  निर्धारित  करने  के  लिए  मानदण्डोंਂ  की  सिफारिश  करने

 के  लिए  वित्त  मंत्रालय  के  कर्मचारों  निरोक्षण  एंकक  को  सेवाएं  प्राप्त  कीं  |  प्रथम  श्रेणी  के  अधिकारियों

 को  के  संबंध  कर्मचारी  निरोक्षण  एकक  ने  केवल  सहायक  प्रशासनिक  और  शाखाओं

 तथा  प्रभागी यਂ  कार्यालयों  के  मख्य  विभागों  के  प्रशासनिक  अधिकारियों  के  काम  का  अध्ययन  किया  ।

 प्रभागीय  कार्यालयों  के  काम  का  fadegacor  करके  कछ  कामों  को  शाखा  कार्यालयों  को  दे  दिय

 जाने  के  परिणामस्वरूप  कमं  चारी  निरोक्षण  एकक  द्वारा  सहायक  प्रशासनिक  अधिकारियों  और

 अधिकारियों  के  लिए  जिन  मानदण्डों  की  सिफारिश  की  गई  उनमें  कछ  संशोधन  करना  जरूरी

 हो  गया  और  जीवन  बोमा  निगम  ने  स्थिति  का  नए  सिरे  से  अध्ययन  करने  के  बाद  उस  फामंले  में

 उपयुक्त  संशोधन  कराने  के  जिसको  उन्होंने  सिफारिश  की  इस  मामले  को  दोबारा

 उठाया  |  जोवन  बीमा  निगम  को  संशोधित  फार्म ला  पहली  मई  1978  को  मिल  गया  है  |

 इस  समय  प्रथम  श्रेणी  के  अधिका  रियों  को  संख्या  4225  है  ।  निगम  की  एक  समिति

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  अधिकारियों  के  बोच  कछ  कार्यों  का  विकेन्द्रीकरण  करने  के  प्रश्न  पर  गहराई  से

 अध्ययन  कर  है  ।  फालत  अधिकारियों  को  afte  कोई  अध्ययन  परा  जाने  के  बाद

 ही  तय  जा  सकती  है  ।

 बक  आफ  इण्डिया  द्वारा  कोहिनूर  मिल्स  लिमिटेड  को  दिय  गय  ऋणों  क  बार  सम  जांच

 करन  क  लिए  एक  जांच  समिति  दवारा  का  प्रस्तुत  किया  जाना

 10292.  श्री  सोमनाथ  चटजी  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  दूवारा  कोहिनर  मिल्स  लिमिटेड  को  दिए  गए  ऋणों  के

 रे  में  जांच  करने  के  लिए  एक  सदस्यीय  जाँच  समिति  ने  इस  बीच  अपना  प्रतिवदन  सरकार  को

 प्रस्तत  कर  दिया  है

 इस  समिति  के  मुख्य  fay  क्या  है

 इस  समिति  के  निष्कर्षों  के आधार  पर  किसी  को  जिम्मेदार  ठहराने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  कदम  उठाय  गय  और

 क्या  भारतीय  ford  बैंक  इन  ऋणों  के  लेन-देन  के  मामले  में  किसी  प्रकार  सम्बदूध  रहा

 faa  मंत्री  एच०  एस०  :  से
 (4)  सेन्ट्रल  बेंक  आफ  इण्डिया  द्वारा

 कोहिनूर  fata  लि०  को  स्वीकृत  किये  जाने  वाले  ऋण  तथा  अन्य  सुविधाओं  के  बार ेमें  गठित

 एक-सदस्यीय  समिति  को  fare,  सरकार  को  प्राप्त  हो  चुकी  है  ।  रिपोर्ट  पर  सरकार
 द्वारा

 विचार

 Mea
 ही  पूर्ण  होने  की  आशा  है  तथा  रिपोर्ट

 पतन
 जाने  वालो  कार्यवाही  के  बारे  में  सदन  को

 सूचित  कर  दिया  जाएगा  ।
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 12  1978  लिखित  उत्तर

 Schemes  Submitted  by  Monopoly  Houses  for  development  of  Backward  Areas

 10293.  Shri  Sukhendra  Singh:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  monopoly  houses  have  submitted  to  the  Government  some

 schemes  for  development  of  backward  areas;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Zulfiquarulla)  :.(a)  &

 (b)  :  In  the  light  of  the  revised  industrial  licensing  policy  announced  by  the  Central

 Government  in  February,  1973,  the  term  ‘monopoly  houses’  mentioned  in  the  Question
 is  taken  to  refer  to  those  Undertakings  registered  under  section  26  of  the  Monopolies
 and  Restrictive  Trade  Practices  Act,  1969,  which  by  themselves  or  together  with  their

 inter-connected  undertakings,  have  assets  of  not  less  than  Rs.  20.0  crores  thereby

 attracting  the  provisions  of  section  20(a)(i)  or  (ii)  of  the  said  Act.

 Applications  for  approval  of  programme  of  rural  development  have  been  received

 from  several  companies  belonging  to  the  above  category.  These  applications  are

 considered  by  the  prescribed  authority  and  appropriate  programmes  of  rural  develop-
 ment  approved  in  accordance  with  the  provisions  of  section  35CC  of  the  Income-tax

 Act,  1961.  In  some  cases  the  applications  have  been  rejected  as  the  programmes  were

 not  found  to  be  consistent  with  the  scheme  of  section.  3500  of  the  Income-tax

 Act,  1961.

 इंजीनियरी  मिर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  की

 10294.  श्री  Fo  रामसति  :  क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्रीਂ  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंजोनियरो  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  की  उन  छोटे  इंजीनियरों  एककों  तथा  मध्यम  आकार

 के  एककों  का  उत्पादन  क्षमता  तथा  योग्यता  का  उपयोग  करने  के  बारे  में  नीतिਂ  का  ब्यौरा

 क्या है  जिनका  सोधे  निर्वात  में  कुल  निर्यात  का  मुश्किल  से  10  प्रतिशत  योगदान  रहा

 और

 थ ्ट्व  कीਂ  परियोजनाओं  तथा  पूंजीगत  माल  निर्यातों  के  बारे  में  जिनका  योगदानਂ  कल

 निर्वात  का  33  प्रतिशत  क्या  है  और  केरिवबियन  तथा  मध्य  अमरीका  सहित  पूर्वी  पश्चिमी

 तथा  उत्तर  दक्षिण  पूर्व  एशिया  तथा  मध्य  अमरीका  में  एटलॉटिक  क्षेत्र  नई  मण्डियों

 का
 पता  लगाने

 के  लिए  क्या
 कदम  उठाये

 जायेंग े?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  :

 छोटे  ओर  आकार  के  इंजीनियरी  कारखानों  wl  उत्पादन  क्षमता  और  तकनोकी

 Ly QTHeT  जुटाने  के  लिए  इंजीनियरी  निर्यात  dada  परिषद  दवारा  निम्नलिखित  उपाय  किए

 जा  रहे

 (1)
 परिषद  कार्यालय  में  और  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  लघु  प्रकोष्ठों  कम  चारियों

 की  संख्या  बढ़ाई  जा  रही  है  ।  परिषद  का  विचार  है  कि  वह  अपने

 में  क्षेत्र  अधिकारी  रखे  जो  महत्वपूर्ण  केन्द्रों  का  निरीक्षण  सक्षम
 कारखानों

 का

 पता  लगायेंगे  और  उनको  सलाह  देंगे  ।
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 (it)  जिन  महत्वपूर्ण  उत्पादक  aoa  में  छोटे  कारखानों  का  जमाब  उनकी  निर्यात

 संभाव्यता  के  बार  में  जानकारी  उपलब्ध  की  जायेगी  ।

 (iii)  एक  जोसे  विचार  वाले  उत्पादकों  के  छोटे  साथंसंघों  के  बनाये  जाने
 न

 दिया  जायेगा  ।

 (iv)  छौटे  कारखानों  को  तफनोकी  क्वालिटी  नियंत्रण  सुविधायें  दो  जाय  ताकि

 वे  विदेशों  के  विशिष्ट  विवरणों  के  अनुसार  माल  तेयार  कर  सक  |

 (Vv)  पर्षद  के  प्रतिनिधि  बिक्री  तथा  अध्ययन  दलों  में  छोटें  कारखानों  के

 aAei faTtaaay  को  अधिक  प्रतिनिधित्व  दिया  जायेगा  |

 (vi)  च् छोट  कारखानों  के  उत्पादों  को  विशेष  प्रदर्शा  नयां  भायोजित  करने  के  प्रयास  दिये

 जायेंगे  ।

 परिषद  ने  पूंजोगत  माल  और  ea  की  परियोजनाओं  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए

 निम्नलिखित  उपाय  आरंभ  किये  हैं

 (i)  परियोजना  निर्यातों
 के

 सामन  आने  वालो  समस्याओं  पर  विचार  विमर्श  करने  और

 उन्हें  हत  करने  के  उपायों  पर  सुझाव  देने  के  लिएं  दिल्‍ली  में  28  भौर  29  माच

 1978  को  परिषद  द्वारा  at  कों  परियोजनाओं  के  निर्यात  के  बारे  में  वकंशाप

 आयोजित  की  गई  ।  वकंशाप  दवारा  कौ  गई  सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  लिए

 वाणिज्य  सचिव  को  अध्यक्षता  में  एक  उच्च  शक्ति  सम्पत्त  afafa  गठित  कीਂ  जा

 रही है  ।

 (ii)  दक्षिण  पू  पश्चिम  एशिया  और  कुछ ,  आफ़रिकी  देशों  में  विकास  कायें  -

 टेण्डरों/विशिष्ट  विवरणों  के  बारे  में  जानकारी  एकत्न  करने  और  उसे  भावी

 निर्यातकों  को  वितरित  करने  के  लिए  परिषद  द्वारा  विशेष  प्रयास  किये  जा  रहे  हूँ  ।

 (iil)  इंजीनियरी  निर्यात  dada  परिषद ने
 परियोजना  निर्यातों  के  परिवीक्षण  के  लिए

 कारवाई  आरम्भ  की
 है  ताकि  कठिनाइओं  का  पता  लग  सके  और  उपयुक्त  उपचार

 किया  जा  सके  |

 छापों  के  बार  मਂ  बरामद  हीर  और  सोने  के  जेवरात

 10295.  TITAS  मेहता  :
 कया

 चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  feared  और  1978  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  मार  गए  छापों

 में  बड़ी  माता मं  हीर  भौर
 सोने  के  जेबराल  बरामद  किये  गये  थे  ;

 यदि  हां  तों  feat  राज्यों में  ;

 कुल  कितने  छापे  मार  गये  और  उनमें  सोने  के  frat  जेवरात  और  भारतीय  तथा

 विदशी  मुद्रा  बरामद  की  गई  ;

 क्या  सरकार  ने  बरामद  कीं  गई  वस्तुओं  के  निपटान  के  तरीके  के  बारे  में  कोई

 निणय  किया  और

 यदि
 सो

 इस
 मामले  में  सरकार  का  कब  तक  निणंय  करते  फा  विचार  है  ?
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 22  1900  (Fa)  लिखित  उत्तर

 fara  मंत्रालव  म  राज्य  संज्री  (at)  सतीश  :  तथा  :  प्राप्त  रिपोर्टों

 वर्ष  1978  के  are  तया  एप्रैल  महोनों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों में  मारे  गये  छापों  में

 बड़ो  मात्ना  में  हीरे  तथा  सोने  के  अभश्ुषण  पकड़े  जाने  के  बारे  में  कोई  संकेत  नहीं  मिलता  है  ।

 आयकर  प्राधिकारियों  ने  वष॑  1978  के  are  और  एप्रेल  के  महीनों  के  दौरान  100

 मासलों  में  तलाशी  लेने  तथा  माल  पड़ने  कारंबाई  को  जिसके  कारण  लेखा  पुस्तकों  आद

 के  अलावा  24.  5  लाख  रु०  को  9.64  लाख  रु०  मूल्य  के  आभूषण  तथा  30  लाख

 रु०  से  अधिक  मूल्य  कोਂ  अन्य
 परिसम्बत्तियां

 पकड़ी  गयी  ।

 प्रबलन  निदेशालय  ने  वर्ष  1978  के  ars  महीने  के  दौरान  45  तलाशियां  ली  और  693  Fo

 को  भारतीय  मुद्रा  तथा  लगभग  15,524  रु०  के  बराबर  को  विदेशी  मुट्ठा  पकड़ी  ।  अप्रेल  1978

 से  सम्बन्धित  सांख्यिकीय  आंकड़े  अभी  एकत्र  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 स्वरण  अधिनियस  के  अन्तगंत  तथा  सोमा  शुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  मारे  aq

 छापों  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  एकत्र  fet  जा  रहे  हैं  और  सदन  पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे  ।

 पकड़ो  गयी  वस्तुओं  को  बिक्री  उन  विभिन्‍न  कानूनों  के  अनुसार  की  जाती है

 जिनके  अन्तर्गत  वे  वस्तुएं  पकड़ी  जाती  ह  ।  आयकर  के  मामले  में  ऐसी  तलाशी  के  जिसमें

 मल्यवान  परिसम्पत्तियां  पकड़ी  जाती  सबसे  पहले  अघोषित  आय  का  सरासरी  तौर  पर  अनुमान

 लगाया  जाता  है  और  पकड़ो  गयी  परिसम्पत्तियों  के  उतने  भाग  को  रोक  रखने  के  fac,  जितना

 अनुमानित  अघोषित  आय  पर  एवं  दंड  कर  की  ea  देनदारी  तथा  मौजूदा

 देनदारी  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझा  माल  पकड़ने  की  तारीख  से  90  दिनों  के

 अन्दर  आयकर  अधिनियम  1961  की  धारा  132(5)  के  अन्तगंत  आदेश  जारी  किया  जाता  है

 उसके  बाद  faafaa  कर  निर्धारण  करने  की  कार्यवाही  की  जाती  है  और  जहां  कहीं  आवश्यक  हो

 अथंदंड  लगाने  की  का्थावाही  शुरु  की  जाती  है  ।  सीमाशुल्क  तथा  स्वर्ण  नियंत्रण  अधिनियमों  के

 अन्त गंत  पकड़ें  गये  माल  के  सम्बन्ध  में  काय  विधि  यह  है  कि  यदि  माल  पकड़ने  के  बाद  की  जाने

 वालो  जांच-पड़ताल  से  सम्बन्धित  अधिनियमों  का  किसी  प्रकार  उल्लंघन  होने  कां  संकेत  मिलता

 तो  सक्षम  द्वारा  कारण  बताओं  नोटिस  जारी  किया  जाता  है  और  मामले  पर

 न्यायनिणय  किया  जाता  है  तथा  उसके  बाद  प्रत्येक  मामले  में  कानून  के  अनुसार  और  eaTatany

 करने  वालेਂ  प्राधिकारी  के  आदेशों  के  अनुसार  माल  की  fax  की  जाती  है  ।  ° Waa  निदेशालय  द्वारा

 पकड़ी  गई  जांच  पड़ताल/न्यायनिणंय  की  काथंवाही  पूरी  होने  के  बाद  फरोक्त  की

 जायगी  ।

 fara  बेक  से  सहायता

 10296.  थी  TARAS  मेहता  :

 शनी  वहू ०  स्वामीनाथन  :

 क्या  faa  मंत्री  यहे  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  फि  faze  बेंक  ने  1978-79  में  भारत  को  भारी  राशि  की  सहायता

 देने  का  निर्णय  किया है  ;

 ate  तो  विश्व  बेंक  दवारा  अब
 तक  कितना  ऋण  मंजूर  किया  गथा
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 1900
 (Saka)

 19  78.0  में  विश्व  बेक  ने  fra  परियोज
 -prory
 नाओ  HT  आरम्भ  करना  स्वीकार  फिया

 मौर

 क्या  यह  ऋण  गत  वर्ष  कों  तुलना  में  अघिक  होगा  या  कम  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  *  (%)  और  :
 विश्व  बेंक  समूह  द्वारा

 उनके  1979  के  वित्त  ag  1  जुलाई  1978
 से  30  जून  1979  म  भारत  को  दी

 जाने  वाली  नई  सहायता  के  लिए  वचनों  का  संकेत  जून  1978  में  होने  वाली  भारत  सहायता  संघ

 को  बठक  के  बाद  ही  सिलने  को  आशा  है  ।  1977  को  हुई  भारत  सहायता  संघ  को  पिछली

 बेठक में  विश्व  बेंक  समूह  ने  अपने  1978  के  वित्त  as  में  भारत  को  110  करोड़  अमरीकी

 डालर  की  सहायता  का  वचन  दिया  था  ।

 सिंचाई  और  विद्युत  के  क्षेत्रों  की  बहुत  सौ  एसी  परियोजनाएं  है  जिनकी

 बेंक  समह  हारा  वित्त  व्यवस्था  किये  जाने  का  विचार  है  किन्तु  इनमें  से  अधिकांश  परियोजनाओं

 को  अन्तिम  रूप  बेक  के  1979  के  वित  वर्ष  में  हो  दिया  जायेगा  ।

 अस्रक  क  उत्पादों  पर  अधिक  निर्यात  शुल्क

 10297.  श्री  रीत  ल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  सीमाशुल्क  कार्यालय  द्वारा  राइस  बायलर  प्लेटर  जेसे

 awa  उत्पावों  का  निर्वात  अनुचित  रूप  से  अधिक  निर्यात  शुल्क  लगाकर  रोक  fear  गया  है  और

 इसके  लिए  उसने  ae  aw  दिया  है  fa  उनके  निर्यात  में  जिस  अभ्रक  को  उपयोग  किया  जाता

 उससे  ऊंचे  कड  के  अश्क  का  उपयोग  feat  जाता

 यदि  तो  क्या  उन  पर  निर्यात-शुल्क  की  सही  atat  का  निर्धारण  करने  के  लिये

 अचक  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  को  सदस्यों  के  रूप  में  शामिल  करके  एक  सर्मिति  fated  करने  का

 सरकारी  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  अन्य  क्या  उपचारात्मक  कांयं  वाही  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  प्रश्न  का

 कलकता  पत्तन  के  जरिये  राइस  बायलर  मायका  प्लेटों  के  निर्यात  के  कूछ  मामलों

 की  ओर  जिनमें  निर्वात  किये  जाने  वाले  माल  का  न्यूम-मूल्य  घोषित  गया

 पाया  गया  ।  निर्यातकर्ताओं  के  खिलाफ  सोमाशुल्क  अधिनिपम  के  उपबन्धों  के

 बन्तगंत  दांडिक  काय  वाहो
 की  गयो  थी  और  घोषित  मुल्य  को  शुल्क  लगाने  के  प्रयोजनाथ  स्वीकार

 नहीं  किया  गया  था  ।  एक  मामले  में  faatanat  के  मुल्य  कौ  नामंजूरी  के  खिलाफ  और  उसके

 विरूद्ध  दांडिक  कार्यवाहो  के  खिलाफ  दायर  को  गयी  अपोल  अपीलीय  समाहर्ता

 दारा  नामंजूर  कर  दी  गयी  थो  |  निर्यातकर्ता  ने  जुर्माना  और  निर्धारित  मूल्य  पर  शुल्क  अदा  करने

 के  बाद  माल  का  निर्यात  किया  था  ।  एक  दूसरे  मामले  में  निर्यातकर्ता  ने  कोई  अपील  दायर  et

 को  और  सौमाशुल्क  विभाग  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  पर  शुल्क  और  उस  पर  लगाये  गये  जुर्माने  की

 wala  करने  के  बाद  माल  सिर्यात  किया  ।

 और  :  यह  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 12  सई  1978  लिखित  scat

 Outstanding  Loans  of  Industrial  Finance  Corporation  of  India

 10298.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 to  state  ६  प

 (a)  the  names  of  industries  and  companies  against  which  loans  of  the  Industrial
 Finance  Corporation  of  India  are  outstanling  for  the  years  1974-75;  1975-76,  1976-77

 and  1977-78  with  the  amount  outstanding;  the  number  of  industries  from  which

 recovery  of  loan  appears  to  be  impossible  and  how  many  of  them  have  been  liquidated

 completely  indicating  the  amount  of  loan  realised  out  off  the  loan  advanced

 (b)  the  amount  of  loan  and  grant  given  by  the  above  Corporation  to  each  firm

 and  inljustry  and  whether  some  fake  and  bogus  industries  also  came  to  Government’s

 notice  which  existed  in  papers  only  and  if  so,  the  nature  of  action  taken  against
 them so  far;  an

 (c)  whether  loan  obtained  in  the  names  of  companies  and  industries

 utilised  for  other  purposes;  if  so,  the  number  of  such  companies  came  to  Government

 notice  and  the  action  taken  against  them ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  to  (c):  Information  is

 being  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  to  the  extent  available.

 सासानप  बोसा  निगम  दवारा  मसस  सफतलाल  और  टाटा  कम्पनी  के  संगणकों  का  प्रयोग

 किया  जाना

 10299.  श्री  राजाराम  शंकरराव  मान

 श्रो  एस०  जी०  मुरुगययन

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सामान्य  बीमा  निगम ने
 fad

 टाटा  कम्पनी  और

 araaiiraa  के  संगणकों  का  प्रयोग  अपनों  काम  करने  के  लिये  क्रिया  था ;

 ert सामान्य  बोमा  निगम  st  काम  करने  के  लिपे  उपय॑कक्‍्त  Des  यों  को  कुल  कितनी

 राशि  वी  गई

 इस  काय  को  करने  के  लिए  स्टेशनरी  आदि  पर  कितना  खच  हुआ  ;  और

 क्या  सरकोर  ने  इसका  अनुमोदन  कर  दिया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  UAo  :  :
 और  भारतोय  साधारण  बीमा  निगम  ने

 wecq aie  इंडिया  को  सेवाओं  को  इस्तेमाल  किया  था  और  उसे  20,000  रूपए  की  रकम  वी

 थी  ।  निगम  कौ  दो  सहायक  कम्पनियों  अर्थात  ओरियंटल  फायर  ऐण्ड  जनरल  इंश्योरेंस  कंपनी

 लिमिटेड  ने  मफतलाल  को  और  नेशनल  इंश्योरेंस  कंपनी  लिमिटेड  ने  टाटा  की  सेवाए  प्राप्त  की

 गौर  उन्हें  2,40,000  रूपए  और  5,237  रूपए  अदा  किय  थे  |

 उक्त  अदायगो  में  कागज  और  लेखन  सामग्री  का  खच  शामिल  है  ।

 चा  areata  साधारण  निगम  को  अन्तर्नियमावली  की  शर्तों  के  अनुसार  निगम  को

 feet  व्यक्तियों  azar  कम्पनी  को  जिसने  इसके  लिए  काम  किया  हो  अथवा  करना  हो

 पारिनमिक  देने  का  अधिफार  है  इसलिए  उसे  इस  प्रयोजन  के  लिए  सरकार  से  अनुमोदन  प्राप्त

 करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  ।
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 a

 Increase  in  Foreign  Exchange  Reserves  After  Release  of  Smugglers

 10300.  Shri  S.  S.  Somani:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  foreign  exchange  reserves  taken  over  by  Janata  Government
 from  the  previous  Government;

 (b)  whether  there  has  been  some  increase  in  these  reserves,  especially  after  the

 release  of
 smugglers;

 and

 (c)  if  so,  the  details  thereof ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  India’s  foreign  exchange
 reserves  at  the  close  of  23rd  March,  1977  stood  at  Rs.  2790.6  crores

 (b)  &  (c)  India’s  foreign  exchange  reserves  have  shown  substanti tial  incr  eases
 since  then,  and  these  amounted  to  Rs.  4730.3  crores  on  5th  May,  1978.  It  is  not

 possible  to  isolate  the  extent  of  contribution  to  reserves  by  any  single  factor,  since

 thie ‘charges  in  floreign  exchange  reserves  represent  the  net  outcome  of  external

 transactions  of  the  country.

 LS
 बकों  a  swat  राशि  का  जमा  होना

 10301.  श्री  डी०  डी०  दसाई  कया  वित्त  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 काशित  इस  आशय क्या  सरकार ने  11  1978  के  टाइम्स  में

 के  समांचार  को  ear  है  कि  ब्रकों  में  प्रचूर  मात्रा  में  धनराशि  जमा  हो  रहो  है

 क्या  सरकार  इसे  अस्थायों  बात  मानती  है  ;  और .

 यदि  तो  क्या  अग्रिम  ऋणों  पर  बैकों  दवारा  वसूल  की  जानेवाली  ब्याज  की  ऊंची

 दरों  में  और  कमी  की  जायगी
 ?

 जी ्र  I वित्त  मंत्री  एच०  TRO  और

 ब्याज  दर  ढांचा  समग्र  ऋण  नीति  का  महत्वपूर्ण  पहलू  जिसकी  समीक्षा  निरन्तर  की

 जाती है

 सरकारी  व्यय  मं  मितव्ययता  लान  के  लिए  SqTz

 1030  :  श्री  डी०  डी०  दर्साई

 श्री  जी०  एस०  रडड़ी

 श्री  यशवन्त  बोरोल  :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 क्यो  सरकारी  व्यय  को  कम  करने  क  लिए  उनके  मंत्रालय  ने  हाल  ही  में  और  उपाय

 किए हें
 ?

 (@)  afe  at,  तो  क्या  इससे  बड़ी  संख्या  में  फालतू  सरकारी  कर्मचारियों  की  संख्या  का  पता

 चलेगा ;

 यदि  तो  क्या  इन  सरकारी  कर्मचारियों  को  कोई  वैकल्पिक  तथा  उत्पादन  कार्य  दिए

 जायंगे  ;  और
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 1900

 यदि  हॉ  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 faa  मंत्री  एच०  एम०  :  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों  विभागों

 को  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  वे  मितव्ययिता  औंर  सभी  प्रकार  के  साज-सज्जा  का

 परिहार  करने  के  संबंध  में  सरकार  दवारा  दिए  गए  बल  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 व्यय  में  अधिकतम  किफायत  करें  17  1977  को  लोक  सभा  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  902  के  उत्तर  में  वित्त  सचिव  के  13-5-77  के  अदूर्ध  सरकारी  पत्र  और  इस  मंत्रालय

 के  27-5-77  के  कार्यालय  ज्ञापन  की  प्रतियां  पहले  ही  सभा  पटल  पर  दी  गयी  हैं  ।

 से  उपयुक्त  उपायों  के  परिणामस्वरुप  Zo  मंत्रालयों/विभागों  में  कुछ

 कर्मचारी  फाल  ._  हो  और  उन्हें  भविष्य  में  खालो  होने  वाले  पदों  पर  रख  लिया  जाएगा

 अमरोकी  डालर  के  मुकाबल  म  qa  की  स्थिति  सुदृढ़  करना

 10303.  aft  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  fag  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  शक च

 क्या  1978  में
 भारतीय  रुपये  की  स्थिति  अमरिकी  डालर  के  मुकाबलें  में  कमਂ

 जोर  पडती  जा  है  ;

 क्या  ऐसा  भारतीय  मिर्वात  साल  को  जहाजों  पर  तुरन्त  लंदान  के  कारण  हो  रहा  है  ;

 यदि  तो  रुपये  की  स्थिति  कमजोर  पड़ने  के  अन्य  कारण  क्या  हैं  ;  और

 क्या  रुपय  की  स्थिति  सुदुढ़  बनाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 faa  मंत्री  एच०  UWo  से  (=)  :  पिछले  महीने  तुलना

 1978  में  अमरोकी  डालर  के  म.काबले  में  रुपए  को  स्थिति  कुछ  कमजोर  हो  गई  ।

 विनिमय  दरों  की  निर्धारण  की  अवाघ  स्थिति  में  मुद्राओं  के  मृत्य  में  उतार-चढ़ाव  होना

 स्वाभाविक  1978  की  पहेली  तिमाही  में  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर  के  मूल्य  कई  करसियों

 के  भारतीय  रुपया  भी  शामिल  कमी  हुई  थी  ।  फिर  अप्रैल  के  शुरु  से

 aa  राज्य  अमरोको  प्रशासन  के  दुवारा  डालर  के  समर्थन  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  के  परि

 णामस्वरुप  डालर  क  मूल्य  में  कुछ  सुधार  हुआ  |  इस  प्रकार  रुपया-डालर  विनिमय  दर  में  अप्रैल

 1978  में  हुई  घटवढ़  डालर  के  मुल्य  में  हुए  सुधार  की  अधिक  और  रुपए  कीं  कम  जोरीं  की  कम

 चोतक  इसलिए  रुपए  की  स्थिति  सुदृढ़  करने  के  लिए  कदम  का  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता

 अहमदाबाद  में  राष्ट्रीयकृत  बकों  मਂ  गबन  तथा  दुरविनियोग

 10304.  श्री  अहुतान  जाफ़री  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६

 अहमदाबाद  स्थित  राष्ट्रीयकृत  set  में  गत  पांच  बर्षों  के  दौरान  गबन  तथा  दुविनियोग

 के  कितने  मामले  हुए  और  उनका  ब्यौरा  कया  है  ;

 a.
 इस  गवन  तथा  दुविनियोजन  को  लेकर  न्यायालयों  में  कितने  मुकदमे  दायर  किये  गये

 हू  और

 इस स
 नश  मे  osray त a4

 ब्ल्ललचू
 रा  क्या  उठाए  जा  रहे  हें  ?
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 =~
 वित्त  मंत्री  WAqo  !  गत  चार  वर्षों  के  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंको  में  गबन  दुरविनियोग से  सम्बधित  सूचना  नीचे दी  जा  रही है

 भारतीय  स्टेंट  बैंक  और  उसके  राष्ट्रीयकृत  बेक

 अनुषंगीं  बेक

 ae

 ay  Hawt  अन्तर्ग्रस्त  वसूल  कौ  घोखाघड़ीਂ  अन्तर्प्रस्त  वसूल की

 राशि  गई  कौ  राशि  गई

 सख्या  स०  (ata  रु०  में )
 संख्या  (ate  Ro  uy  to

 मैं

 नशा  नहलाए  एएए  एएए

 1974  2  16  oe  3  0.10

 1975  19  se  16  1.97  0.05

 1976  2.73  67  20  3.08  0.29

 1977  0.1-4  11  2.07  500/  स०

 बप  eee

 4  मामलों  में  त्यायालम  में  मुकदमे  दायर  किये  गय  है  ।

 सभी  बेको  की  अपनी-अपनी  निर्देश  पुस्तक  हैं  जिनमे  धोखाघडी  रोकने  के  लिए  की  जाने

 बाली  सावधानियों  और  सुरक्षाओं  के  बारे  में  बताया  गया  है  और  उनकी  निरंतर  समीक्षा  की  जाती

 है  घोखाघडी  के  अलग  अलग  मामलों  में  सामान्य  आन्तरिक  नियंत्रण  के  पालन  में  असफलता  के

 स्वरुप  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ,  भारतीय  रिझर्व  बेक  समय  समय  पर  बेको  को  व्यापक  निर्दोष  जारी

 करता  है  जिसे  ararast  के  क्षेत्र  और  स्वरुप  तथा  धोखाधड़ी  रोकने  के  लिये  की  जाने  वाली

 क्षाओं  क  बारे  मं  बताया  जाता है  ।

 अहमदाबाद  म  राष्ट्रीयकृत  det  को  शाखाय

 10305.  श्री  अहतान  जाफरी  :  क्या  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 अहमदाबाद  शहर  भ  बेंकों  की  कितनी  शाखाएं  काम  कर  रही  हैं  ;

 sat  कितने  T<-qzaTS  भवनों  में  चल  रही  हैं  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रत्येक  राष्ट्रीकृत  बैंक  दवारा  अहमदाबाद  में  गर-सरकारी  भवनों  के  मालिकों  को  किराये

 के  रुप  में  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  और  तत्सम्बन्धी  विवरण  क्या  है  ?

 सरकारी  क्षेत्र के  बैकों  a  प्राप्त वित्त  मंत्रो  (at  एच०  एम०  :  स
 (7)

 उत्तरों  पर  आधारित  ब्यौरा  अनुबन्ध  में  दिया  जा  रहा  है  ।
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 Written  Answers  May  12,  1978

 मभारतीथय  frarfaat  को  कच्चा  भाल  अथ त  की  सुविधा

 10306:  श्री  %o  लकप्पा ट्  कया  वाणिज्य  ,
 नागरिक  पूति  और  सहफारिता  मंत्री  यह  बताने

 ी  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  अभारतीय  निर्वाप्यों  को  आयातित  मशीनरी  के  बदले  म॑  कच्च

 माल  का  आयात  करने  को  सुविधा  उपलब्ध  है

 (@)  यर्दि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 ड  Farr ह  गया  परन्तु  एक कया  यह  है  कि  यद्यपि
 किसी  मशीनरी  आयात  न  हीं

 फार्मास्यूटीकल  कम्पनी  को  5  लाख  Bo  के  कच्चे  माल  की  आयात  करने  की  अनुमती  दो  गयी ;

 यदि  तो  कम्पनीਂ  का  नाम  क्या  और  उसके  क्या  कारण है  ;  और

 इस  प्रकार के  अन्य  कितन  मामले  है  ?

 नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  आरिफ

 जी  नहीं  ।

 से  (=)  प्रश्न  नहीं  उठते  ॥

 मद्य  निषध  उपायों  स  पर्यटक  थातायात  कमी  होना

 10307.  श्री  के०  लकप्पा  :  क्या  और  नागर  fanart  मंत्री  यह  बताने  की  FIT

 करग  की

 क्या  यह  सच  है  कि
 देश  में

 म
 उपाय  करने  के  कारण  गत  एक  वर्ष  में  पर्यटक

 यातायात  में  कमी
 हुई  है  :  ||

 गत  दो  वर्षों.मे  छमाहीवार  cies  यातायात  के  पूथक-पुृथक  आंकडे  कया  है  ;

 कया  मद्य  निषेद  नीति  के  कारण  इण्डियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  द्वारा  भारत

 आने  वाले  qacnt,  विशेषकरਂ  ada लਂ  सहित  पड़ौसी  देशों  से  भारत  आनेवाले  पर्यटकों  की  संख्या

 मेंभी
 कमी हो  रही  है  ;

 गत  दो  वर्षों  में  एयर  इण्डिया  और  इण्डियन  एयरलाइन्स  aru  fH  *  पर्यटक

 भाये  ५;

 ()  उपर्युक्त  स्थिति  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  नहीं  |

 1976  म॑  भारत  आय  533,951  अंतर्राष्ट्रीय  पयटोकों  के  मुकाबले  में  गतवर्ष  [640,422

 पयटक  भारत  भाय  और  इस  प्रकार  गतवर्ष  19.9%  की  वुध्दी  हुई  ।

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  जनवरी  से  जून  तथा  जलाई  से  दिसम्बर  की  अवधियों  में

 भारत  आय  गंतर्राष्ट्रीय  पर्यटक  यातायात  के  आंकड  नीच  दिये  गय  है  :--

 1976  1977

 (i)  ज जववरी  से 1  जून  तक  23  Uy  छ हू  ब  ड़े  282,449

 (11)  जुलाई  से  दिसम्बर तब  297,129  357,973
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 जी  at

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  एयर  इंडिया  तथा  इंडियन  एयरलाइन्स  की  उड़ानों  द्वारा  भारत

 आय  की  अन॑मानि  संख्या  नीचे  दी  गयी है

 1976  1977

 एयर  इंडिया  121,985  127,  vl tT 5531

 इंडियन  एथरला  इन्सਂ  46,894  48,13

 हाल  ही  में  सरकार  द्वारा  घोषित  की  गयी  मद्यनिषध  नीती  क  परिणामस्वरूप  गत  एक

 वर्ष  में  आनवाले  अंतर्राष्टीय  पर्यटकों  की  संख्या  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।

 अमरीका  स्थित  एयर  इंडिया  के  चीफ  एक्जीक्यूटिव  ढारा  अमरीकी  नागरिकता  ग्रहण  करना

 10  30  श्री  के०  लकप्पा  क्या  पर्पटन  और  नागर  fanart  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  अमरीका  स्थित  एयर  इंडिया  के  वर्तमान  चीफ  एक्जीक्यूटिव नें

 मरीकी  नागरिकता  ग्रहण  कर  ली  है  और  उनके  दवारा  कुछ  और  कारोबार  कियें  जाने  के  कारण

 वह  एयर  इंडिया  के  मामलों  पर  अपना  प्रा  ध्यान  नहीं  दे  रह  है  और

 यदि  वो  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव है
 ?

 quad  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौ  we )  और  (@)

 इंडिया  के  य०  एस०  To  तथा  कनाडा  स्थित  क्षेत्नीय  fears,  श्री  पी०  एफ०  मेहता  ने

 की  राष्ट्रिकता  ग्रहण  कर  ली  है  ।  रिरिकॉर्ड  मे  एसी  कोई  चीज  मही ंहै  जिससे  पता  चलता  हो  कि

 श्री  मेहता  के  Ao  एस०  To  में  कोई  अन्य  sqraqriaa
 tea

 एयर  इंडिया  इस  बात
 से  संतुष्ठ

 है  कि  श्री  मेहता  कारपोरेशन  के  हित  में  हो  कार्य  कर  रहें  है  ।

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  शिकायतों  का  दर  किया  जाना

 10309.  श्री  रामानन्द  तिवारों  :  क्या  पर्यटन  और  ame  faqiata  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  में  पर्यवेक्षी  पदों  के  सम्बन्ध  में

 अधिक्रमण  fear  गया  है

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  कितने
 अधिका  रियों

 का  अधिक्रमण  किया  गया  है

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम के  कर्मचारियो ंके  अधिक्रमण के  क्या  कारण  और

 आधार  है  ;  और

 (4)  क्या  कर्मचारियों  में  भविष्य  में  होनें  वाले  संघर्ष  से  बचने  के  लिए  सरकार  का  इरादा

 ga  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  शिकायतें  दर  करने  का  है  जिसका  अधिक्रमण  अधिकारियों

 द्वारा  किया  गया था
 ?

 qaza  और  नागर  fant  मंत्री  (  श्री
 पुरुषोत्तम

 कौशिक  )  :  से
 :

 qa wafacd
 की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख दी  जाएगी  |
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 किये और  लघु  उद्योगों  को  ऋण  ान  दर  के  बार  a  भारतीय  ford  qe  दूबारा  जारी

 गये  निदश

 10310.  Sto  वसन्त  कसार  पंडित  :  ‘eat  बित्त  aq  यह  बताने  की  कपा  करेंगें  की  :

 क्या  भारतीय  faq  बैंक  गवर्नर  ने  कृषि  और  लघु  उद्योगों  के  ऋणों  के  लिये

 ब्याज  दर  को  सीसित  कर  देने  के  लिए  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंको  को  हाल  ही  मे  निदेश  दिए

 यदि  ar,  तो  यह  उद्योग  कौन  से  है  और  frat  लाभ  की  योजना  बनाई  गई

 क्या  इस  निर्णय  से  केश  की  सरकारी ऋण  व्यवस्था  पर  बुरा  प्रभाव

 ate  तो  बहुत  से  सहकारी  ऋण  बैकों  की  रक्षा  करने  के  लिए  भारतीय  रिज  बेक

 ने  क्या  सावधानी  बरती  है  ?

 वित्त  एंच०  एस०  :  और  :  जी  हां  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने

 हालही  में  वाणिज्य  बेंकों  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्मलिखित  सलाह  भी  दी  है

 छोटे  auta  के  sale

 बैंकों  से  कहा  गया  है  fet  गारन्टी  योजना  के  अर्न्तगत  व्याप्त  छोटे  a Tara  के
 एककों

 और  विशेष  गारन्टी  योजना  दुवारा  व्याप्त  तकनीकी  उद्यमियों  दब्रारा  प्रोत्साहित  और

 (2)  छोटे  सड़क  परिवहन  परिचालकों  ;  और  (3)  पिछड़ें  जिलों  के  निर्दिष्ट  क्षेत्रो  मे  छोटे  एककों

 को  1-1-78  के  बाद  से  मंजूर  किये  जाने  3  वर्ष  से  अधिक  को  अवधि  वाले  सावधिककऋणों  पर

 11  प्रतिशत  से  अधिक  की  ब्याज  दर  बसल [न  न  करें  ।

 कृषि  :

 (1)  सावधिक  ऋण

 बैंकों  को  किसानों  से  छोटी  सिचाई  और  भूमि  tanta  के  लिए  3  वर्ष  से  अधिक

 के  सावधिक  ऋणों  पर  10.5  प्रतिशत  से  और  डेरी  मुर्गी

 मछली  बार्गवानीਂ  आदि  सहित  विविधीक्ृत  प्रयोजनों  के  लिए  3  वर्ष  से  अधिक  के  सावधिक

 ऋणों  पर  11  प्रतिशत  से  अनधिक  ब्याज  को  दर  वसूल  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 (ii)  छोटे  किसानों  को  ऋण

 1-1-78  के  बाद  से  छोट  फ्रिसानों  को  दिए  जानें  वाले  2500  रुपये  तक  के

 मध्यकालिक  अथवा  दोर्घकालिक  अलग-अलग  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  11  प्रतिशत  से  अधिक  नही ं_

 वसूल  की  जानी  चाहिए

 और  (4)  जहा  तक  सहकारी  बेकों  का  सम्बन्ध  इस  निर्देश  का  प्रभाव  उनके  3

 बर्ष  से  अधिक  के  मध्यकालिक  ऋणों  और  2500/-  रुपयें  से  कम  के  अल्पकालिक  ऋणों  तक  ही

 सीमित  है  ।  मध्यकालिक  ऋण  सहकारी  बैंकों  के  ऋणों  की  कुल  बकाया  राशि  का  केवल  10  प्रतिशत

 ही  बठत ेहै  ।  जहां  तक  अल्पकालिक  ऋणों  का  प्रशन  इस  निर्देश  के  जारी  होने  से  पहले  ही

 सरकारी  क्षेत्र  के  अधिकांश  बक  2500/-  रुपये  तक  के  ऋणों  पर  11  प्रतिशत  तक  की  रियायती

 ब्याज  दर  वसूल  कर  रहें
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 भारतीय  रिजर्व  द्वारा  राज्य  सहकारी  बेंकों  को  अल्पकालिक  कृषि  ऋणों  के  लिए  दो

 जाने  वाली  पुर्ावत्त  agra  की  ब्याज  द्रर  हाल  ही  में  घटाकर  बैंक  दर  से  3  प्रतिशत  कम  और

 मध्यकालिफ  कृषि  ऋणों  पर  ब्याज  दर  घटाकर  बेक  दर  से  24%  प्रतिशत  कम  कर  दी  गई  है  ।

 इसलिए  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  सहकारी  समितियों  को  अपनी  नीति  में  इस  प्रकार  का  परिवर्सन

 करने  के  लिए  विवश  faa  गया  है  जो  उनके  हितों  के  विरुद्ध  दिखाई  पड़ता  है  ।

 वाशिज्यिक  बेंकों  से  यह  भी  कहा  गया है  कि  वे  सहकारिता ओं  सहित  किसी  भी  ऋण  संस्था

 का  ऋण  न  चुका  पाने  वाले  व्यक्तियों  को  कोई  वित्तीय  सहाथता  प्रदान  न  करें  ।  इस  बात  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  बैकों  से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वें  fact  व्यक्ति  को  ऋण  प्रदान  करने  से

 पहले  सम्बधित  सर्भिति  से
 ''  gare  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  कर  ले ं।

 श्रेणी  के  आयकर  अधिकारियों  के  लिए  Seal on  रिजर्व  पदों  को  मंजूरी

 10311.  डा०  बसन्त  कमार चक्क  पंडोत  :  कया  faq  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रथम  श्रेणी  के आयंकर  अधिकारियों  के  संवर्ग  में  100  33 {<7 q  पदों  की

 मंजूरी  दी  we  थी  जबकि  श्रेणी  के  आयकर  अधिकारियों  के  संवर्ग  में  एसे  fret  पदों  की

 मंजूरी  नहीं  दी  गई  थी  ;

 यदि  तो  द्वितीय  श्रेणो  के  आयकर  अधिकारियों  के  संवर्ग  में  रिजर्वਂ  पद

 मंजूर  ने  करने  के  क्या  कारण है
 और  ये  पद  कब

 तक  मंजूर  कर
 दिये

 और

 क्या  सरकार  महसूस  करती  है  कि  द्वितीय  श्रेणी  के  आयकर  अधिका  रियों
 के  संवर्ग  में

 एसी  नियुक्ति  से  काम  बेहत्तर  ढंग  से  किया  जाएगा  और  निपटाया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  :  आय-कर-अधिकारियों

 के  एक  सौ  पदों  की  अगस्त  1977  में  छुट्टी-रिज़व  पद  के  रूप  में

 मंजूर  किया  गया  था  ।  आध-कर-अधिका  के  संवर्ग  में  दिसम्बर  1975  तक  135

 छुदठी  रिजवं  पद  जब  उन  सभी  पदों  को  डुयटी  पदों  मं  बदला  गया  था  ।  Ala-ht-aAfy-

 के  संवर्ग  में  नये  सिरे  से  छूट्टी-रिजर्व  पदों  की  मंजूरी  के  प्रश्  पर  सक्रिय  रूप

 से  विचार  किया  जा  रहा है  ।

 के  संवर्ग  में  oat-fert  की  व्यवस्था  करने  से  यह

 संभावना  है  कि  आय-कर-विभाग  में  काम  को  बेहतर  और  अधिक  निपटान  होगो

 कुशलता  और  लाभप्रदता  के  बारे  में  अध्ययन  दल  द्वारा  रिपोर्ट  qt  किया  जाना

 10312.  Sto  बसन्त  कमार  पंडित :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  बेकिंग  उद्योग  के  लिए  नियुक्त  किए  गए  कुशलता  और

 प्रदता  ई०  के  अध्ययन  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रेश  कर  दी  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  कुशलता  और  लाभप्रदता  के  प्रतिबदन  में  की  गई  सिफारिशों

 के  बारे  में  समाचार  पन्नों  के  माध्यम  से  प्रकट  किये  गये  विचारों  का  अध्ययत  कर  लिया  और
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 (7)
 क्या  कुशलता  और

 लाभप्रदता  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  की
 महत्वपूर्ण

 रियों  के  प्रभावी  ea  से  क्रियान्वयन  के  लिए  सरकार  नें
 क्या

 अन्तिम  निर्णय  लिया हैं  ?

 faa  मंत्री  (at  एच०  :  ()  )  और  :  भारतीय  रिजर्व  बेक  ने  अप्रेल

 19764,  वगणिज्यिफ  बैंकों  में  कार्यक्षमता  तथा  लाभप्रदता  के  प्रश्न  पर  feats

 करने
 के

 लिए  एक
 समिति  की  नियुक्ति  की  थी  faa  सदस्य  रिजर्व  बैंफ  के  ही

 1977 अधिकारी  थे  ।  इस  स्मिति ने  जो  कि  ई०  पी०  कमेटीਂ  agar
 है

 |

 में  भारतीय  रिजर्व  बैक  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  रिजर्व  बेक
 जहा  आवश्यक

 वाणिज्यिक  बेंकों  तथाਂ  अन्पਂ  संबधित  एजेन्सियों  अर्थात्‌  नेशनल  इन्सटिट्यूट  आफ  बैंक

 teste तथा  इंडियन  ana  एसोसिएशन  से  विचार  विमर्श  कर  समिति  दवारा  दी  गयी  सि  rhea

 विचार कर  te  हें  ।

 (a)  सरकार  को  *'  पी०  Fo  पी०  कमेटीਂ  की  रिपोर्ट में  की  गयी  सिंफारिशों क  बारे

 समाचारपत्रों  दवारा  प्रकट  किय  गय  विभिन्‍न  विचारों  की  जातकारी  ह  ।

 aia  को  कमी

 10313.  डा०  बसन्त  कसार  पंडित
 :  क्या  नागरिक  पूर्तों

 और
 सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने की  कपा  करेंग कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  तथा  अन्य  स्थानों  में  छोट  पंमाने  उद्योगों  को  सांब

 की  अत्यधिक  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है

 क्या  खनिज  तथा  धात  व्यापार  निगम  एम०  टो ०  ने  ताब  की  सप्लाई  के

 लिए  छोट  पमाने  के
 एककों  महीनों  पहले  धन  एकत्र  कर  लिया

 क्या  आल  स्माल  Cha  केबल  एंड  कण्डकटर्स  म॑ न्यू फेक्चरर्स  एसोसियशन ने

 उक्त  सम्बन्ध  मं  सरकार  से  शिकायत  की  है  ;

 क्या  कई  सरकारी  उपक्रमों ने  उनके  उत्पादों  के
 लिए

 छोटे  पैमाने  क
 उद्योगों

 को  आर्डर

 दिये  है
 और  तांबे  कीਂ  सप्लाई  में  बिलम्ब  के  कारण  ये  एकक  खंडਂ  के  अन्तर्गत  आ

 जायेंग े;

 यदि  at,  तो  कमी  को  द्र  करने  के  लिए  सरकार  ने  खनिज  त  1  धातु  व्यापार  निगम

 क  विरूद्ध  क्यो  कार्यवाही  की  है  ;  और

 सांब  को  कम  साप्लाई  क  क्या  कारण

 नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  आरिफ

 से  :  एक  विवरण  संलग्न  है ं।

 विवरण

 तथा  की  आयात  व्यापार  नियंत्रण  नीति  के  अनुसार  खनिज  तथा

 fra Lia  | are  व्यापार  निगम  की  बांइडिंग  कम्पूटेटरों  और  दूर  संचार  तथा  च  dis  वायर  तथा

 केबलों  के  उत्पादन  में  लग  उदयोगों  को  तांबा  सप्लाई  करना  था  अन्य  सभी  उद्योगों  को  अपने

 लिए  माल  dad  हिन्दस्तान  कापर  faTo  से  प्राप्त  करना  था
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 दिसम्बर  1977  से  हिन्द  स्तान  कापर  लि०  के  श  +]  उत्पादन  को  कठिनाइयों  के  कारण

 जितने  ताब  को  पति  सामान्त  उन्हें  फ्ररनी  थी  py  पा  करने  का  क्राम  खानज  तथा  घात

 व्यापार  निगम  को  दे  दिया  गधा  ।  बाद  म  खतड़ो  म॑  मजदरों  को  हड़ताल  तथा  वाषिक

 रख-रखाव  के  faa  रित्द्स्तान  कापर  लि०  के  घाटसिलाकारखाने  के  बंद किए  जाने से  सभी

 उदयोंगों  की  लगभग  सम्पण  मांग  कं  पात  करने  का  काम  अकस्मात  खानज  तथा  घाव  व्यापा

 निगम  पर  at  पया  ।

 1977  से  1978  तक  की  अवधि  के  दौरान  खनिज  तथा  धातु  व्यापार

 निगम  ने  सभी  आवश्यकताओं  की  पर्ति  तत्परता  से  परी  मात्रा में  को  ।  1  1978  को

 आवश्यकताओं  के  लिए  भी  जिन  आबंटियों  ने  29  1978  तक  वित्त  व्यवस्थाएं  उन्होंनें

 बिना  face  पूरा  माल  प्राप्त  किया  जिन  आर्बीटियों  ने  वर्ष  के  अंत  में  30  और  31  माच

 1978  को  वित्तिय  व्यवस्थाएं  उनके  सम्बन्ध  में  केवल  दिल्‍ली  के  गोदाम  से  माल  सप्लाई  करनें

 म॑  कुछ  विलम्ब  हुआ  ।  दिल्‍ली में  तांब  की  अस्थाई  कमी  के  कारण य  थ

 (i)  कलकत्ता  में  माल  का  देरी  स  जहां  से  रल  के  द्वारा  दिल्‍ली  को  माल  भजा  जाना

 at  और  (11)  कुछ  समय  के  लिए  रेलवे  अधिकारियों  बुकिंग  प्रतिबंधों  का  लगाया  जाना

 दिल्‍ली  में  उपलब्ध  स्टाक  के  आधार  पर  स  पर्दगी  आर्डर  इस  बीच  पधानपात  आधार  पर  जारों

 किय  गय  ह  और  शष  माल  उन  say  में  स  दिया  जाएगा  जो  कलकत्ता  स  आ  रही  हं  ।

 सरकार  को  अखिल  भारतीय  लघ  केबल  तथा  कंडक्टर  विनिर्माता  एसोसिएशन  दवारा

 fire  गए  किसो  भो  अभ्याव  दन  की  जानकारी  नहीं  हैं  ।

 विकास  लघु  उद्योग  को  इस  बारे  में  कोई  जानकारी
 नहीं

 ह  कि  क्या

 किन्ही  सरकारी  प्रतिष्ठानों के  लघु  उद्योगों  को  उनके  उत्पादों  के  बलिए  आर्डर  दिय  हे हें
 और  तांबे

 की  सप्लाई में  वरी  के  कारण  ये  कारखाने  अर्थ  दंड  सम्बन्धि  खंड  के  अन्तर्गत  आयेंगे ।

 प्रशन  नहीं  उठता

 Beautification  of  Places  of  Historical  Importance  in  Madhya  Prade

 10314.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  Will  the  Minister  of  and  Civil

 Aviation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  are  several  beautiful  spots  and  places  of  historical  and  archaeo-

 logical  importance  in  Madhya  Pradesh  like  Dashpur  (Mandsaur)  /Bhadaghat  (Jabal-

 pur),  Udaigiri  (Vidisha),  etc.  which  can  be  developed  as  tourism  centres  and  whether

 the  existing  centres  can  also  be  developed  further;  and

 (b)  Government’s  policy  as  well  as  steps  taken  in  this  regard  P

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  With  the
 object

 of  developing  existing  tourist  centres  and  identifying  new.
 centres  of  tourist  interest  which  can  be  considered  for  development,  the  Central]

 Department
 of  Tourism’  had  recommended  to  the  State  Governments  to  prepare,

 perspective  plans  for  preparing  a  shelf  of  schemes.  3B
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 The  perspective  plan  prepared  by  the  Madhya  Pradesh  Government  has  been

 received.  The  proposals  contained  therein  will  be  discussed  at  the  time  of  finalising
 the  tour  sector  of  the  State  Five  Year  Plan  1978-83  in  the  Planning  Commission  when
 the  schemes  to  be  taken  up  in  the  Central  and  the  state  sectors  will  be  determined

 depending  upon  the  resources  made  available,

 Difference  Between  Admissible  to  Central  Government  Employees  and  Em-

 ployees  of  Other  Sectors

 10315.  Shri  Ganga  Bhakt  Singh:  Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to

 (a)  whether  Government  are  aware  that  there  is  great  difference  in  the  house

 tent  allowance  admissible  to  Central  Government  employees  and  the  employees  working
 in  private  sector,  life  Insurance  Corporation,  nationalised  banks  and  other  bodies  as

 a  result  of  which  there  is  great  discontentment  among  Government  employees;

 (b)  if  so,  the  rates  at  which  house  rent  allowance  was  admissible  in  various

 Sectors  as  on  31st  March,  1978;  and

 (c)  whether  Government  have  any  such  proposal  under  their  consideration  under

 which  the  difference  between  the  house  rent  allowance  admissible  to  Government

 employees  and  the  employees  in  other  sectors  may  be  reduced  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  &  (b):  A  statement  giving
 to information  regarding  rates  of  House  Rent  Allowance  as  प्पा  31-3-78  payable

 Central  Government  employees,  employees  of  the  Public  Sector  Undertakings,  Life

 Insurance  Corporation  and  Nationalised  Banks  is  annexed.  Tt  will  be  observed  that

 different  rates  of  House  Rent  Allowance  are  payable  to  the  Central  Government  em-

 ployees  on  the  one  hand  and  the  employees  of  the  Public  Sector  Undertakings,  Life

 The  Government  do Insurance  Corporation  and  Nationalised  Banks  on  the  other.
 not  have  information  regarding  the  rate  of  H.R.A.  payable  in  the  private  sector.

 Representations  have  been  received  from  time  to  time  for  enhancement  of  H.R.A.
 rates  for  the  Central  Government  employees  posted  at  some  classified  cities.

 (c)  Payment  of  H.R.A.  to  the  Central  Government  employees  is  based  on  the

 recommendations  of  the  Third  Pay  Commission.  The  Commission  did  not  accept
 the  demand  for  parity  between  Central  Government  employees  and  the  employees  of
 the  public  sector  undertakings  in  the  matter  of  House  Rent  Allowance.  The  Pay
 Commission  had  recommended  certain  alternative  measures  to  improve  the  rates  o  f

 |  म
 H.R.A.  payable  to  the  Central  Government  employees,  but  the  Government  did  not
 find  it  possible  to  adopt  them  keeping  in  view  the  administrative  difficulties  and
 financial  implecations.  There  is  no  proposal  at  present  to  enhance  House  Rent

 Allowance  in  the  case  of  Central  Government  employees.

 Statement

 Rates  of  House  Rent  Allowance  admissible  to  Central  Government  employees,
 mployees  of  Public  Sector  Undertakings,  Life  Insurance  Corporation,  and  Nationa-

 Nised  Banks  are  as  follows:—

 (1)  Central  Government  employees  working  in  classified  cities/towns:—

 Class  ofcity/towns  Rates  of  H.R.A.

 ‘B-1’  and  ‘B-2°  classes  15  शत  ह 1d  ए  1.0  Pay  Subject  toa  maximum  of  Rs.400/-  p.m.

 *C’  class  च्  e  e  74  paysubect  toa  maximum  of  Rs.  200/-  p.m.
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 (2)  HiR.A,  rates.in  Public  Sector  Undertakings  are  broadly  as  follows:—

 Delhi  and  Bombay  class  30%  of  pay
 Cities

 Calcutta,  Madras  amd  Hyderg-  25%  of  pay
 bad  classcities)

 *B-1’  and  '  पन्ट  '  class  cities  -  15%  of  pay

 Other  stations  e  of  pay

 (3)  rates  in  Life  Insurance  Corporation  of  India

 (i)  Class  I  Officers  15%  of  pay  subject  toa  minimum  of  Rs, 75 75  ‘and  a
 maximum  of  Rs  350/-

 (ii)
 Cae,

 (Development)

 (a)  drawing  pay  15%  of  pay  Subject  toa  minimum  varying  from  Rs.

 upto  Rs.  750/-  25  to  according to  pay

 (७)  For  those  drawing  pay  10%of  the  first  Rs.750/-  of  payand10%  of  excess
 above  Rs.  750/-  pay  o¥er  Rs.  750/-

 (iii)  ClassIII  (Clerical  and  10%of  pay(includin  gspecial  pay)  witha  minimim  of
 Supervisory)  and  Class  Rs,28/-  p.m.  inthe  case  of  Class  III  employees  and
 Iv  (Subordinate)  Staff.  a  minimum  of  Rs.22/-p.m.in  the  caSe  of  ClassIV

 employees  subject  to  a  maximum  of  Rs.  40/-  in
 either  Case.

 (4)  H.R.A.  rates  in  nationalised  banks:—

 @).
 Officers  :

 The  basis  of  payment  of  House  Rent  Allowance  to  officers  in  the  nationalised

 banks  is  not  uniform.  The  payment  is  made  both  at  flat  rates  and  as  a  percentage
 of  the  basic  pay.  There  are  also  differences  according  to  the  location  of  the  branches
 in  the  metropolitan,  urban  and  rural  areas.

 Central  Government  under  the In  1973,  a  committee  was  appointed  by  the

 chairmanship  of  Shri  V.  R.  Pillai  to  standardise  inter  alia  allowances  of  officers  of

 the  nationalised  banks,  which  submitted  its  report  in  1974.  A  Group  of  Bankers
 which  went  into  the  recommendations  of  the  Pillai  Committee  certain suggested
 modifications.  Government  has  accepted  the  recommendations  of  the  Pillai  Committee
 as  modified  by  the  Group  of  Bankers.  The  nationalised  banks  have  been  asked  to

 The  rates  of  H.R.A.  which  have  been implement  the  Pillai  Committee  Report.
 recommended  in  the  Report  are  as  follows:—

 (a)  Major  ‘A’  class  cities  Upto  25  per  cent  of  basic  pay  subject.
 (Bombay,  Delhi,  Calcutta,  to  a  maximum  of  Rs.  400/-.
 Madras  and  Hyderabad)

 (b)  Atea  I  Upto  20  per  cent  of  basic  pay  subject
 to  a  maximum  of  Rs.  300/-.

 (c)  Area  ह है|  Upto  15  per  cent  of  basic  pay  subject
 to  a  maximum  of  Rs.  250/-.

 (d)  Area  है है|  Upto  10  per  cent  of  basic  pay  subject
 to  a  maximum  of  RSs.  ह

 (ii)  Award  Staff  comprising  clerical  and  subordinate  staff:—

 Generally,  the  rate  of  H.R.A.  varies  from  Rs.  11  to  Rs.  25  in  special  places  like

 Bombay,  Calcutta,  Delhi,  Dadras  and  Hyderabad  and  Rs.  9  to  Rs.  18  in  other  places.
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 eee  2222

 Payment  of  DA  to  Employees  at  Central  Rates

 10316.  ShriGanga  Bhakt  Singh  Will  the  Minister  ्  Finance  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  as  soon  as  the  Central  Government  raise
 the  rate  of  dearness  allowance  for  their  employees,  the  demand  for  dearness  allowance
 in  some  of  the  States  also  gains  momentum

 (9)  if  so,  the  names  of  those  States  which  are  paying  dearness  allowance  to

 their  employees  at  Central  Govt.  rates  and  the  names  of  the  States  where  it  has  no

 mpact  on  the  demand  for  dearness  allowarice;  and

 (
 ८)  whether  the  Central  Govt.  are  considering  8  proposal  under  ,  which  the

 allowance  imme- employees
 of  State  Governments  will  get  automatically  dearness

 diately  after  it  is  raised  for  the  Central  Government  employees ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.  M.  Patel):  (2)  The  demand  by  the  employees

 of  the  State  Governments  for  increases.‘in  the  rates  of  dearness  allowance  arises
 because  of  various  factors  and  not

 necessarily
 because  of  payment  of

 dearness
 allow-

 ance  by  the  Central  Government  to  its  own  employees.

 (b)  According  to  the  information  received  from  the  State  Governments  in
 the  matter  of  grant  of  dearness  allowance  to  their  employees,  Gujarat  Kerala,
 Maharashtra  and  Orissa  are  following  the  Central  Government  pattern,  while  Andhra

 Fradesh,  Haryana,  J&K,  Himachal  Pradesh,  Madhya  Pradesh,  Punjab,  Tami

 Nadu  and  Uttar  Pradesh  follow  the  Central  Government  pattern  of  Dearness  Allow-

 ance  with  some  modifications  The  rest  of  the  State  Governments  have  their  own

 patterns  of  grant  of  Dearness  Allowance

 (c)
 The  payment  of  dearness  allowance  to  the  employees  of  the  State

 Govern-
 ments  is  regulated  by  the  State  Governments  themselves.  They  lay  down,  from  time

 to  time,  the  scale  off  dearness  allowance  to  be  paid  and  one  of  the  considerations  which

 quite  often  has  a  bearing  on  this  is  the  constraint  of  resources.  There is  no  intention
 to  interfere  with  the  existing  arrangements

 Export  Target

 10317.  Shri  Ganga  Bhakt  Singh:  Will  the  Minister  of  Commerce,  Civil  Supplies
 and  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  shortfall  of  Rs.  350  crores  is  estimated  in  the  revised  export  target
 of  Rs  5750

 (b)  if  so,  the  items  which  are  likely  to  cause  shortfall  in  export  earnings  and

 the  percentage  shortfall  item-wise;  and

 c)  the  measures  being  contemplated  to  maintain  export  earnings  during
 1978-79?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce,  Civil  Supplies  and  Co-

 operation  (Shri  Arif  Baig):  (a)  According  to  latest  indications  of  shortfall  is  likely

 to  be  between  Rs.  300  crores  and  Rs.  350  crores.

 b)  The  principal  items  showing  decline in  the  value  of  their  exports  during  April-
 are  indicated  in  the  statement  enclosed. December  पप्पा  as  compared  to  April-Dec

 (c)  The  measures  recently  taken  to  maintain  export  earnings  include  extension  of
 Cash  Compensatory  Support  for  a  further  period  of  one  year  and  liberalisation  of
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 ——

 import  policy  with  a  view  to  facilitating  import  of  necessary  inputs  and  promoting
 investment  in  export  oriented  industries  as  well  as  other  industries  so  85  to  augment

 exportable  surpluses.

 Statement

 0.0

 {tems  showing  35685  in  its  value  Apr.
 ु  पए

 «  छ््द  Vatiations 97  in  Apr.—
 (Rs.

 Crores)
 (Rs.  )  Sept,  1977

 oyer  Apr.—

 +  w2d  vegetable  oils  and  fats  33  69.0  10-51

 2'1  sseds  &  Oleaginens  Fruits  37  +48  2  32.0

 Sugar  ह  च  89-61  10-53  +2

 Raw  Cotton  ्  26°56  0-10

 shellac,  Seedlac,  gums  Resins  and  balsams  8.14  4-00

 6.  Manganese  ore  5-05  2.33  +9

 Mica  |  843  8  +38  0१5

 8.  Ores,  Mineralsother  than  Iron
 0६५  manganese ofe  and  Mica  .  24-70  21  -49

 9,  Ready  made  garments  s  161-47  145  -33

 10,  Leather  &  Leather  mfrs  च्  135  +12  121  उ

 11.  Footwear  .  |  12-07  8  +83

 12.  Iron  &  Steel  .  a  188.44  137 "55

 13,  Cement  ह  9-45  6-73

 14,  तु  al? ‘urls  lubricants  and  related  materials  12,91  10-42

 Source  :  9001.0  &  S,  Calcutta

 ‘Nots  Silver  exports  alSo  ‘suffered  decline  for  which  figures  are  Not  ayailab!

 कित
 Payment  of  Fares  by  Indians  and  av.  reigners  to  Air India

 10318.  Shri  Ganga  Bhakt  Singh:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Avia-

 tion  be  pleased  to  State  :

 '
 (3)  whether  Indians  have  to  pay  double  Air  India  fare  as  compared  to  the  fare

 paid  by  foreigners;

 (b)  if  so,  the  fare  paid  by  the  passengers  undertaking  journey  from  India  by
 Bombay-Delhi-London  flight  vis-a-vis

 the  fare  paid  by  the  foreigners  for  London-

 Delhi-Bombay  flight;

 c)  the  reasons  tor  charging  higher  fare  from  an  Indian  passenger  as  compared  to

 the  fare  charged  from  foreign  passengers;  and

 (d)  whether  Government  are  considering  any  scheme  for  bringing  uniformity  in
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 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik) :  (a)

 (b)  and  (c):  No,  Sir.  The  normal  economy  class  roundtrip  London-Delhi-London

 fare  converted  in  Indian  rupees  comes  to  about  Rs.  9617/-  whereas  the  roundtrip  Delhi
 London-Delhi  fare  is  Rs.  11260/-.  The  difference  is  thus  Rs.  1643/-  which  is  due  to

 fares  taking  unequal  currency  surcharges.

 (d)  The  proposal  to  introduce  a  lower  excursion  fare  of  Rs.  6650/-  for  travel
 Delhi-London-Delhi  is  under  consideration.

 arcadia  festa  बेक  द्वारा  कट-फटे/क्षतिग्रस्त/फटे  हुए  करंसी  नोटों  का  स्वीकार  किया  जाना

 10319.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  ford  बेक  द्वारा  व्यक्तियों  तथा  राष्ट्रीयकृत  और  अन्य  बैंको  से  मुल्यों  के

 क्षतिग्रस्त/फटे  हुए  करंसी  नोट  स्वीकार  किए  जाते

 यदि  तो  क्या  उक्त  कटे-फटे  नोट  व्यक्तियो  सम्बन्धित  बेंकोको  नये  ale  देकर  अवश्य

 बदल  दिये  जाते  है  ;

 यदि  at,  तो  बकस  प्रकार  और

 यादि  नहीं  तो  क्यों  और

 क्या  रिज  बेंक  को  नोटों  को  रद्द च्  करने  अथवा  आंशिक  रूप  से  स्वीकार  करने  का

 faTaTe  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  :  जी  हों  ।

 से  :  व्यक्तियों  से  बक  क  कॉंउंटर  पर  प्राप्त  fer  गये  चिकने  अधिकतर

 मामलों  में  साफ  नोट  जारी  करके  तुरंत  बदल  दिये  जाते  बैंको  से  प्राप्त  किए  गये  चिकने

 नोटों  की  जांच  उचित  समय  मे  की  जाती  है  किन्तु  उन  नोटों  क  मूल्य  भारतीय  ¢ faq  बैंक

 में  उनके  खातों  में  बांड  सिस्टमਂ  के  अधीन  तुरन्त  जमा  कर  दिया  जाता  है  ।  कम  कटे

 फटे  नोटों  को  भो  कांउटर  पर  तुरन्त  बदल  दिया  जाता  है  |  अन्य  कटे-फटे  नोट  जिनके  लिए  ज्यादा

 जांच  की  जरुरत  होती  प्राप्ति  के  क्रम  अनुसार  जांच  जाते  है  और  यदि  उनको  भारतीय  रिज

 बैंक  वा  नियमावली  1975  के  अन्तर्गत  अदायगी  योग्य  पाया  जाता  है  तो  उनके
 ~

 मय  मलय  व्यक्तियों  के  मामले  म  उनक  पास  डाक  के  द्वारा  प्रेषित  कर  दिया  जाता  है

 और  बैंकों  के  मामले  में  उनके  खातों  में  जमा  कर  दिया  जाता  है  ।  जो  फटे  हुए  नोट  अदायगों  योग्य

 नहीं  समझे  जाते  उनके  सम्बन्ध  में  किये  गये  दाव  भारतीय  रिजर्व  बैंक  नियमावली

 1975,  के  उपबन्धों  के  अनुसार  भारतीय  रिजर्व  बक  को  मिले  प्राधिकार  के  अन्तर्गत  नामंजूर

 कर  दिये  जाते  है  ।

 एयर  इन्डिया  के  विमानचालकों  दारा  सवा  छोड़  फर  अन्यत्र  रोजगार  क  लिए  जाना

 10320.  श्री पी०  जी०  ATAAST  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  एयर  इंडिया  के  कछ  विमानचालक  faze  में  कहीं  अन्यत्र  अच्छे  रोजगार  के  लिए
 arrest ज RUT चलें गय  है  या  निवाले

 176



 12  1978  लिखित  उत्तर

 यदि  नो  तत्सम्बन्धो  परा  ब्यौरा  कया  है

 क्या  सरकार  का  विचार  कोई  fear  बना+र  विमान  चालकों  पर  कोई  प्रतिबन्ध  लगान  का

 है  जिससे  वे  इस  प्रकार  से  नौक  ग  न  छोड  सके

 यदि हां, तो कसे तो  कसे

 (=)  यदि  तो  कयों  नहीं  ;
 और

 क्या  एयर  इंडिया  नये  विमानचालकों  को  भर्ती  करके  और  उत्तक  चयन  ठीक  प्रकार से

 करके  अपनों  उच्च  प्रतिष्ठा  और  विमानचालकों  को  पुरो  संख्या  बनाय  हुए  है
 ?

 पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  को
 Frey  )  ) ft, att हां  ॥

 1973  19  विमानचालकों  ने  एयर  इंडिया  की  सेवा से  त्याग-पत्न

 fear)  उनमें  से  बोइंग  747  विमानों  के  कमांडर  थे  ।  कछ  अंतरराष्ट्रिय  एयरलाइनों

 को  अपने  विस्तार  कार्यक्रम  के  लिए  विमानचालकों  er  श्य८  ता  है  ।  इन  एयरलायनों  द्वारा

 दिए  जाने  वाले  वेतनमान  एयर  इंडिया  में  दिए  जा  रहे  वेतनमानों  के  मुकाबले  में  उंच  है  ।  इसलिए

 एयर  इंडिया  के  faataarany  के  लिए  अंतरराप्ट्रीय  एथरलायनों  मे  नोकरी  का  आकर्षण  हमेशा  से

 बना  है  ।

 स  (3)  एक  सझाव  दिया  गया  है  कि  किसी न  प्रकार  के  प्रतिबंधात्मक

 विधान  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  इसकी  जांच  कं  जा  we  है  निम्नलिखित

 कदम  उठाए  गए  है

 (i)  एअर  इंडिया  ने  पहले  तो  अंतररा'दूं  र  एव  रलाथनो  &  संबंधित  प्रबंधकों  उनकी

 वास्तविक  आवश्यकताओं  का  पता  लगाने  के  लिए  सम्पर्क  स्थापित  fear  और  सुझाव

 दिया  कि  वे  एअर  इंडिया  के  घर्मचारिओं  को  कम  से  कम  तथा  अलग-अलग  समय  म

 फला कर  लेने  ५1  प्रयत्न  करें  ।

 (ii)  विमानचालकों  के  मामले  में  fatal  में  फ्लाइंग  ड्यटी  के  समय  उनके  खर्चों  की  cfs

 करने  के  लिए  उनके  भत्तों  को  बढ  हुए  मूल्यों को  ale  में  रखते हुए  बढा  दिया  गया  है  ॥

 (11)  ऐसे  अन्य  प्रोत्सानों  पर  भी  विचार  चि  यो  जा  रहा  है  जसे  सेवा-निवृत्ति  की  आयु  को  ८  ढा

 कर  60  साल  afaaganr war arafs तथा  साम  हिंਂ  बीमा  योजनाओं  ८1  fadteqar  आदि ॥

 विमानचालकों  की  भर्ती  इंडियन  एथरलाइस/वायुरे वा  के  माध्यम  से  हैं  तथा

 एसी  भर्ती  के  लिए  कमांडर  के  रुप  में  are  नभव  एवं  उच्च  उप  रणा  रेटिंग  f; rc _— ifca  किए

 जात ेहै  i  विमानचालकों  का  चयन  योग्यता  दਂ  पर  fear  जाता है  उन्हें  के

 प्त  करने  के  पद  उन्हें विमान  पर  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  feaifia  रतर

 बोइंग  707  विमानों  पर  सह  विमानचालक  ६  रुप  म  भेजा  जाता है

 सोमा  शल्क  Be

 10321.  श्री  पी०  जी०  भावलंकर  qt  fe  ग्प्त्ा  यह  बताने  क  करा  करग  fH

 क्या  सरकार  को  पता  हूं  कि  अनेक  विकलांग  और  ईमानट्ार  स्वच्छिक

 सामाजिक
 ए

 feat  कों  उनके  ददा  दार . व ८  और  fear  rae  प्राप्त
 उपहारों

 और  /  अथवा

 देने पर  मजबूर
 दान  के  रुप  म  प्राप्त  सामान  वस्तुओं  रणों  पर  अत्यधिक

 किया  जा  रहा  हैं  ओर  दण्ड  भो  दिया  जा  रहा
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 यदि  तो  क्या  areata , मामलों में  सोमाशुल्क  से  ae  मिलती  है  और  यदि
 तो

 ब्योरा  क्या
 हे

 और  .

 (7)  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण हैँ
 ?

 faa  संत्रॉलयप  राज्य  मंत्रो
 * .  अंधों (  श्री  सतीश  अग्रवाल  )  स

 अथवा  बधिरों  के  किसी  संस्थान  दवारा  कतिपय  शर्तों  के  अधिन  '  आयात  की  गई  वस्तओं

 को  छुट  है  ।  संगत  we  प्रदायी  अधिसूचना  सं०  141  feria

 16  जलाई  1977  की  प्रति  अनुबंध  प्क  पर  ह  ।  [  प्रंथालंप  म  गयी
 ।

 दखिए  संख्या  एल  दी ०  2323/78 |  प्राण  रक्षक  औषधियों  और  प्राण  रक्षक  उपस्करों

 को  ऊस  feafa  में  सीमाशल्क  की  अदायगी  से  we  प्राप्त
 ह जब

 उनका  भारत  म

 आयात  दिनांक  2-8-76  को  यथासंसोधित  अधिसूचना  सं  ०  182 के के  अनुसार  किया  जाता

 इसकी
 ओर  संशोधनकारो  अधिसूचनाओं  को  प्रतियां  अनुबंध  प्खਂ  a  स  और  पश्च  पर  हैं  ।  | aarety

 में  गयो  -।  ~ afa 7  संख्या  एल०  ठी ०  2323/78  |

 खादय  qarat,  चिकित्सा  वस्त्रों  कम्बलों  कतिपय  शर्तो के

 सीमाशुल्क  से  छट  प्राप्त  जब  उनफा  आयात  धर्माथं  प्रयोजनों  के  लिए
 किया

 गया  हो  ।
 संगत

 छूट.प्रदाचों  अधिसूचना  सं०  142  दिवा ह  16-7-77  को  प्रति  अनुबंध  पर  ह  ।  ग्रंथालय  मं

 रखी  जपी  ा  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  2323/78]

 खादय  उपयोग्य  चित्त्सा  वस्त्रों  और  कम्बलों  को  उन

 ऐच्छिक  घ्ाथि  संगठनों  द्वारा  आयात  fet  जाने  वाले  तमिल  ars  और  आंध्र  प्रदेश  राज्यों  में

 तुक़ाब  पोड़ित  लौगों  को  राव  इत  feaqtae  1-12-77  की  अधिसचना  Wo  252

 ०  सेਂ  छट  दो  TY  जिसकी  प्रति  अनुबंध  पच  पर  ti  [ ater  में  रखी  गई  afar  संख्या

 एल०  दी ०  2323/78  |

 किन्हीं  विवरणों  के  शल्य  और  नैदानिक  syncrt  और  को  उनर्क

 हस्पतालों में  प्रयोगार्थ  जरूरत  sa  कतिपय  शर्तों  के  गधिसूचना  to  8,

 feria  16  1978  के  अंतंगत  शुल्क  से  छूट  दो  गयी  जिसकी  अनुबंध  6%  पर

 हैं  ।
 में  रखी  गई

 ।  देखिए  संख्या  एल०ਂ  zo
 2323/78]

 इसके  विफलांगों  और  पंगु  व्यक्तियों  के  लिए  विशेष  उपयोगिता  वस्तुओं  की

 उंके  gare  अपनो  चिफलागता  और  पंगुता  पर  नियंत्रण  के  लिए  आयात  किए  जान  पर  अपे
 कित

 प्रमाण  alga  इस  आशप  को  दरख्वास्त  प्राप्त  होने  पर  तदर्थ  जारी

 शुल्क  की  अदायगी से
 छट

 दी  जाती है  ।

 विदशी  पर्यटकों  से  सझाव  और  टिप्पणियां

 10322.  श्री  पी०  do  सावलंकर  :  क्या  पयंदन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कुपा  करेंगे  कि

 क्या  श्श  भर मे
 पंयंटकों  की  आवश्यकताओं  और  मांगों  के  बारे  में  पता  लगाने  के  लिए

 सरकार  faafaa  रुप  से  आवधिक  सर्वेक्षण  और  अनुसंधान  करती  जिससे  पर्यटक  यातायात  a

 विशेष रुप  से  विदेशों से  आने  वाले  पर्यटक  यातायात  को  बढावा  देने  में  सहायता  मिल  सक े;
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  ब्यौरा क्य

 ठप्प
 क्या  ऐसे  विदेशी  प्वटकों  से  सरकार  सुझाव  टिप

 द  चल  वे  |  ण  यां  प्राप्त  करतो

 और

 यदि  तो  उन  की  fre  प्रकार  जांच  और  की  जाती

 पटन  और  नागार  विमानन  Tena:  और
 :

 जी

 हां
 ।  पर्यटकों  द्वारा  शापिंग  ः पर  खर्चें  की  का

 पता  लगाने  के  लिए  पय रक  सुविधाओं  ara  उन  की  -araarrarat  मूल्यांकन

 करनें  के  लिए  पर्यटन  विभाग  अन्य  चोजों  के  साथ  Trent के  व्यय  तथा  afafaar  के
 '
 स्वरूप

 के  बारे  में  सूचना  प्राप्त  करने  के  लिये  विदेशी  पर्यटकों  का  समय  समय  पर  करता

 है  ।  पिछला  एं  सर्वोक्षण  1976-1977  के  frat  गया  ।

 और  हां  ।  विदेशी  पर्यटकों  से  पर्येटन  विभाग  में  प्राप्त  हुई  सभी  शिकायतों  की

 जाँच  करने  तथा  उसकी  रिपोर्ट  देनेਂ  के  लिये  सम्बंधित  अधिकारियों  को  भेज  feat  जाता है  1  जब

 तक  कि  frat  करा  निपटान  नहीं  कर  दिया  मामले  पर
 :  कांयंवाही  जारी  जाती है

 जहां  भी  सम्भव  होता  है  सुझावों  को  क्रियान्वित  किया  जता  है  अथवा  आवश्यक  काय  वाही  लिए

 उचित  अधिफारी  को  भेज  दिया  जाता  है॥

 Forward  Trading  in  Castorseed,  Linseed,  Edible  Oils  and  Silver  Etc

 10323.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel  Will  the  Minister  of  Commerce,  Civil

 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state  +

 (a)  whether  the  Bombay  Oilseeds  and  Oils  Exchange  Limited,  Bombay  and  oil

 seeds.  Brokers,  Jobbers,  servant  and  staff  union,  Bombay  have  submitted  :  representations

 to
 the  Government in.  January,  1978  about  forward’  trading: in  castotseed,  linseed,  edible

 oils  and  silver  etc.;

 (b)  iff  so,.the  nature  of  demands  listed  therein  and  the.  demands  out. of,  them

 accepted  and,  ‘when  and  the  demands  rejected  and  the,  reasons  thereor;

 (८)  when  approval  will  be  accorded  for  forward  ‘trading ih  accordance  with  these

 demands;  and

 (d)  whether  the  Members  of  Parliament  have  also  recommended  to  the  Govern.
 ment  to.  allow.  forward  trading in  these  things  and  if  so,  the  number  of  such  Members
 of  Parliament.and  when  they  have  recommended  and  the  action.  taken  so  far  and:

 posed  to  be  taken  by.
 Government

 i in  -this
 regard

 and  when:  and:  the  ‘details  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce,  Civil  ‘Supplies  and  Coope=
 ration  (Shri  K.  K.  Goyal) :  (a)

 to  (d):  Representations  have  been  received  front

 various  organisations  engaged  in  forward  trading,  and  others  including  Members  ‘of

 Parliament,  specifically  requesting  for  the  removal  of  the  ban  on  future  trading  in

 castor  and  lineseed..  Some  representations  Have  also  been  received  pleading’  for  removal
 ef  ban

 on  पप्राशाद
 trading in  silver  and

 generally
 i
 in  edible’

 oils  also;

 The  matter  is  under.  the  consideration  of  the
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 Construction  of  Youth  Hostels,  Tourist  Bungalows  and  Sewagram  in

 Mysore  and  Gorakhpur

 10324.  Shri  Rajendra  Kumar  Sharma:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil
 Aviation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  construction  of  two  youth  hostels,  two  tourist  bungalows  and  a

 ‘Sewagram’  has  been  undertaken  in  Pondicherry,  Mysore  and  Gorakhpur  in  1976-77;

 (b)  if  so,  the  total  expenditure  incurred
 thereon;

 and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  construction  thereof  has  been  completed  and  if

 not,  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  completed  and  the  additional  expenditure  to

 be  incurred  thereon?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik):  (a)
 and  (b):  Expenditure  sanctions  amounting  to  Rs.  5,88,000.00  and  Rs.  6,54,400.00

 only  were  isued  in  1976-77  for  the  construction  of  youth  hostels  at  Mysore  and

 Pondicherry  respectively.

 c)  The  construction  work  of  these  youth  hostels  is  likely  to  be  completed  during
 1978-79.  No  request  for  additional  expenditure  on  their  construction  has  so  far  been

 teceived  from  the  State  Governments.

 Recovery  of  Income  Tax  Arrears  Question

 10325.  Shri  Rajendra  Kumar  Sharma  :

 Shri  Amar  Singh  V.  Rathawa  :

 है", 611 |  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  is  it  a  fact  that  there  are  a  number  of  firms,  companies  and  individuals  who

 are  paying  income  tax  more  than  Rupees  one  lakh;

 (b)  if  so,  the  number  thereof,  state-wise;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  there  are  several  firms,  companies  and
 duals  who  have  to  pay  arrears  of  income  tax  of  more  than  Rupees  one  lakh;

 (d)  if  so,  the  number  and  details  thereof;  and

 (e)  since  when  it  is  in  arrears  and  the  action  for  the  recovery?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Zulfiquarulla):  (a)  कै

 (9)  :  Information  regarding  number  of  firms,  companies  and  individuals  who  are
 paying  income-tax  of  more  than  Rs.  1  lakh  is  not  available.  However,  information  is

 available  about  assessments  made  in  cases  of  all  tax-payers  with  incomes  of  Rs.  1  lakh

 and  above.  Out  of  51,651  such  assessments  for  disposal  during  1977-78,  32986  assess

 ments  have  been  disposed  of  upto  28-2-1978.  The  Commissioner-wise  details  are  given  in

 the  statement  annexed.

 (८)  to  (e):  According  to  available  information,  there  were  6,249  tax-payers
 against  each  of  whom  gross  income-tax  demand  exceeding  Rs.  1  lakh  was  outstandin

 as  on  31-3-77.  Their  names  and  other  details  asked  for  are  not  readily  available  an
 the  collection  of  such  information  would  involve  considerable  time  and  labour.
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 However,  if  the  Hon’ble  Member  desires  information  in  respect  of  any  particular

 case  or  cases,  the  same  can  be  collected  and  furnished

 Depending  upon
 the  facts  and  circumstance  of  each  case,  suitable  steps  are  taken

 from  time  to  time  by  the  income-tax  authorities  concerned  for  recov  tax

 arrears  in  accordance  with  the  provisions  of  Chapter  XVII(D)  of  the  Income+tax  Act.
 1961  read  with  the  Second  Schedule  thereof.  These  steps  include—

 (a)  levy  of  interest  for  delayed  payment  of  tax;

 (b)  imposition  of  penalty  for  non-payment  of  taxs

 (c)  attachment  of  monies  due  to  the  defaulter;  and

 (d)  attachment  and  sale  of  moveable/immovable  properties.

 Statement

 Assessments  in  cases  with  income  of  Rs.  1  lakh  and  over
 cmon

 No  of  cases  for  dis-  No  of  cases  dis-

 CIT’s  Charge
 posal  during  77-18  posed  ofup  to
 with  income  of  over  28-2-78  out  of

 Rs  1  lakh  Column  2

 1  3
 यय

 Agra  434  315

 486  354
 643 895

 Andhra  1,829  1,435
 ASSam  434  215

 Bihar  598  396

 Bombay  City  11,427  73.0  78.0

 Bombay  (Central)  379  155

 Calcutta
 (Central)

 573  189

 Delhi  3,671  2,188

 Delhi(Central)  418  110

 Gujarat  8027  4,626

 JSullundur  555  350

 Kanpur  669  443

 Karnataka  2,201  1,732

 Kerala  1,136 1,475
 Luck  now  619  513

 Madhya  Pradesh  1,383  784

 Meerut  ह  535  312

 759  597 Nagpur
 Orissa  156  132

 Patiala  819  527

 Pune.  1,346  1,261
 600  373 Haryana  &  Chandigarh

 786 Jaipur  &  Jodhpur  15124

 TamilNadu  &  Coimbatore  5,029  3,117

 Mairas  (Central)  495  170

 4,715  2,749 West  Bengal  &  Asansol

 TOTAL  51,651  32,986
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 Poliey.  for:  Checking  Smuggling

 10326.  Shri
 हयात

 Kumar’  Sh  Will  the  Minister  of
 Finance  be  pleased

 to  slate  :

 {
 f

 NX  whether  Government  ptopnse  to  lay  down  any  new  policy  for  checking
 smuggling;  and

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Satish  Agarwal):  (a)  &
 Government  have (b):  To  combat  the  menace  of  smuggling  more  effectively,  the

 launched  a  three-pronged  drive  by  (i).  strengthening  the  preventive  and  enforcement

 machinery  including  provision  of  additional  staff,  (ii)  selective  application  of  the

 provisions  of  the  Conservation  of  Foreign  Exchange  and  Prevention  of  Smug  glin
 Activities  Act,  1974  and  (iii)  by  taking  appropriate  economic  measures  to  make  good ood

 which  are  considéted  sensitive  from:  the
 point

 of  smuggilng,  available  within  the

 country,
 at  reasonable  rates.

 ara  के  बाद  @izare)  की  fast

 10327.  श्री  जी०  एस०  tel:  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1978  के  पहले  चार  महिनों  के  दौरान  कुल  कितनी  खांडसारी  के  निर्यात
 के

 लाइसंस  fea

 यदि  at,  तो  कितना  निर्यात  किया  गया  खांडसारी  का  निर्यात  फिनेकिन

 देशों  को  किया  और  प्रत्येक  मामले  में  कितने  मूल्य  st  मिर्यात  किया  गया  जौर

 क्या  आयातक  देश  द्वारा  शोधन  के  बाद  खांडसारो  की  पुनः  fast  कौ  कोई

 शिकायत  मिली  ?

 नागरिक  पूर्ति  और  Tew  रिता  dara  म  राज्य  मंत्री  (afl  आरिफ  :
 >

 29-3-1978  को  1978-79  क  5  १
 N00 Q  मे०  टन  खांडसरीका दौरान

 निर्यात  के  लिए

 कोटा  फिया  गया  था  ।

 उपलब्ध  की
 गई  जानकारों  के  अनुसार  ae  तक  भारत  से  कोई

 निर्वात  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Source  from  which  money  spent:  on  Sports  Control  Board
 ‘Scholarship

 Scheme

 10328.  Shri  Daya  Ram  Shakya:.Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  r  to  the  reply  given  to  Unetarred  Question  No..6765  on:  the  14th

 April,  1978  regar  ding  Sports  Control  Board  Scholarship.  of  Indian  Airlines  and  state  :

 (a)  in  case  the  Sports  Control  Board  Scholarship  scheme  does  not  have  Govern-

 ment
 I  PEC cognition  the  source  from  which  ‘the  monéy  spent  thereon  is  arranged;  and
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 लि  the  funds  spent  by  the  Sports  Control  Board  during  the  past  five  years  with

 break-up  of  the  money  spent  on  scholarships  year-wise  and  the  names  of  Departments
 and  Ministries in  which  the  father  or  guardians  of  the  students  given

 scholarships  are
 working  together  with  their  designations?

 Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :
 (४) ‘The  expenditure is  met’  by.  Indian  Airlines  from  its  owi  resources.

 (b):  The  expenditure  incurred
 during

 the  past  five  years  with  break-up  of  the
 expenditure  on  scholarships  is  as  under

 Total +a!  xpenditure  on
 Year  Exp?  nditure  schclarship

 Rs,  in  (lakhs  (Rs.  inlakhs

 1973-74  1-54

 1974-75  1-98

 1975-76  3°94

 1976-77  5°76  0-24

 1977-78  4  +35  0.34

 (Pry  viSiona!)

 The  names  of  the.  Departments  and.  Ministries in  which  the  fathers  or  guardians
 df  the  students  given  scholarship,

 are  working  and  their  designation  are  not  readily
 available.  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the

 Sabha

 Corruption  Charge  against
 Chief

 Marketing
 Manager,

 S.T.C.

 10329.  Shri  Ram  Sewak  Hazari:  Will  the  Minister  of  Commerce,  Civil’  Supplies

 and  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Chief  Marketing  Manager  (Grade  I)  has  been  working  for  the  last

 three  years  in  Oil  and  Fats  division  of  the  State  Trading  Corporation  which  is  very

 important  Division  and  S.T.C.  imports  edible  oil’  worth  Rs.  300  to
 400

 crores  every

 year  through  this  Division;

 (b)  whether  a  case  of  corruption  and  favouratism  has  been
 proved  by  CBI  against

 him  and  the  Central  Vigilance  Commission  has  recommended:  major  punishment;  and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that.no  action  has  since  been  taken  against,  this  officer
 and  instead  the  Management  is  considering  the  question  of  giving  promotion  to  this
 officer  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce,  Civil  Supplies  and
 Co-

 operation’  (Shri  Arif  Baig) :  (a)  No,  Sir.

 (b)  &  Ws) (c):  Do  not  arise.
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 Inquiry  Against  Chief  Financial  Manager  and  Chief  Marketing  Manager  of  S.T.C,

 10330.  Shri  Ram  Sewak  Hazari:  Will  the  Minister  of  Commerce,  Civil  Supplies
 and  Cooperation  be  pleasel  to  state

 (a)  whether  the  Chief  Financial  Manager  of  the  Oil  and  Fats  Division  of  the

 State  T'rading  Corporation  who  worked  as  Financial  Manager  for  three  years  in  the
 game  Division  is  still  working  there  even  after  his  promotion

 (b)  whether  the  present  Chief  Financial  Manager  and  the  Chief  Marketing

 Manager  (Grade  I)  jointly  helped  the  previous  Government  in  the  Collection  of

 contributions  and  showed  favour  in  the  purchase  of  oil  and  other  goods;  and

 (c)  whether  an  enquiry  has  been  conducted  into  these  charges  against  them  and

 if  so,  the  outcome  thereof  and  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce,  Civil  Supplies  and
 _Coope- ration  (Shri  Arif  Baig):  (a)  Yes,  Sir.  But  as  Finance

 Manager,

 he  was  attending  to

 othe:  Divisions  also  besides  Oils  and  Fats  Division.

 (b)  No  such  information  has  been  received

 (८)  Does  not  arise.

 LJ ANZA  टिक  ट्रांसमीशन  wy  के  आयात  पर  रोक

 10331  श्री  Ro  लंकप्पा  क्या  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  पह

 नि  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  आटोमेटिक  araatereat  कारों  के  आयात  पर  रोक

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  इस  रोक  का  उल्लंघन  करके  एक  केन्द्रीय  मंत्री  के  पत्र  को

 इस  कार  का  आयात  करने  की  अनुमतों  दी  गंयी  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  और  अब  तक  कितनी  बार  एसी  ढील  वी

 गई  और

 क्या  भविष्य  में  भी  ऐसी  ढील  दी  ara  ?

 नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य थ  मंत्री  आरिफ  :

 जी  नहीं  ।

 से
 :

 प्रश्न
 नहीं  उठते  ।

 उड़ीता  मं  आयकर  की  बकाया  की  वसली

 103  32.  श्री  एम०  सत्यनारायणराव  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करण  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  राज्य  में

 सरकार और

 को  देय  लाखों  रुपये  की  आयकर

 बकाया  राशि  al  भुगतान  नहीं  किया  गया

 (a)
 यदि  तो  ऐसे

 व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हूं  और  बकाया  राशि  कितनी है
 तथा  क्या  मंत्रालय  ने  ऐसो  बकाया  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  6

 महीनों  से  कोई

 प्रयास  किये
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 का

 वित्त  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  (wi  (a)  za  bal  a  उपलब्ध  सूचना

 के  आयकर  उड़ीसा  के  अधिकारक्षेत्र  31-12-77  की  आयकर  को

 सकल  और  शुद्घबकाया  नीचे  दिए  अनुसार थो

 सकल  बकाया  5.71,  करोड़  रुपये

 ा  5°51  करोड़  रुपये शुदूध  बकाया

 जिन  व्यक्तियों  को  तरफ  आयकर  की  बकाया  उनकी  संख्या  बहुत  अधिक है  ॥

 इस  प्रकार  की  सूचना  एकत्रित  करने  में  पर्याप्त  समय  और  श्रम  लगेगा  यदि  माननीय

 सदस्य  किसी  विशेष  मामले  विशेष  मामलों  में  कर  को  बकाया  के  सम्बन्ध  में

 जानकारी  प्राप्त  करना  चाहते  तो  उसे  एकत्रित  करके  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  है  ।

 कर  की  बकाया  की  वसूली  के  प्रत्येक  मामले  को  वस्तु-स्थिति  पर  निभर  करते हुए  ॥

 सम्बन्धित  आयकर  प्राधिकारियों  दवारा  आयकर  1961  के  उपबंधों  के  अनुसार

 समय-समय  पर  उपयुक्त  उपाय  किए  जाते  है  ।  इन  उपायों  में  निम्नलिखित  उपाय  शामिल  है  +

 (1)  कर  की  विलम्ब  से  अदायगी  करने  पर  व्याज  लगाना ;
 श

 (ii)  कर  की  अदायगी  नहीं  होने  की  हालत  में  अथ-दण्ड  लगाना  ;

 (iii)  व्यक्ति  ने  आयकर  की  अदायगों  नहीं  को  उसे  कोई  रकमें  मिलने

 बाली  तो  उनका  और

 (iv)  चल  तथा  अचल  सम्पत्तियों  का  अधिकरण  और  उनकी  fear

 Mithila  Painti

 10333.  Shri  Surendra  Jha  Suman:  Will  the  Minister  of  Commerce,  Civil  Supplies
 and  Cooperation  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  countries  where  ‘Mithila  Paintings’  are  in  demand  togethes
 with  the  nature  of  demand  and  the  gains  accrued  from  their  export;

 an  i
 (b)  the  export  position  in  regard  to  ‘Siki-art’  of  Mithila  for  the  past  three  years;

 (c)  the  measures  being  contemplated  to  promote  export  by  providing  incentive

 to  this  traditional  industry  of  Darbhanga,  Madhubani,  Samastipur,  Sitamarhi,  Saharsa,

 etc.,  backward  districts  of  Bihar?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Commerce,  Civil  Supplies  and  Coope-
 ration  (Shri  Arif  Baig):  (a)  &  (b):  No  market  surveys  have  so  far  been  conducted

 on  Mithila  Paintings.  Neither  are  export  figures  for  these  paintings  and  the  products
 of  Siki-Art  of  Mithila  recorded  separately.  Precise  information  in  regard  to  the  nature

 of  demand  for  these  paintings  and  the  export  earnings  from  their  exports  is,  therefore,

 not  available.

 (८)  Apart  from  making  these  exports  more  remunerative,  display  and  sales  in

 exhibitions,  diversification  of  production  and  wide  publicity  are
 ame

 of  the  important
 relevant  measures  for  export  promotion  of  these  articles.
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 opera  a  Write
 वि  ot  ws ne  ने  में  कदाचार

 103  34.  श्री  ata  fag  संयविला  क्या  TTR  पति  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बतान  की  कृपा  करेंग  दि

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  हैं  कि  कछ  उद्यमों  अंब  भो  राज्य  की  तथा  केन्द्रीय

 मशीनरी  स  सांठ  गांठ  करके  तथा  बिना  कोई  भी  उद्योग  हुए  प्रप्त  कर  रह  है  तथा  अपन

 le  को  काल  थाजार  म  बेंच  रह  है

 (4)  तो  वर्ष  1977-78  के  दौरान  एस  कितन  मामले  और

 (7)  क्या  ऐसे  आ
 वेदन

 पत्नों  को  राज्यों  और  केन्द्रीय  अधिकारियों  दवारा  जाने  और

 सिफारिश  करने  के  बाद  एस  कदाचारों  को  रोफने
 हत

 अन्वीक्षा  और  पड़ताल  के  उचित  सुरक्षा

 उपाय
 करने  का  विचार  है  ?

 नागरिक  पूति  और
 सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ

 ऐसा  कोई  मामला  1977-78  के  ACHTT H SATA के  ध्यान  में  नहीं  आयो  ॥

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (7)  प्रायोजित  तथा  अन्य  प्रा  fmf  रियों  द्वारा  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  ह्वास  आयातित  कच्च

 माल  के  उपयोग  क  सत्यापन  तथा  छानबीन  क  लिये  आयात  aur  निर्यात  प्रक्रिया  1978-79  की

 हंडबुक  क  अध्याय  3  में  आवश्यक  सुरक्षा  प्रबंध  किये  गये  आयात  तथा  निर्यात

 fara  ला  को
 यह  अधिकार

 प्रदान  करता  को  वह  उन
 फार्मों

 क्तियों

 जो  आधातित  कच्चे  माल  का  दुरुपयोग  करते  है  आयात  आदशਂ  के

 अन्तगंत  और  आग  आयातित  माल  क  लाइसेंस/आबंटन  प्राप्त  करने  से  वंचित  करने  क  अतिरिक्त  उन

 पर  जुर्माता  लगा  कर  अभियोग  चला  कर  दण्डविषयक  कार्यवाही  करें  ।

 अतारांकित  प्रदन  संख्या  28  cia,  1978  का  wat bo)  करने  वाला  विवरण
 CORRECTING  STATEMENT  TO  US  Q.  8559  DATED  "28TH  APRIL  1978,  '  -

 नागरिक  पूति  ओर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णक्मार  गोयल  )

 28  1978  को  अतारांकित  प्रशन  संख्या  8559  के  भाग  के  दिये  गये  उत्तर  में  fard-

 लिखित  शुद्धि  की  जाय :

 79.51  लाख  रुफ्येਂ  के  स्थान  पर  “0  51  लाख  पढ़ा  जाय  |

 थी  ज्योतिमंय  बसु  में  आषक  ध्यान  में  यह  लाना  चाहता हूं  किर
 oe  e

 अध्यक्ष  महोदय  :  मझे  कोई  सच  नहीं  मिली  है  ।  इस  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मीलित

 नहीं  किया  जाय  ।  श्रो  ज्योतिमंय  बंस

 शकरा  स्वाही  yard
 में  सम्मिलित  किया  गंया  |

 *Not  recorded.
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 (22  :  वे  1900  (1H)  AAT Teer  प्र  रख  पलं

 संभा  पटलपर  रखे  गए  पत्र
 PAPERS  LAID-ON  THE  TABLE

 फिल्स  विकास  fama  qtTaz.  लिमिटेड  दिल्‍ली  का '  wer  वाधिक

 afaaqer  लेखापरी  feta  लेखे  और  tanta  के  कारणों  के  बार  a  विवरण

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (2x  जगबीर  tag)  निम्नालखित

 पंत्र  संभा  पटल  रखता  हूं

 कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1) के
 अन्तगंतਂ

 फिल्म  विकास  निगम  प्राइवट  लिमिटंड  नई  ददिल्‍लीਂ  के  व्ष  1976-77  के
 >

 वाधषिक

 प्रतिबदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  को  एक  लखापरीक्षित  लख  तथा  उन

 पर  नियत्रक-महालखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 उपर्युक्त  प्रतिबेदन  को  सभा  पटल  पर
 रखने

 q er
 विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक

 विवरण  तथा  ।  [area  में  रखा  गया  देखिये

 230  5/78-]

 अश्वासनों  सम्बन्धी  समिति  की  टिप्पणियों  के  बार  में  विवरण

 निर्माण  और  आवास  तथा  पति  और  qaata  मंत्री  सिकन्दर  में  सरकारी

 areal  रम्बन्धी  समिति  दवारा  अपने  तीसर  प्रतिवेदन  लॉक  24

 1972  लॉक  सभा  मं  प्रस्तुत  किया  गया  के  परा  22  में  की  गई  £्प्पणी  के  अनुसरण  म

 क  विवरण  ( farat  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।  [waraa  में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०  ठी  2306/78]

 रत  वर्यटन  चिकास  का  1976-77  का  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  लखा  परीक्षित  aa

 और  बिलम्ब  के  कारणों  के  बार  स
 ग

 सित श्ण्ण

 पर्यटन  तथा  नागर  fanaa  मंत्री  (at qeataa  निम्नलिखित  पत्न  qagest

 पर  रखता  हू

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619  क
 की  उपधारा  (1)  के  अन्तरगत

 '  भारत
 पयंटन  विक्रास  fara  नई  दिल्‍ली  के  ay  1976-77  के  वारषिक

 प्रतिवेदन

 ( farat  तथा  अंग्रेजी  की  एंक  लेखापरिक्षित
 लेख  तथा  उन  पर

 नियंत्रकफ-महालेखापरोक्षक  की  टिप्पणियां  ा

 न

 (2)  उपयुक्त  after  को  सभापटल  पर  रखने में  हुए  विलम्ब  के  बताने  वाला

 एकਂ  विवरण  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  ।  ग्रंथालय म श  VENTS  are  |  द  संख्या

 ध्
 एल०  clo  2307/78]
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 प

 बाट  ओर  साप  सातक  (7%  को  हुई  1977  और  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  धर

 A TAA BW Breit F az के  कारणों  के  बार  में  विवरण

 नया  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  (st  कृष्णा  कसार

 नके  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता हूं

 (1)  बाट  और  माप  मानक  1976  की  घारा  83  की  उप  धारा  (4)  के
 Weq-

 गंत  बाट  और  माप  मानक  की  हुई  1977  ( fret  संस्करण *])

 कीं  एक  प्रति  जो  दिनांक  18  अप्रैल  1978  के  भारत  के  राजपत्र  अधिसूचना  संख्या

 सा०  सां०  नि०  237  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 (2)  अधिसूचना  का  हिन्दी  संस्करण  अंग्रेजी  संस्करण  के  साथ  सभापटल  पर  न  रख  जाने  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |  [warere  सं  रख

 गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी  ०  2308/78.]

 सरकारिया  आयोग  का  अन्तिम  प्रतिवेदन  और  उसपर  की  गई  कार्यवाही  का  ज्ञापन  तथा  प्रतिवेदन

 का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखने  के  कारणों  के  बार  म  विवरण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  में  निम्नलिखित  पत  सभा  पटल  पर

 रखता  हुं  :

 (1)  जांच  आयोग  1952  कीं  घारा  3  की  उप  धारा  (4)  के  अन्तमेंत  fiteq-

 लिखित  पत्रों  कौ  एक-एक  प्रति  —

 तामिलनाडू  के  WATT nN w  मुख्यमंत्री  और  अन्य  मंत्रियों  के  विरुद्ध  आरोपों  की  जांच

 करने  के  लिए  गठित  सरकारिया  आयोग  का  अन्तिम  प्रतिवेदन  1  से  4)

 उपर्युक्त  प्रतिकेदन  पर  केन्द्रीय  सरकार  दारा  की  गयी  कार्यवाही  का  ज्ञापन

 तथा  अंग्रेजी  |

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  प्रतिवेदन  का  हिन्दी  संस्करण  साथ-साथ  सभा

 पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 [warsa  मं  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  दी ०  2309/78]

 भारतीय  नौसेनिक  सहायक  सेवा  1978

 रक्षा  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  (sito  शेर  :
 में

 नौसेना  1947  की  धारा

 185  के  अन्तगंत  भारतीय  नौसे  निक  सहायक  सेवा  1978  ( fazat

 तथा  अंग्रेजो  संस्करण )
 की  एक  प्रति

 जो
 दिनांक  6  1978  के  भारत

 के
 राजपत्र

 में  अधिसूचना

 संख्या  aro  fro  ao  151  में  प्रकाशित  हुआ  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।  [Warsz  स  रखी

 बई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  2310/78-]
 निभ

 *अधिसूचना  का
 अंग्रेजी  संस्करण  जो  दिनांक  26  1977  के  भारत  के

 राजपत्र
 म

 बधघिसचना |  संख्या  सा
 ०  ato  नि०  622

 में  प्रकाशित  हुआ  ;  18  नवम्बर  1977  को

 चचा  पटल  पर  र्खा  गया  था  ।
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 12.  1978  सभा  पटल  पर  रखें  गयें  ww
 —

 we  अपमिभण  निवारण  (alae  1978

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  में

 area  अपमिश्रण  निवारण  1954  को  धारा  23  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत  aT

 अपमिश्रण  निवारण  1978  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 जो  दिनांक  20  1978  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  सां०  नि०

 238  (z-)  में  प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर  रखता  gi  में  रखा  देखिए

 संख्या  एल०  टो०  2311/78]

 चिधि  आयोग  के  हिन्दी  सभा  पटल  पर  न  रखने  के  कारणों  के  बार  म

 ferret  और  एकाधिकार  तथा  निर्बन्धनकारी  व्यापारीक  ध्यवहार  1969  के

 अन्तगंत  प्रतिवेदन

 विघि  न्याय  और  कम्पनी  फा्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  नरसिह  :  में  निम्नलिखित

 पन्न  सभा  पटल  पर  रखता  हु  :

 1  सामान्य  खण्ड  1897  पर  विधि  आयोग  के  60  वे  प्रतिवेदन  (  हिन्दी

 की  एक  प्रति  [warez  म  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  2312/78]

 हिन्दू  विवाह  रूप  से  सम्बन्ध  बिगड़ने  को  विवाह  faze

 का  आधार  मानता-पर  fafa  आयोग  के  71  वे  प्रतिवदन  की  एक  प्रति

 में  रखा  गया  ।  बखिए  संख्या  एल०  eto  2313/78.]

 संविधान के  अनुच्छेद  न्यायाधिश
 के  बाद  वकालत  पर  प्रतिबंध

 पर  विधि  भायोंग  के  72  वे  fazer  की  एक  प्रति  ।

 उपर्युक्त  (10)  और  (11)  मे  उल्लिखित  के  feat  संस्करण  साथ-साथ  सभा

 पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाले  दो  विवरण  (farat  तथा
 अंग्रेजो  संस्करण )।

 आलता  लेबोरटरो  प्राईवेट  बम्बई  द्वारा  खोपोलो  में  एसीटाइल

 सैलीसीललिक  एसिड  आई०पी०  और  अन्य  सैलोसोलेट्स  के  निर्माण  की  क्षमता

 में  पर्याप्त  विस्तार  के  मामले  में  एकाधिकार  तथा  निबंन्धनकारी  व्यापारिक  व्यवहार

 1969  को  घारा  21  (3)  के  अन्तर्गत  प्रतिबदत  (feat  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  उक्त
 अधिनियम

 को
 धारा  62  के  अ

 उस  पर  aaala  TCHTT  का  दिनांक 2  1978  का  प्रतिवेदन ।  मे  रखा

 गया  |  देखिय  संख्या  एल०  eto  2314/78-]

 एकाधिकार  तथा  निबन्ध कारी  व्यापारिक  व्यवहार  arfafaca  1969  की  घारा  62  के

 अन्तर्गत  1  जनवरो  से  31  को  अवधि में  उक्त
 afafara % sarat

 के
 उपबन्धों

 की  क्रियान्विति  सम्बन्धों  प्रतिवेदन  (feat  तथा  अंग्रे
 जो

 ।  [ware  म  रखे

 गये  ।  देखिये  संख्या  yao  ठी०  2315/78  1]

 *yfaiea  का  aati  संस्करण  21  मार्च  1978  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  ।
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 केन्द्रिय  उत्पाद  (west  fats  1978  और  अधिसूचनाएं  आदि

 बित  संत्रालव  म  राज्य  संत्री  (att
 :

 म  निम्नलिखित  पटल

 qT  रखता  हूं
 :.

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद  ed  तथा  तमक  1944  की  धारा  38  के  अन्तंगतਂ
 केन्द्रीय

 उत्पाद  शुल्क  . ( atreat
 संशोधन

 )  1978  (feet  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )

 -  कीः

 एक  जो  दिनांक  22  भारत  कें
 राजपत्र

 में  अधिसूचना  सख्या

 ate  ato  fao  514 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  [ware  में  रखा  गया  देखिये  eat

 एल०  2316/78]

 (2)  सोमा  शुल्क  1962  कौ  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसचनाओं

 fz  नदी  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  की  एक

 एक

 ato  सां०  fo  241  (=)  और  242
 जो  दिनांक  25  1978  के

 भारत  के  राजपत्र  प्रा  शत  हुई  थो  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 ato  ato  नि०  550,  जौ  दिनांक  29  एप्रल  1978  के  भारत  के  राजपत्न  में

 हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 कें  भारत  के  राजपत्न  में ato  सा'०  नि०  55]  जो  दिनाक  29  एप्रेल  1978  के

 प्रकाशित  ई  al  तथाਂ  एक ਂव्याख्यात्सक  ज्ञापन  |

 म॑  रखी  गई  1  दखिए  ।  संख्या  एल०  ठी०  23/7/78]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  fata,  1944  के  अन्तरगत  जारी  कौ  fatafafad  arf

 सूचनाओं  (  हहिन्दो  तथाਂ  अंग्रे  को  एक-एक

 ato  ato  नि  246  (=)  से  251  जो  दिनांक  27  1978  के

 भारत
 के  मे  हुई  तथा  एक

 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 (zt)  ato  सा०  fro  258.  (=)  जो  दिनांक  1  1978  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  व्याख्यात्सक  ज्ञापन  ।

 ate  to  259  (F)  जो  दिनांक  1  1978
 के  भारत के  राजपत्र

 प्रकाशित  हई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 ato  सा०  जो  दिनांक  1  1978 के  भारत  के  राजपत्त  म

 प्रकाशित  हुई  at  तथा  एकਂ  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 ato  ato  fx  261  जो  दिनांक  1  1978  के  भारत के  राजपत्र  म

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मफ  ज्ञापन  ।

 स  रखी  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  2318]

 (4)  मिजोरम संघ  राज्यक्षत्र  क  संबंध  में
 राष्ट्रपति  के  दिनांक  11  1977  के  आदेश  के

 परा  के  साथ  पठित  संघराज्य  क्षेत्र  शासन  1963  को  धारा

 49  के  अन्तर्गत भारत  के  नियंत्रक  -  महालेखा data  के  वर्ष  1975-76  के

 मिजोरम  संघ  र।ज्यक्षेत्रशासन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 [Watcsta a म॑
 रखी  गयी

 ।
 द  खिए  संख्या  एल०  zto  2319]
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 ाा

 (5)  मिजोरम  संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  क बष  1975-76  के  विनियोग  लखे  ( farat  लथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।  म  द खिए  संख्या  एल०  zto

 2320/78]

 (6)  मिजोरम  संघ  राज्य  ह  शासन  के  वर्ष
 197.0  5-  76.0

 के
 वित्त  लेखे  (fara)  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।  [Warez  मं  रखे  गय  ।  देखिए  संख्या  एल०  zo

 2321/78]

 LS

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बधी

 समिति  कार्यवाही--सारांश

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 afl  विनोदभाई  बी०  शेठ  :
 मे  गर-सरकारी  सदस्यों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 समिती  की  चाल  सत्त  क  दौरान  हुई  ग्यारहवीं  से  उन्नीसवीं  goat  क  कार्यवाही-सारांश  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 राज्य-सभा  स  सदश

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव  az raat  में  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  की  सूचना  देता  हू ं:

 कि  राज्य  सभा  26  1978  की  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  की  लोक  लेखा

 पमिति  में  30  1979  को  समाप्त  होने  कार्यकाल:क  सहयोजित

 करने  क  लिए  सभा  से  सात  सदस्थਂ  नाम-निर्दिष्ट  करने  सम्बन्धी
 लौ

 क  सभा  की

 सिफारिश  से  सहमत  हुई  और  उसने  उक्त  संभिति में  निर्वाचित  किये  गये  राज्य  सभा

 के  निम्नलिखित  सदस्यों  क  नामों  की  संचना  भी  दी  :-

 (1)  श्री  देवच्द्र  नाथ  दिववेदी

 (2)  श्री  एम ०  कादरशाह

 (3)  श्री  सीताराम  waxy

 (4)  डा०  भाई

 (5)  श्रीमती  लीला  दामोदर  मेनन

 (6)  श्री  बा ०  सत्यनारायण  tet

 (7)  श्री  ज्ञान  चन्द  टोट ८६

 कि  राज्य  सभा  26  1978  की  अपनी  बेठक  में  लोक  सभा  की
 सरकारी

 spat  सम्बन्धी
 समिति  में

 में  30  अप्रैल  1979  को  समाप्त  होने  वाले  कार्यकाल  के  लिए

 सहयोजित  करने  के  लिए  राज्य  1  से  सात  सदस्यों  को  नाम-निरदिष्ट  सम्बन्धी

 की  सिफारिश  से  सहमत  हुई  और  उसने  उत  समिति  में  निर्वाचित  किये

 गय  राज्य  सभा  क  निम्नलिखित  सदस्यों  के  नामों  की  सचना  भी  दी  :--

 (1).  श्री  एस०  डब्ल्यू०  डान

 (2)  ato  एन०
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 (3)  श्री  हरीसिंह  भागूभव  महीडा

 (4)  श्री  मुरासोलीਂ  मारन

 (5)  श्री  देवराव  पाटील

 (6)  श्री  ईरा  से  शिपान

 (7)  श्री  fata  ज  शाह

 कि  राज्य  सभा  नें  26  1978  को  अपनी  बठक  में  अनुसूचित  जातियों  तथा

 सचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धों  दोनों  सभाओं  की  समिति  में  30  1979  को

 समाप्त  होने  वाल  कार्यकाल  के  लिए  सम्मिलित  होने  सम्बन्धी  एक  प्रस्ताव  पास  किया  और

 उक्त  समिति  में  कार्य  करने  के  लिए  राज्य  सभा  के  निम्नलिखित  सदस्यों  को  निर्वाचित

 fear

 (1)  श्री  भगवान  दीन

 (2)  श्री  प्रसेन  tla  बमन

 (3)  श्री  बलराम  दास

 श्री  श्रोमन  प्रफ लल  गोस्वामी 4)

 (5)  श्रीमती  सरोज  खाप'रड

 (6)  श्री  एस०  कुमारन

 7)  श्री  पी०  jo  कुजचन

 (8)  sto  (staat)  साठियावानीं  मुथु

 (9)  श्री  लियोनाड  सोलोमन  सारंग

 श्री  प्रभ  सिह (10)

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  संबंधी  सर्मिति

 COMMITTEE  ON  PAPERS  LAID  ON  THE  T

 eft
 BATA Wea

 mea  2  में  सभा  पटल  पर  गये  पत्रों  संबंधी  समिति  का

 वां  प्रतिकेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 BRAT  की  भारडा  जनजाति  को  अनुसूचित  की  सूचि  च्  शामिल  किए

 जान  के  बार  म  याचिका

 Petition  re  inclusion  of  Bhatra  Tribe  in  the  list  of  Scheduled  Tribes  of  Orissa

 श्री  पी०  Fo  देव
 :

 में  उडोसा  की  अनुसोचत  जातियों  की  सूचि में  भारडा

 जाति  को  शामिल  करने  के  बारे  में  श्री  दमबख्धर  पुजारी  तथा  अन्य  व्यक्तियों  द्वार Bin  हस्ता न्  aft
 एक  याचिका प्रस्तुत  करता  हूं  ।
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 समिति

 सामान्य  बीमा  क्षेत्र  के  कमंचारियों  का  सेवा  शर्तों  के  बार  में  याचिका

 Petition  re:  Service  Conditions  of  General  Insurance  Field  Workers

 श्री  सौगत  राय  1
 मे

 सामान्य  बीमा  क्षेत्र  कमंचा  रियों  की  सेवा  की  शर्तों  के  बाये

 में  अखिल  भारतीय  राष्ट्रीय  सामान्य  बोमा  क्षेत्र  कमंचारी  कलकत्ता  के  महासचिव

 श्री  ऋषिकेश  बोत  द्वारा  हस्ताक्षरित  एक  याचिका  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 बम्बई  tea  उपनगरोय  दे  fas  यात्रियों  की  कठिनाइयों  के  बार  में  याचिका

 Petition  re:  Hardships  of  Bombay  Suburban  Comuters

 श्री  आर०  के  AATATt (  म  बम्बई  रेलवे  उपनगरीय  देनिक  यात्रियों  की  कठिनाईयों

 के  बारे  में  श्री  आर०  जी०  कापसे  और  अन्य  व्यक्तियों  दूवारा  हस्ताक्षरित  एक  याचिका  प्रस्तुत

 इस्पात  और  खान  मंत्री  :  कल  अपने  कहा  था  की  मुझे  कुछ  समय

 दिया  जाये गा  ।  आपने  तथा  विपक्ष  के  सेनेटर  स्टीफन  तथा  श्री  साठे  जो  इस  समय

 उपस्थित
 उल्लेख

 (areeatard) rg  )

 एक  माननीय  सदस्य  ।  इस  सेनेटर  का  क्या  aT  है  ।

 एक  साननीय  सदस्य  कृपया  इसे  वापस  लें
 ।

 (araatate  )

 श्री  बीजू  पटनापक  में  उसे  वापस लेता  हूं

 श्री  वंयालार  रवि  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  कोई  सदस्य  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण

 बेना  चाहता  है  तो  उसे  लिखित  में  और  art  से  मंजूर  करवा  कर  देना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महीदय  :  वह  व्यक्तिगत  स्पष्टिकरण  देना  चाहते  थे  ।  मने  उनसे  कहां  को  समय

 दिया  जाएगा  |

 शी  TATATT  रवि  ।  नियम  377  के  अन्तगंत  भी  लिखित  वक्तव्य  देना  होता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ।  चह  बाद  के  लियें  हीता  हैं  ।  फल  उन्होंने उसी  eat  अवसर  मांगा

 are  ay  उन्हें  अनुमति  दे  दी  ।  यह  श्री  के  के  बोच  में  थी  ।  बाद  में  सभा

 गडबडी के  कारण  उन्हें  समथ  न  दिया  जा  सका  ॥

 श्री  बिजू  पटनायक  1  वह  श्री  सी०  test  लिखित  पुस्तक  में  से  उद्धरण  दे  रहे

 थे  ।  मं
 अपने  श्वसुर  की  मृत्यु  पर  दिसम्बर  मास  में  कुछ  दिन  के  लियें  पेरोल  पर  जेल  a

 बाहर  आया  था
 ।  उस

 समय  रेड्डी  मेरे  एक  निकटस्थ मित  के
 साथ

 मेरे  घर  आव
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 me:

 बीजू  पटनायक |

 भर  सुझाव  दिया  फि  जुल्म  को  समाप्त  करने  के  देश  में  क्‌छें  लोगों  की  तानाशाही

 की  बढती  waft  को  रोकने  के  लिये  KK

 (sraatard)

 To  पी०  उन्नीकृष्णन  :  अन्य  बातें  कहने  के  स्थाद  पर  उन्हें  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण

 तक  ही  सीमित  चाहिय

 श्री  समर  Te :  मेरा  विवार  है  कि  माननीय  मंत्री  को  ए  सा  गंभीर  वक्तव्य  नहीं
 देना

 चाहिये
 जिसमें  व्यक्तियों  पर  गंभीर  आरोप

 हो

 थी  के०  पी०  मेरा  एक  व्यवर  1  का  है  ।  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण

 में  इन्होंने  कुछ  लाभों  का  उल्लेव  किया  है  ।  क्या  आपने  इसके  लिये  अनुमति  दी

 अव्पकन  Welz : :  शायद  आप  कल  उपस्थित  नहीं  थे  ।  श्री  रेड्डी  की  qed  में
 मे  चे

 कुछ  अंश  पढ़ा  गया  था  वह  केवल  यह  कह  रहे  हैं  कि  श्री  रेड्डी  के  साथ  उनकी  यह
 बात

 चित  नहीं  हई  dtr

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  नियम  357  के  अन्तर्गत  मेरी  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 (aerated) )

 श्री  सौगत  :  वह  fray  व्यक्ति  जो  aqzi  में  उपस्थित  आरोप  लगाने

 सला  वक्तव्य  fra  प्रकार  दे  सकते  हैं  ।
 )

 श्री  पी०  जी०  भावलंकर  मेरा  व्ययस्था  का  प्रप्त  नियम  353  तथा  357  के  अधीन

 है  ।  आपने  मंत्री  महोदय  को  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  देने  की  जो  अनुमति  दी  उस  पर  हमें

 आपत्ति  नहीं  परतूं  मंत्री  महोदय  को  नियमों  के  अन्तर्गत  ही  स्पष्टीकरण  देना  चाहिए  सद

 की  प्रथा  यह  है  सदस्य  या  मंत्री  दवारा  वक्तव्य  दिया
 जाता

 है  ।

 श्री  बीजू  पटनायक :  _  मेँ  लिखित  वक्तव्य  आपके  भेजने  को  तत्पर

 श्री  Bo  पी०  उन्नीकृष्णन  उनकी  टिप्पणियों  की  कार्यवाही  वृतान्त  से  निकाल  दिया

 जाना
 चाहिए

 i

 श्री  वयालार
 रवि

 मावलंकर  ने  व्यवस्था  at  उठाया  था  जो  कार्यवाही

 बुत्तान्त
 में  है  .1.  अतः  यह  सब  कुछ  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  जोने  देना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  सहोदय
 :

 में  मामले  पर  विचार  करके  आदेश  दूंगा  ।

 पी०  आदेशासुवार  का  वतान्त से  '  निकाल  दिया  गया  ॥
 =a

 Expunged  as  ordered:  by  the  Chair.
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 (  oraz
 22  1900  ery  लोकपाल

 ——$—$<—_$_$_—$______——

 लोकपाल  विधेयक

 LOK  PAL  BILL

 संयुक्त  समिति
 के  प्रतिवेदन  के  प्रस्तुत  fier  जाने  के  लिए  समय  का  बढाया  जाना

 श्री  शामनन्दन  feet  (TTaxee )  :  मैँ  freafafaa  प्रस्ताव  पेश  करता  हूं  :

 यह  सभा  जन  सेवकों  के  विरुद्ध  अवचार  के  ‘afaaaar  की  जांच  करने  के  लिये

 लोकपाल  की  नियुक्ति  का  उसे  सम्बन्धित  विषयों  ar  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  संयुक्तਂ  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  का  समय  अगले

 qa  के  प्रथम  सप्ताहਂ  के  असत्तिम  दिन  तक  और  बढ़ासी है  |

 अध्यक्ष  मदोदय  ।  प्रतिस्थापना  करने  वाले  प्रस्तावਂ  को  अनुमति  हैं  carr  अपने

 सुझाव  पेश  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  पी०  के०  दव ः  प्रशासन  संधार  ait  ने  1966  में  प्रशावन  सुधारों  के  विभिन्न

 पहलूओं  पर  विचार  फरिया  था  और  लोकपाल  संस्था  को  उच्चतम  प्रांयमिकता  दी  थी  ॥

 उसने  अपने  पहले  प्रतिवेदन  में  स्सम्मति  से  यह  सिफारिश  की  थो  क्रि  इसे  कार्यास्वित

 किया  जाये  और  यथा  शिघ्र  इस  बारे से  कानून  बनाया  जाय  |

 ay  एक  गर  सरकारो  विधेयक्र  पेश  किया  थां  गृह  मंत्री  के  इस  आश्वासन  पर  कि

 लोकपाल  विधेयक  तत्काल  पारितਂ  frat  जायेगा  मेने  अपना  विधेयक  वापस  ले  लिया  ।  इस

 सत्र  के  प्रारंभ  fer  संयुक्त  समिति  के  अध्यक्ष  द्वारा  समय  बढाने  का  प्रस्ताव  पेश  किया  ॥

 मेने  उसके  fate  में  प्रस्ताव  feat  जिसपर  सभा  द्वारा  यह  स्वीकार  किया  गया  थां  कि

 समिति  aa  के  समापन  से  पूर्व  अपना  प्रतिवेदन  पेश  करें  देगी  ।'  बजट  सत्न  इतना  लम्बा

 ay  परंतु  इक्म  समिति  को  इत्तो  कम  Poy  हुई  ।  मुझे  एसा  Tart  होता  है  fe  समिति

 लोकपाल  विधेयक  के  बारे  में  गंभीर  नहीं  है  ।  (atraatard

 श्री  सौगत  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  संयुक्त  समिति  के  ae  के  नाते

 मूझे  कुछ  आपति  है  ।  संयुक्त  का  गठन  सभा  के  सदस्यों  द्वारा  fHar  जाया  है  ।

 सदन  के  इस  प्रकार  को  आतों  को  अनुमति
 नहीं

 दो  जानों  चाहिए  i  (seaatarg ) )

 श्रीपी०  के०  देव  :  में  शब्द  वापस  लेता हूं
 ।  संपुकत  समिति  को  कारवाही

 ्य  होतो  हैं  ।  परंतु  हम  संब  जानते  है  फि
 कुछ

 दिन  पूर्व  इस  पर
 आंशिक  रूप  से

 (TaqTz  किया  गया  at  और  उसमें  गंभीर  मतभेद हैं  ।

 श्री  के०  पी०  उन्नोजहृष्णव  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  क्या  हम  aaa  समिति

 के  आचरण  पर  चर्चा  कर  सकते  वह  समिति  को  arias  का  उल्लेख  कर  रहें  हैं  ।

 श्री  पी०  के०  देव  प्रतिवेदन  सभा  के  समक्ष  आयेगा  और  उस  पर  वर्चा  ।  बहुत

 से  सदस्यों  के  संशोधनों  को  सूचना  दो  are  की  को  देखते  हुए  यह  कहना

 चाहता  हूँ  कि  समय  नहीं  बढाया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  के०  में  ए  कहना  चाहता  कि  गृह  मंत्री  सदन  में  उपस्थित  नहीं  है  1

 (araaterd ) )
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 Bokpal
 Bill

 Vaisakha  22,  1900  (Saka)
 ाा

 Dr.  Ramji  Singh  (Bhagalpur):  You  know  the  history  of  this  Bill.  It  has  been

 referred  to  Joint  Select
 Committee

 a  number  of  times  since  1968.

 I  would  like  to  lay  emphasis  on  the  fact  that  the  Lokpal  Bill  must  be  introduced

 in  the  House  on  the  first  day  of  next  session  and  further  extension  should  not  be

 given  in  the  matter,  because  good  work
 should

 be  done  at  thie  earliest  possible.

 श्री  बी०  पी०  मंडल  +  यह  विधेयक  संयुक्त  समिति  को  1-8-1977  को

 गया  था  और  समिति  को  अपना  waar  14-11-77  तक  देवा  था  ।  इस  समिति  ar  कार्याकोंता

 दो  बार  पहले  ही  बढाया  जा  चुका  है  ।  म  उन्हें  fas  एक  महिना  और  देना  चाहता  हूं

 श्री  श्यासनन्दन  fat  जहां  तक  इस  का  सम्बन्ध  में  at

 की  यह  arated  देना  चाहूंगा  कि  समिति  अपना  प्रतिवेदन  निर्धारित  अवधि  में  ही  ear

 चाहती  थी  और  अपेक्षित  समय  से  अधिक  नहीं  लेना  चाहसी  थी  ।  समिति  द्वारा  दौरे  न  किया

 ate  साक्ष न  लिया  इस  बात  के  प्रमाण  है  ।  qtr  Bo  समस्याएं  वास्तव  में

 afea  होसी  है  जिनमें  समय  लगता  है  ।  जसे  एसी  समस्याओं  को  हम  हल  करने  घाले

 थे  कि  गृह  मंत्री  बीमार  हो  गए  और  उनकी  सहायता  और  ATS Tt  के  बिना  ऐसी  समस्या  का

 समाधान  होना  कठिण  है  ।  अतः  सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  मामले  पर  सहासूभुतिपू्ण

 रुखे  अपनाएं  और  प्रतिवेदन
 को

 पेश  करने  के  लिए  हमे  कुछ  समय  और  दे  |

 arene  महोदय  ।  प्रश्न  यह  Bs

 | द क ै  यह  सभा  जन  सेवकों  के  विरूद्ध  अवचार  के  अविक्थन  की  जांच  करने  के

 लिए  लोकपाल  की  नियुक्ति  का  और  उससे  Uta la  faq)  का  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  का  Wfaaer  प्रस्तृत  किए  जाने  का  समय  अगले  सत्र

 के  प्रथम  सप्ताह  के  अन्तिम  दिन  तक  और  बढासी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 श्री Bo  लफप्पा  ।  मेरा  अनुरोध है  fH...

 अध्यक्ष  agraa  प्रस्ताव  स्वीकृत  हो  चुका  भव  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  कहने

 की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।  इस  बार  में  कुछ  भो  कायंवाही  वृंत  में  सम्मिलित

 न  किया  जाए ॥

 (areata)
 **

 थी  कण  पी०  BalHoys  ॥  मं  ने  श्री  अटल  बिहारी  बाजप यी  और  श्री  एच०  एम०

 पटल  के  विशेषाधिकार  के  प्रस्तावों  सूचनाएं  दी  थी  ।  में  aTUe

 ee — करता
 भा  रहा  हूं  fe  उन  पर  सभा  मे  बिचार  किया  जाए

 tare  वाही  वुतांत  मं  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 **Not  recorded,
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 12  1978  सभा  के  कार्य  के  बार ेम

 अध्यक्ष  महोदय  व्ष्कः मुझ झ  उनके  बारे  में  कुछ  बातों  का  स्पष्टिकरण  चाहिए  ।  अतः में

 विदेश  मंत्रों  और  विधि  मंत्रों  दोनों  को  हो  बुला  रहा  इस  बारें  में  आपको  और  qaz

 पक्ष  को  सोमवार  को  अवसर  दिया  जाएगा  ।

 सभा  के  कार्य  के  बारे  में

 RE,  BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 शो  पी०  जी०  सावलंकर  :  आप  निथम  353  और  357.0  देखने  का  कष्ठ  करें  ।

 संक्दोय  कार्प  मंत्री  ने  अगले  aa  के  सरकारी  कार्य  के  बारे  में  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया

 अब  हम  यंह  जानना  चाहते  है
 कि  क्या  संविधानਂ  संशोधन  विधेयक  इस  सत्र  में  पेश

 जायगा  अथवा  tart  कोई  संकेत  नहीं  मिलता  कि  शाह  आयोग  के  प्रतिवेदन

 दल-बदल  पर  रोक  सम्बंधी  विधेयक  और  वृद्ध  औद्योगिक  संबंध  विधेयक  इस  aad

 सभा  में  विवाराथ॑  लाय  जायेंगें  अथवा  नही ं।  क्या  हम  कल  बेठ  रहे  है
 ?  क्या  aa

 16  तारीख  के  बाद  भी  बढ़ाया  जाएगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मने  किसी  भी  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  देना  यदि  महोदय  कूछ

 कहना  तो  कह  सकते  है  ।

 श्री  के०  लकप्या  (TART)  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  राष्ट्रपति  ने  16  तारीख

 को  लोक  सभा  और  राज्य  सभा  के  सदस्यों  का  संयुक्त  अधिवेशन  बुलाया  है
 ।

 यह  समझ  में  नहीं  आ  रहा  है  क्या  यह  एक  नया  सत्र  इस  बार  मे  CqSAHTY

 की  जरूरत  इस  बार ेमें  नियम  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  आपनें  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  गुरूवार  के

 लिए  निर्धारित  कोप  के  मद  सोमवार  कौ  लिए  जाएंगे  ।  क्या  सोमवार  को  आधी  रात

 तक  बेठना  है
 ?  आप से  आशा है  कि  आप  अपना वचन  पूरा  करेंगें

 अध्यक्ष  महोदय  :  मने  एसा  कोई  आदेश  नहीं  दिया  है  कि  गुरूवार  के  लिए

 रित  सभो  मद  सोमवार  को  लिए  मने  at  यह  कहा  था  कि  गुस्ववार च्ञ  का  प्रश्न

 काल  सोमवार
 को  लिया  जाएगा  ।  सरकार  क्या  कर  रही  यह  मालूम  नहीं

 है  ॥

 dada  कार्य  तया  श्रम  मंत्रो  रवीन्द्र  :  मेरे  मित्र  श्री  मावलंकर  ने  क्‌्छ  विधेयकों

 को  जिक्र  fear  है  ।  इन  विधेयकों  के  बारे  में  सरकार  स्थिति  स्पष्ट  करती  रही  है  ।  वृद्ध  औद्योगिक

 संबंध  विधेयक  के  बारे  में  दो  दिन  पहले  हो  वक्तव्य  गया  जहां  तक  संविधान

 > संशोधन  faaas  को  सम्बन्ध  Q?  सरकार  at  विचार  सभा  से  सोमवार  को  इसे  gus
 >
 @  |  जहां  तंक  रोकने  सम्बन्धी स्थापित  करने  को  भनुमति  मांगने  का

 ae  का  सम्बत्ध  इस  बारें  में  विपक्षी  दलों  के  नेताओ  को  बठक  11  तारीख  फको

 हुई  थो  ।  यदि  हम  इंस  विधेयक  को  इस  सप्ताह  में  fat  करने  में  ध. ज

 तो  ड्पे  भो  सोमवार  को  कर  fear  जायेगा  जहां  तक  शाह  आयोग के
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 Re.  Business  of  the  House  May  12,  1978

 [  श्री  रबीन्द्र  वर्मा  |

 प्रतिवेदनों  का  सम्बन्ध
 वे

 ऐसे  वक्तव्य  सहित  सभा-पटल
 पर

 रख  दिए  जिसमें

 मुझे यह  बताया
 ६
 जाएगा  कि  सरकार  उन  पर  क्या  घारा  हूं  ।

 आशा  है  कि  सोमवार  को  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 यह  भी  शिकायत  गई  है  कि
 संसदीय

 काय  मंत्रीं  से  अगले  सप्ताह  लिए

 बारे  मे  है सभा
 के |  कार  के  में  वक्तव्य  नहीं

 स्वयं  आपने  यह  प्रस्ताव  feat  था  कि  के  लिए  स्त  are  ह श्त्द

 '
 के  लिए  जाएंग और  सभा ने  इसे  स्वीकृति  दे  दी  थीं  ।  इस  लिए  ae  ava  सप्ताह  कें

 far  सभा  क  कार्य  की  घोषणा  करने  के  लिए  सभा  का  समय  नहीं  लेना  चाहा  था

 श्री  Yo  Fo  राय  (ae aT )  जानना  चाहता  हूं  कि  ase  औद्योगिक  संबंध  (eas  विन

 कारणों  से  अभी  तक  नहीं  लाया  गया है  ।  यदि  यह  विधयक  इसी  तरह  से  स्थगित  (aT  जाता

 रहा  तो  औद्योगिक  शान्ति  को  खतरा  होगा  और  इसकी  सारी  जिम्मदारी  सरकार  पर  होंगी  ।

 थी  बी०  शंकरानन्द  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  कया  वर्तमान  सत्र  सोमवार  को

 समाप्त  हो  जायगा  और  16  तारीख  को  सत्र  एक  नया  सन्न  होगा
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  यह  एक  काननी  प्रश्न  है  जिस

 नि्ण॑य  देना  न्यायालय  का  काय  ।

 श्री  न ०  शंकरानन्द
 :

 परन्तु  सत्र  की  अवधि  क्या  इसका  निर्णय  तो  अध्यक्ष  ही  करता  है  ।

 घसिमान  सत्र  कब  समाप्त  होगा
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  चालू  सत्त  16  को  समाप्त  होगा  |

 श्री  बो०  शंकरानन्द  16  तारींख कंग  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  15  को  समाप्त  होगा  |

 थी  ato  शकरानन्द  :  यह  15  को  समाप्त  होगा  |

 ध: अ ee  डा  ० श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  आपने  ठीक  हीं  कहा  है  कि  आपने  कोई  द दे SITS:  बासन  नहीं  दिया  था  और

 केवल  यह  कहा  था  कि  काय  सोमवार  को  लिया  जायेगा  ।  जहां  तक  हमारा  संबंध  यदि  सभा

 बधवार  को  भी  बठ  जाय  और  उस  दिस  सोमवार  के  लिए  निर्धारित  काय  करे  तो  हमें  इसमें  कोई

 आपत्ति  नहीं  है  ।

 Stato  शक्करानन्द  :  आपने  कहा  है  कि  चतमान  सतर  15  तारीख  तक  फिर  आप  17

 तारीख को  सत्र  कसे  जारी कर  सकते  है  ।  सरकार के  विचार  इस  बारे  में  स्पष्ट  नहीं है  ।  लोक

 सभा  सन्न  के  दौरान  उंयुकर  सत्न  कसे  हो  सकता है
 ?

 श्री  ant  :  संयुक्त  सत्  के  लिए  आमंत्रण  पत्र  संविधान  के  उपबन्धों  के  जारी

 किये गये  है  ।
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 22  1900  (14)  सभा  के  काय  के  बार  में

 श्री  SATAAPSA  मिश्र  मंती  महोदय  ने  कहा है  कि  सभा  बुधवार  को ंबैद  anal  है  ।
 वर्तमान

 स्थिति  के  अनुसार  लोक  सभा  का  वर्तमान  सत्त  सोमवार  कौ  समाप्त  होगा  और  संयुक्त  सत्
 >

 राष्ट्रपति  ढारा  जारी  किये  गये  आमंत्रण  vat  ना  आधार  पर  इस  प्रकार  waar  सत्

 सोमवार  और  बुधवार  के  बीच  में  होगा  ।  संयुक्त  सत्र  के  लियें  लोक  सभा  के  सदस्यों  को  राष्ट्रपति

 द्वारा  विशिष्ट  ‘grag’  भेजने  होंगें  ।  यह  संवैधानिक  व्यवस्थां  है  जिससे  बचा  नहीं  जा
 सकता

 ।

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  यह  कहने  का  क्या  कारण  है  कि  लोक  aut  का  सल्ल

 15  तारीख  को  समाप्त  हो  रहा  है  ।  मुझें  पता  नहीं  एंसी  घोषणा  कब  की  गई  थी  ।

 श्री  बी०  शंकरानन्द  ( fara} )  :  अध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  था  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  HA  कहा  था  कि  वर्तमाभ  संकेतो  अनसार  15  तारीख  का  सत्न  समाप्त

 होगा  ।  यदि  सरकार  अवधि  बढाने  का  अनुरोध  करे  तो  यह  हो  सकता है  ।

 श्री  श्यामनन्दन  मिश्र  :  संयक्त  सत्  बीच  में  आ  रहा  और  के  द्वारा  विशेष  लेन

 कर  बुलाया  जां  रहा

 श्री  मोरारजी  qare  :  संविधान  में  ही
 य

 है  कि  जब  दोनों  सभाओं  के  स्तन  चल

 हो  तब  बठक  बुलाई  जा  सकती  है  ।  इस  लिए  16  को  बठक  न  होने  और  17

 तारीख  को  न  आने  का  प्रश्न  हो  नहीं  है  ।  लोक  सभा  17  तारोख-को  भी  बठ  ।  इसका  feos  आज

 टी  हो  जाना  चाहिए  ।

 श्री  हरि  fasr  कामत  :  जब  तक  यह  सत्र  अनिश्चित  काल  के  लिए  स्थगित

 नहीं  किया  जाता  और  सत्रावसान  महीं  हो  जाता  तब  तक  सत  जारी  war  है  ।  अतः  बुधवार

 गुरुवार  को  सभा  की  बठक  बुलाने  में  कोई  रुकावट  नहीं  है  ।  जो  सभा  का  कार्य  आज  शेष

 बचा है  उसको  सोमवार  को  ले  लिया  जाय  |  क्या  वह  स्पष्ट  रूप  से  बतायेंगे  कि  क्या  सभा  का

 समस्त  काय  समाप्त  करन ेके  लिए  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  परी  रात  का  सत्न  जाएगा

 और  यदि  यह  सम्भव  नहीं  तो  आपको  या  मंत्री  महोदय  को  एक  वक्तव्य  देवा  चाहिए  बुधवार

 और  गरुवार  को  सभा  की  बठक  होगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  पर  विचार  करके  निण॑य  करूंगा  |

 श्री  बसन्त  साठ  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  कृपया  कानूनी  पहलू  पर  ध्यान

 आप
 इस

 पर  दो  चर्चा
 कर

 सकते  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय :  में  ने  अभो  कोई  निर्णय  नहीं  किया  ।  अब  सभा  स्थगित  होती है  और  qq:

 2  बज  5  मिनट  पर  समवेत  होगी  ।

 तत्पश्चात  लॉक  सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिए  बजकर  पांच  मिनट  स०  qo  तक  के  लिए

 स्थगित  हुई  |

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  Lunch  till  Five  Minutes  past  Fourteen  of  the

 Clock,
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 Re.  Business  of  the  House  Vaisakha  22,  1900  (Saka)

 मध्यान्ह  भोजन  के  पश्चात  लॉक  समा  दो  बजकर  नौ  fats  स०  qo  पर  समबवत हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled.  after  Lunch  at  nine  minutes  past  Fourteen  of  the
 Clock.

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  SPEAKER  IN  THE  CHAR  ]

 मव्पकष  महोदय  :  इस  समय  दो  प्रश्त  विचाराधीन  है  अर्थात  वर्तमान  सव  कब  समाप्त  होगा

 @yz  दुसरा  क्या  राष्ट्रपति  द्वारा  बुलाया  गया  संयुक्त  सत्र  एक  पृथक  सत्र है  जहा  तक  पहले  प्रश्न  का

 संबन्ध  मुझे  बताया  गया  है  कि  यह  aa  16  तारीख  को  समाप्त  हो  अंतिम  दिन

 area  सत्र  के  लिए  रखा  गया है  ।  विधि  के  अनसार  सत्र  तब  समाप्त  होता  है  जब  सभा  को

 feaa  काल  के  लिए  स्थगित  कर  fear  जाय  अथवा  सब्लावसान  हो  जाए  ।  इस  प्रकार  के  निणंय  फे

 बिना  कोई  व्यक्ति  यह  नहीं
 कहू

 सकता  कि  सत्र  कब  समाप्त  होगा  ।  जहा  तक
 दुसरे

 प्रश्त  का  सम्बन्ध

 यह  बात
 संविधान

 के  HLIOT  108  की  रचना  पर  निभंर  करती  है  ।  उस  संबंधी  निर्णय  करने  से

 qd  गम्भी  रता  पूर्वक  विचार  की  आवश्यकता  है  ।  मेरे  विचार  में  अभी  इसकी  आवश्यकता  भी  नही  है  ।

 श्री  वयालार  रवि  सरकार  को  चाहिए  करि  वह  आपको  अपना  कार्यक्रम  बताय

 कि  सत्र  कब  समाप्त  होने  जा  रहा  मंत्री  महोदय  भी  इस  स्थिती  को  स्पष्ठ  कर  सकते  है  |

 थ्री  Bo  गॉवाल  गत  सप्ताह  जब  श्री  कामत  नें  सत्र  की  समाप्ति  के  बारे  में  प्रश्न  पुछा

 था  तब  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि  किसी  भी  मामले  मे  16  तारीख  बाद

 aaa  काय  तया  श्रम  मंत्री  रविद्र  :  सरकार  का  आशय  यही  जेसा  कि  आपने

 बताया  फि  चालू  सत्र  का  कार्प  16  तारीख  को  समाप्त  हो  जाना  चाहिए  |

 शी  हरि  विष्णु  करामत  :  आपने  कहा  है  कि  सत्र  16  तारीख  तक  चलेगा  ।  परन्तु  16  तारीख

 eater  सत्न  है  ।  लोक  सभा  का  सत्न  औरसंयूक्त  सब  दोनों  एक  ही  दिन  नहीं  चल  सकतें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सपक्त  सत्र  के  बाद  लोक  सभा  कि  बठक  हों  सकती  है  इसमें  कोई  कठिनाई  नही  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  मंत्री  महोदय  ने  हमें  बताना  चाहिए  कि  क्या  16  तारिख  क  संयुक्त

 सब  के  बाद  लोफसभा  कि  बठक  भी  होंगी  ।

 थी  समर
 गह  (adz1g)  :

 राष्ट्रपति
 द्वारा  लोक  सभा  को  बठक  क  लिये  भज  गय  थ  ।  अब

 संयुक्त
 सत्र

 के  लियें  भेज
 गये  है

 ।  क्या  पहले  सम्मन  क  अधिलंघन  करक  द्सर ्  सम्मन

 wa  गये  है  ।  यदि
 यहू

 बात  है  तें  att  सत्र  समाप्त  होने  क  बाद  लोक  सभा  कि  बैठक  क  लिये

 पक  सम्मन  भेजने  पडेंगे  ।  फिर  एक  सब  समाप्त  होनें  पर  माननीय  सदस्यों  को  घर  जाने  और  वापस

 ऑन  की  सुविधा  जुटान  फि  भी  कठीनाई  पदा  होती  इसके  साथ  हि  वें  अन्य  विशेषाधिकारी  के

 भी  अधिकारों  बन  जात  इस  प्रकार  स्थिती  का  संविधान  aval  नियमवालो  में  कोइ  समाधान

 नहीं  मिजता  ।  अतः  कृपया  आप  हमारा  मार्गदर्शन  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  wa  अपना  fattora  दें  दिया  है  जहा  तक  संविधान  के  HATE  108 की  रचना

 का  सम्बंध  है  में  अभो  इप़का  कोई  अर्थ
 नहू

 निकाल  रहा  क्यों  की  इस  में  एक  कठिनाई ae  है  कि  क्या

 सरकार  को  यह  काम  करना  है  मुझे  करना  है  ।  फिर  अभी  कोई  ऐसा  अवसर  भी  नहि  भया
 यदि  fret  व्यक्ति  नें  कोई  विधेयक  भेजा  तो  फिर  उस  पर  विचार  किया  जायेगा |
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 12  197  सभा  काय  के  बारे  में

 ~~

 थी  ato  शंकरानन्द  :  में  आपका  ध्यान  संविधान  के  अनुच्छद  108 की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 यदि  सभा
 का

 सत्र  चल  रहा  है  तो  राष्ट्रपती  अपना  आशय  की  अधिसूचना भेज  सकता  है  ।  अनुछेंद

 108  (3)  में  लिखा है  जब
 सत्र  नहीं  चल  रहा  हो  तब  सम्मन  भेजे  जा  सकते  अब  हम  राष्ट्रपती

 द्वारा  सम्मन  भेजे  जानें  पर  हो  इस  सभा  में  बेठें  है  तो  क्या  राष्  पति  एक  अन्य  'qtat bi  जारी  कर

 सकते  है  ?  क्या  हमें  इस  प्रकार  के  मामलें  संयुक्त  सत्न  में  उठाने  होंगे  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  म  इस  सम्बन्ध  में  आपको  कोई  परामर्श  नही  दें  सकता  |

 शी  बी०  शंकरानन्द  :  सरकार  ने  इस  बात  का  निणंय  नहीं  करना  इसका  निणंय  तो

 आप  ही  कर  सकते

 yw Ter थी  श्यामनन्दन  मिश्र  :  जब  सतर  चल  रहा  हो  तो  संदेश  के  माध्य  मस  एस  फ्या  जा  सकता

 सम्मन  भेज  कर  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  अपना  विनिणय  दे  चुका  हूं  ।  इसमें  तके  करने  की  कोई  बात

 नहीं है

 थी  श्यामनन्दन  मिश्र  :  लोक  सभा  के  सचिव  ने  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  किये  गये

 परिचालित  किये  है  ।  अध्यक्षपीठ  की  जानकारी  के  बिना  यह  काम  नहीं  सकता  ।

 भजे  जाने  के  बाद  दोबारा  नहीं  भेजे  जा  सकते  ।  राष्ट्रपति  सभा  को  संदेश  भेज  संकते

 थे  fe  वहू  feat  fea  विशेष  की  संयुक्त  बठक  चाहते  है  ।  अध्यक्षपीठ  को  हमे

 सत्र  की  अवधी  फे  बारे  मे  जानकारी  देनी  चाहिये  ताकि  हम  तदनुसार  अपना  कायंक्रम  बना

 सके  ।  मंत्री  महोदय  के  इस  कथन  से  स्थिति  और  भी  अस्पष्ट  हो  गई  है  कि  बुधवार  को  एक  अल्प

 बठक  होगो  ।

 क्या  संसदीय  staal  ने  यह  भी  कहा है  कि  16  मई  कों  सभा  की  बेठक  होगी  ।  सदन

 17  मई  को  बैठक  क  बारे  मे  जानकारी  चाहता  यदि  17  मई  को  सभा  की  बेठक  होती हैं

 तो  नये  आमंत्रण  gal  को  आवश्यकता  पढ़ेगो  ।  प्रधानमंत्री  ने  कहा  है  कि  नये  आमंत्रण  पन्नों  की

 आयश्यकता  नहीं  है  ।  वादविवाद  का  रिका  देखा  जाए  ॥

 थी  रबीन्द्र  वर्मा
 :  मैं  रिकाड  को  ठीक  करने  के  लिये  कह  रहा  सरकार को  कोई

 आपत्ति  vet  है  ।

 थी  बयालार  रवि  (fazfafira)  :  संविधान  का  अनुच्छेद  108  देखिय  ।  ae  बहुत

 पूर्ण  है  ।  पब्लिक  नोटिस  की  आवश्यकता  तब  हैं  जब  इस  सभा  को  बठक  न  चल  रही  हो  ।  सभा

 aon  चल  रही  है  ।  एसी  स्थिति  में  राष्ट्रपति  से  केवल  संदेश  ही  जा  सकता है  ।

 बापने  जो  व्यवस्था  की  है  क्या  वहं  स्थायी  है
 ?  क्या  ऐसा  आवश्यक है  ।  तब  स्थिति  क्या

 होगी  ?  आप  लोकसभा  का  स्थगन  कब  करेंगें  यदि  तीन  चार  बाते हें  जितका  स्पष्टीकरण

 होना  चाहियें  ।

 ो  rao  एन०  गोविस्दत  नायर  :  जो  सन्देह  कल  किये  गये  उन  का

 बाद  मे  समाधान  fear  जायगा  ।  में  आपकी  व्यवस्था  केवल  इतना  हो
 च
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 श्री  विष्णु  कामत  एक  बात  उठाई  गयीं  है  ।  108  (3)  क  अन्तगत

 मामन्नण  वाली  बात  ठीक  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मने  आपसे  बताया  ait  इस  बारे  में  निणंय  देन  नहीं  जा  रहा  हूँ

 मने  व्यवस्कर  दे  दी

 एक  माननीय  सदस्य
 ।  संयुक्त  अधिवेशन  कब  होगा

 अध्यक्ष  महोदय  ।  अब  हुम  विधायी  काय  लेते

 अलीगढ  मुस्लिम  विश्वविद्यालय
 )

 विधेयक

 ALIGARH  MUSLIM  UNIVERSITY  (AMENDMENT)  BILL

 समाज  कल्याण  तथा  ate  म््त्र  (Zio  च्च्प््द्व  aaa  कता हूं

 fe  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  1926  में  आगे  संशेध्न  करने  ate  विधेयक

 को  अरने  की
 दी  जाये  ।

 जी०  एम०  बनातवाला  (qiata)) +  ः
 नियम  69  तथा  70  के  saa

 एक
 व्यवस्था

 क  प्रश्न  पर  खड़ा  होता  हूँ  ।  मंत्री  महोदय  को  उक्त  नियमों  के  अनुसार  विधयक  क  साथ '
 सदन

 म  चिधयक
 पर  वह  प्रतिवेदन  भी  प्रस्तुत  करना  चाहिय  अल्पसख्यक

 आयोग  से  प्राप्त  हुआ  बताया  जाता  है  ।  इस  विषय  पर  अल्पसंख्याक  आयोग  ने  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  fear  है  वह  प्रतिकेदन  की  के  साथ  ही  प्रस्तृत  किया  चाहिय ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवश्था  का  कोई  प्रश्न  इसमे  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  है  ग्कि  अलीगढ़

 मस्लिमਂ  विश्वविद्यालय  अधिनियम  1920  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 gees  करन  की  अनुमति  की  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 डा
 ०.

 श्ताप  चन  we
 :

 म  व्धियक  पुरःस्थापित  करता  हूं

 eee  Ae  कललटनिलननला

 संघ  राज्यक्षेत्र  और  अन्य  भाषाओं  का  विधेयक

 UNION  TERRITORIES  (USE  OF  HINDI  AND  OTHER  LANGUAGES)  BILL

 प्रस्ताव  करता
 हूं  कि गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  धनिकलाल

 :
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  विधानसभाओं  द्वारा  पारित  अधिनियमों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क  प्रशासकों

 द्वारा  प्रस्थापित  अध्यादेशों  के  प्राधिकृत  हिन्दी  अनुवाद  के  लिए  और  संघ  राज्य  क्षेत्रो  में  मुख्य

 वाल  उच्च  न्यायालयों  में  कतिपय  प्रयोजनों  क  लिय  हिन्दी  या  संघ

 क्षेत्नो ंकी  वेकल्पिक  प्रयोग  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  TT:FQTfIt

 करन  की  अनमति दी  जाप
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 22  1900  (3a)  संघ  राज्य  क्षेत्र  तथा  अन्य  भाषाओं  का  विधेयक

 नह  ह

 अध्यक्ष महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  जाता है  कि  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  विधान

 द्वारा  पारित  अधिनियमों  औंर  da  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासकों  द्वारा  अध्यादेशों

 के  प्रधिक्ृत  हिन्दी  अनुवाद  के  लिये  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  मुख्य  स्थान  रखने  वालें

 उच्च  न्यायालयों  में  कतिपय  प्रयोजनों  के  लिए  feds  ar  संघ  राज्य  क्षेत्रों  कीਂ  राजभाषाओं

 के  प्रयोग  का  उपबन्ध  करने  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये

 प्रकृती  के  विकसित  होने  का  यह  स्पष्ट  संकेत  है  और  वह  यह  कि  हिन्दी  के  कटर  समर्थकों  द्वारा  हिन्दी

 भाषा  को  थोपने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  देश  की  एकता  तभी  कायम  रह  सकती  है  जब  फि  हम

 दूसर
 लोगों  विशेषतया  अद्दिन्दी  aay  क्षेत्रों  के  लोगों  की  भावनाओं  का  आदर  करे

 महोदय  पीठासीन

 [Mr.  Deputy  SPEAKER  IN  THE  Cuarr]

 लोगो  पर  हिन्दी  थोपने  का  यह  प्रयास  अत्यन्य  घातक  है  स्वास्थ्य  मंत्र/लथ  जँसे  व्‌ः्छ ष्  में

 यह  हटधर्मों  का  दुर्ग्रह  फंलता  कब ञ्  रहा  है  जो  बहुत  ही  घातक  है  ।  उच्च  न्यायालय  में  हिन्दी  का

 विस्तार  fear  जा  रहा है
 ।  दिल्‍ली  में  सरकारी  भाषा  हिन्दी  है  ।  उच्च  न्थायालय  के  मामले

 में  हिन्दी  अनुवाद  करने  कि  कोई  नहीं  है  ।  फिर  इसका  उद्देश  क्या  पांडे

 मिजोरम  आदि  क्षेत्रों  के  लोगों  को  अपमानित  करना  ही  इसका  उद्देश्य  है  ।  यह  एकता  के

 प्रतिकूल है

 में  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हुं  क्यों  कि  ag  THAT  उद्देश  से  लाया  है  ।

 श्री  Ho  गोपाल  यह  सरकार  बार  बार  भाश्वासन  देती  है  कि  हिन्दी  थोपी  नहीं

 जा  रही  है  परंतु  इस  विधेयक  से  १५ यह्  कछ  फिया  जा  रहा  है  ।  देश  में  निराशा  का  वातावरण  पदा  किया

 जारहा है  ।  देश  को  विखंडित  करने  के  लिए  यही  सरकार  जिभ्मेदार  होगी  और  इसके  लिए  दक्षिण  में

 कछ  alaaat  को  दोषी  नहीं  ठहराना  जाना  चाहिए  ।

 थी  राजा  बल  MEAT UH  Ree  के  लगभग  सभी  विभागों  मे  fed  को  जबरन  थोपा

 जा  रहा  है  की  हिंदी  को  समस्त  देश  की  राजभाषा  के  रुपਂ  में  अपनाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  इस

 विधेयक  मे  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  विधान  सभाओं  द्वारा  पारित  और  संघ  क्षेत्रों  के

 प्रशासकों  द्वारा  लागू  करिए  गए  अध्यादेशों  के  अधिकृत  हिन्दी  अनुवाद  का  उपबन्ध  करने  का  प्रस्ताव

 aifeat,  कराइकल  और  माही  में  एक  प्रतिशत  लोग  भी  न  हिन्दी  बोल  सकते  है  न  समझ

 सकतें  है  ।  इन  स्थानोपर  हिन्दी  को  राजभाषा  के  रुप  में  कयों  लागू  किया  रहा  है  ।  सर्वप्रथम

 संघ  राज्य
 क्षेत्रों

 में  इस  को  ला  रही  है
 और  बाद  मे  इस  ATT  और

 केरल  आदि  मे  लागू  किया  जाएगा  ।  ag  विधेयक  यदि  वापस  न  लिया  गया  तो  इससे  देश  की

 एकता  को  खतरा  हो  जाएगा

 श्री  धनिकलाल  मंडल  :  इस  विधयक  में  कोई  नई  बात  नही  ऐसे  उपलब्ध  राज्यों  और  उच्च

 न्यायालयों  के  मामलों  में  पहलें  से  ही  विद्यमान  है  ।  संविधान  और  राजभाषा  1963  के

 व्समानम  उपबन्ध  संघराज्य  क्षेत्रों  पर  इसलिए  लाग  नहीं  हो  रहें  है  क्योंकि  इनमें  राज्यपाल  शब्द
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 ee

 धनिकलाल

 विद्यमान  है  ।  जब  कि  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  उपराज्यपाल  और  प्रशासक है  इसी  कारण  यह

 विधेयक  लाया  गया  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  विधान  सभाओं  दूवारा  atte

 अधिनिधमों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासकों  द्वारा  प्रस्थापित  अध्यदेशों  के  प्राधिकृत  हित्दी

 अनुवाद  के  लिए  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  पूरक  स्थानਂ  रखने  वाले  उच्च  स्थायालय  में  कतिपय

 प्रयोजनों  के  लिए  हिन्दी  का  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  राजभाषाओं  के  वैकल्पिक  प्रयोग  का  उपबन्ध  करनें

 वाले  विधेयक  की  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभा  a  मत  विभाजन  हुआ  ।

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष म  69  विपक्ष मे  23

 Ayes  69  Noes  23

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1

 The  motion  was  adopted,

 अनस १४  ८६  चित  जातियां  तथा  अनुसूचित  जनजातियां  आदेश  विधेयक

 SCHEDULED  CASTES  AND  SCHEDULED  TRIBES  ORDERS  (AMENDMENT)
 BILL

 गह  मंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिकलाल  :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  अनुसूचित

 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  में  कतिपय  जातियों  और  जनजातियों  को  सम्मिलित

 करने  और  उन्हें  ara tsa  करने  से  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  करने  की  अनुमति

 दी  जाए ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  शन  Te  है  :

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  सूचियों  में  कतिपथ  जातियों  और

 जनजातियों  को  सम्मिलित  करने  और  उनसे  उन्हें  अपवर्जित  करने  का  उपबन्ध

 वालें  विधेयक  को  TUzqTTN  करने  की  अनुमति  दी  जाए

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted.

 श्री  घनिकलाल  मंडल  :  में  विधेयक  xceatfqa  करता हुं
 ।

 ह



 12  1978  नियम  377.0  के  अंतर्गत  मामले
 ं

 मानसिक  स्वास्थ्य  विधेयक

 MENTAL  HEALTH  BILL

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Welfare  (Shai

 Jagdambi  Prasad  Yalav)  :  Sir,  1  beg  to  move  that  leave  be  granted  to  introduce  bill
 to  consolidate  and  amend  the  law  relating  to  the  treatment  and  care  of  mentally  il

 persons  to  make  better  provision  with  respect  to  their  property  and  affairs  and  for
 matters  connected  therewith  or  incidental  thereto.

 उपाध्यक्ष  महोदय  ।  प्रश्न  यह  =:

 ्प्कि  मानसिक  रुप  से  बीमार  व्यक्तियों  के  उपचार  और  उनकी  देख-रेख  से  सम्बधित  fast  का

 aa  और  संशोधन  करने  के  लिए  उनकी  सर्म्पात्त  और  का्यकलाओं  की  बाबत  बहत्तर

 उपबन्ध  रहने  के  लिये  और  उससे  सम्बधित  या  उसके  आ  विषयों  के  लिए
 कि

 faa  को  पुरःस्थापित  wey  की  अनुमति  दी  जाए  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीक्‌त  FAT  ॥

 The  motion  was  adopted.

 Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav:  I  introduce  the  Bill.

 भूमिगत  रेल  AM (arr  विधेयक

 METRO  RAILWAYS  (CONSTRUCTION  OF  WORKS)  BILL

 ta  मंत्री  (Sto  मधु  में  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  महानगरों  मं  भूमिगत  रल  से  सम्बन्धित

 aay  निर्माण  का  और  उससे  सम्बन्धित  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  प्रस्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रशन  यह  है  कि  महानगरों  में  भूमिगत  रेल  से  सम्बन्धित  c Tay  निर्माण

 का  और  saa  सम्बन्धित  विषयों  का
 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति

 बी  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted,

 ito  मधु  » asad  ।  a  विधेयक  qoeariza  करता हूं  ।

 नियम  377  के  अन्तर्गत  मामले

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 बिहार  में  शिक्षा  संस्थाओं  के  बन्द  होने  के  समाचार

 Dr.  Ramji  Singh  (Bhagalpur):  It  is  very  unfortunate  that  the  Colleges  and
 universities  ip  Bihar  are  lying  closed  for  the  last  many  months.  It  is  neither  in  the

 interest  of  students  nor  in  the  interest  of  their  parents.  All  are  aware  that  the  main
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 Aatter  under  Rule  377  May  1  1978

 mai  >

 [Dr.  Ramji  Singh]

 cause  of  this  unrest  in  the  educational  institutions  of  Bihar is  the
 dispute

 on  reservation

 issue.  Whatever  may  be  the  political  decision in  this  regard  but  it  is  a  fact  that  this

 issue  is  indirectly  causing  a
 great

 loss  to  the  students.  I  believe  that  90  percent
 ‘students  wish,  that  educational  institutions  should  remain  open,  so  that  they  can

 continue  their  studies.  I  therefore,  request  the  Minister  of  Education  that  he  should

 छ््०

 to  Bihar  and  convene  a
 meeting

 of  Politicians  and  students  there  and  make  efforts

 to  reopen  the  educational
 institutions

 in  Bihar  by.  keeping  aside  the  reservation  issue,

 मेघालय  म  शीलवारा  कोयला  खान  के  बन्द  होने  BT  समाचार

 to  दलीप  await  शीलवारा  कोयला  मेघालय  दो  महीनों  से

 बन्द
 पिछले  13  महीनों  के  दौरान  इस  खान  को  खोलने  के  लिये  ऊर्जा  मंत्रालथ

 को  अनेक
 दिय  है  ।  इस  खान  के  बन्द  होने  के  फलस्वरुप  असंख्य  मजदूर

 बेरोजगार  हुये
 aia

 उर्जो  मंत्रीसे  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे
 शी  लवारा

 कोयला
 खान

 को  खोलने  के
 लिये

 तुरन्त

 कदम  उठायें  ताकि  इस  पिछड़े
 आदिवासी  क्ष

 क्षेत्र  के
 बे  रोजगार  हुये  लोगों  कों  रोजगार  मिल  सके  |

 सरकारो  aan  में  aarat  स्थिती  के  समाचार

 श्री  तुलशीदास  दातप्पा  ।  (Haz)  मे  सभा  का  ध्यान  प्रबंध  के  अनुचित  रत््य  से  ऐसे  सभी

 सरकारी  उपक्रमों  में  तनावपुण  feray  की  दिलाना  चाहता  हूँ  ।

 पह  बात  स्रंविदित है  फि  creat  के  प्रबंध  पदाधिकारियों  के  साथ  मजूरी

 ता  करतें  करतें  अन्तिम  चरण  पर  पहुँच  गयें  है  ।  जिन  अधिका  रियों  ते  पहले  उचित  व्यवडार  नहीं

 किया  गया  वें  न्याय  की  माँग  कर  रहें  है  ।  अकेले  बंगलोर  में  ही  इन  उद्योगों  के  6000  से  अधिक

 पदाधिकारी  है  ।  देशके  अन्मभागों  में  इन  उपक्रमों  के  एककों  में  4000  पदाधिकारी  काय  कर  रहे  है

 हम  इन  अधिकारीयों  की  औचित्यपुर्णे  मांग  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  ।  प्रत्येक  अधिकारी  संघ  ने

 अगस्त  तक  कोई  कतेबगारी  नहीं  को  है  और  कहा  गया  है  कि  य  संच  मान्यता  प्राप्त  नहीं  है  ।

 प्रस्तावित  सम्पर्क  faarT  में  अधिफारो  संध  के  बारे  में  विशेष  व्यवस्था  की  जाली  है

 अधिफकारियोंके  आन्दोलन  को  यदि  इतता  nace  fear  जाता  है  तो  यह  दुर्ाग्यपुर्ण  कि  सरकारी

 उपक्रम  वास्तविकता  का  सामना  करने  से  इन्कार  करता  है  ।

 सरकार  को  स्थिती  बिगडने  से  पहले  हस्तक्षेप  करना
 चाहिये  ॥

 प्रबन्धकों  का  कितना  उदासिन  और  उपेक्षित
 ठ व्यवहार  है

 किवे
 वे  संसदਂ  सदस्य क  पत्र  की  पावती

 स्विकार करने  तक  को  पत्र  नही  भेजत े1

 इसलिए में
 सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  फि  स्थिति  को  नियंत्रग  से  बाहर  होने  से  पूर्व  ही  वह

 हस्तक्षेप  करे  ।

 रसिन  का  उत्पादन  बढ़ाने  को  आवश्यकता

 श्री  के०  ढी ०  कॉललराम  (faeaaz)  प्लास्टिक्स  एण्ड  Fear eea  असमुगनेरी

 (arfirerarg
 जिसे  पी०  त्री०  Ato  पाईप  बनाने  के  लिए  लाइसेन्स  दिया  मया

 अपनी  के

 अनुसार  साल  AGRA  3  महोने  तर्क  तालाबन्दी  कर  दी  जिसके  फंलेस्वरप  ay  कमी  हो
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 22  1900  खादों  त  1  ग्रामोद्योग  ara  )  विधेयक

 ह  है  और  पी०  वी०  सी०  पाईप  का  उत्पादन  घट  गधा  है  ।  इस  सामग्री  का  आयात  qateg  नहीं

 इ  एकक  में  1000  मे  अधिक  weary  इ  एकक  रवा  1  उत्पादन  .  शुरु  करना  जरुर है है

 और  इस  बारे  म  आवश्यक  कदम  उठाये  जाने  इस  एकक  का  विलय  फॉरंगघरा  केमिकल्ज

 HTT  में  किया  जाये  ।  यह  दोनों  क्स्पनिया  एक  दुसरे  से  जुड़ी  हुई  सर्कार  इसे  एक

 संकटग्रस्त  एकक  के  रुप  में  भी  अपने  हाथ  में  लें  सकती  है  ।

 ey

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  (ata )  fadaa—oard

 KHADI  AND  VILLAGE  INDUSTRIES  COMMISSION  (AMENDMENT)  BILL-
 Contd.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  की  इच्छा  के  अनुसार  मंत्री  जी  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहत हैं  ।

 श्री  हुरी  विष्णू  कामत  (gtatrata)  sf  व्यवस्था  प्रश्न  उठाना  चाहता हुं  ।  कुछ  दिन  पूरव

 मंत्री  जी  ने  जो  प्रस्ताव  पेश  किया  उसी  में  वह  संशोधन  पेश  कर..रहे  हं  जिस  दिन  प्रस्ताव

 पर  विचार  होता  सूचना  उससे  एक  दिन  पहलें  दी  जी  जानी  अतः  इस  नियम  के  निलम्बन

 के  बिना  सभा  इस  संशोधन  पर  विचार  नहीं  कर  सकती  |

 उपाव्यस  महोदय  1  पढ़ले  के  कई  उदाहरण  हैं  जब  निधम  को  निलंबित  किए  बिना  प्रस्ताव  में

 संशोधन  किप  गये  और  विधेषक  को  Tqtt/ATe  सर्मिति  को  सौपा  गया  जैसा  कि  सभा  एकमत  से

 निणंय  लेती  थी  ।  यह  नियम  भी  बहुत  स्पष्ट  है  1!

 थ्रो  पो०  जो०  साउलंकर  :  प्रस्ताव  में  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  कारण  नही

 बताय  गय हैं  ।  दुसरे  अतेक  जिन्होंने  चर्चा  में  भाग  लिया  चाहते  हैं  कि  इस  विधेयक  को

 त्याग  दिया  जाए  |  सभा  न्छि  प्रवर  समिति  की  नड़ी  चाहती  ।  बिधे यक्  के  व्यापक  विरोध के

 कारण  सरकार  कोई  बोव  को  रास्ता  निकाल  कर  fairs  सें  चिपके  रहना  चाहती  है  ।  आप  अच्छा

 उदाहरण  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहें है  ।

 हैं  इारिकानाथ  जिवारी  (wart T)  विधेषक को  आगे  विचार के  लिए  संपुका  समिति

 को  सौपनें  में  क्या  हानी है  ?

 उद्योग  स्त्री  जाजें  1;  में  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  विधेयक
 को

 दोनों  सदनों  की  संयुक्त  समिति  को  aga  का  प्रस्ताव  करता  हूं  जिसमें  20  सदस्य  लोक  सभा  के  और

 10  सदस्य  राज्य  सभा  के  होंगे  ।

 समिति  अगले  aa  के  पहले  दिन  तक  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  देगी  ।

 Shri  Tej  Pratap  Singh  (Hamirpur):  The  spirit  with  which  Mahatma  Gandhi

 had  intfoduced  ‘Khadi’  for.  use  in  the  country  had  already  died  and  would

 not  be  able  to  stand  the  competition  if  was  made  with  polyester.  I  would,

 therefor,  support  the  motion-of  reference  of  this  Bill  to  the  Joint  Committee  which

 should  be  constituted  with  members  having  Gandhian  ideology.
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 eft  बी०  पी०  मण्डल  :  विधेय  का  उद्देश्य  मानव-निर्मित  रेशें  मिलाना

 इस  बात  पर  सभा  में  विधेथक  की  बहुत  आलोचना  हुई  है  ।  सभा  की  भावना  को  ध्यान

 मे  रखते  मंत्री  जी  को  विधेयक  वापस  ले  लेना  चाहिए  था  या  उसे  लोक  मत  के  लिए  परिचालित

 किया  जाता  ।  में  विधेयक  का  विरोध  करता  हूँ  ।

 श्री  टी०  wo  पाई  (371)  ।  विधेयक  का  मुख्य  प्रयोजन  खादी  की  परिभाषा  का  विस्तार

 करना है  ।  इसलिए  उसकी  ठीक  आलोचना हुई  है  खादी मं  मानव-निर्मित  ta  मिलाकर

 बेंचना  उचित  नहीं  ।  अतः  मंत्नी  जी  इसे  प्रतिष्ठा  का  विषय  न  बनायें  और  पूर्ववत  परिभाषा  बनी

 रहनी  चाहिए  |

 श्री  ata  पी०  ATaTAt  :  यह  गया  है  कि  खादी  की  परिभाषा  में  मानव

 निमित  tat  को  शामिल  करने  से  ATH  की  आत्मा  की  हत्या  हो  जाएगी  ।  गान्धीजी  का  मस्तिष्क

 खुल  विचारों  का  था  ।  वह  भी  इस  का  विरोध  नहीं  करते  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  अगली  बार  जारी  रख  सकतें है  ।

 मिना

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS  AND  RESOLUTION

 प्रतिवेदन

 शी  विनोदभाई
 ato  शेठ  ।  में  यह  प्रस्ताव  करता हूँ  ;

 *्ग्कि  यह  सदन  10  1978  को  सदन  में  saa  किये  गये  गेर-सरकारी  सदस्यों  के

 विधेयकों  और  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  उन्नीसवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  पी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सदन  10  1978 को  सदन  में  प्रस्तुत  किये  गये  गर-सरकारी  सदस्यों  के

 विधे  यकों  और  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  उन्नीसवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 विधान  परिषदों  को  समाप्त  करन  के  बारे  में  संकल्प

 RESOLUTION  RE:  ABOLITION  OF  LEGISLATIVE  COUNCILS

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब  हम  श्री  रामजीलाल  सुमन  ढारा  28  1978  को  TTL T  संकल्प
 पर  चर्चा  करेगे  ।
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 faetta  प्र  <qat  को  करने  के  में  सकल्प 12  .  1978

 Shri  Ram  Sewak  Hazari  (Rosera) :  I  support  the  suggesting
 the

 abolition  of  the  upper  Houses  in  States.  It  appears  very  unreasonable  that  an  indivi-

 dual  having  been  elected  a  Member  of  a  Legislative  Assembly  of  Lok
 Sabha  is.  given

 a  further  right  to  vote.  Even  Mahatma  '(98110111  had  contemplated  in  the .  Round

 Table  Coniterence  of  1931  that  Legislative  Council  and.  Rajya  Sabha  ‘should  be  abolished

 It  has  been  found  that  Legislative  Councils  have  not  justified  their:  existence  and

 they  only  approved  what  the  Assemblies.  had  enacted.

 The  existence  of  Legislative  Councils is  not  in  the  public  interest  and  they  should
 be  abolished  with  a  view  to

 strengthening
 the  democratic  rights  given  to.

 the  people.
 Even  Dr.  Lohia  had  said  that  these  upper  Houses  were  meant  for  entry  through a
 back  door  and  50,  they  must  be  abolished.  .in  order  to.  maintain  the

 democratic  traditions,  it  is  essential  that  the  Legislative  Councils.  in  the  States  are

 abolished

 श्री  ato  वी०  अलगशन  :  मे  अपने  नवयुवक  {aa  राम  are  सुमन  द्वारा

 प्रस्तुत  इस  संकल्प  का  fata FraT  हूं  ।  ऊपरी  सदन  बारे  में  यह-कहा  गया  हैं  fa  वहां

 हारे  हुए  राजनितिज्ञ  शरण  पा  सकते  (  teat  के  चुनाव  में  हारने.का  अर्थ  यह  नहीं  उसे  राज्य

 सभा  म  न  चुना  जाए  और  लिए  कोई  मंच  नः  रहे  ।  ऊपर  सदन  के  लिए  चुनाव  लड़ना  कोई

 अपराध  नहीं  है  ।

 मेरे  माननीय  जिन्होंने  यह  संकस्प  प्रस्तुत  किया  उनका  यह  पहुंला  चुनाव है  |

 उन्ह  यह  याद  रखना  चाहिए  कि  जनता  का.प्यांर  स्थिर  नहीं

 ऊपरी  सदन  को  संरचना  की  हम  तो  पाएंगे  कि  उसमें  विभिन्‍न  वर्गों  प्रतिनिधित्व ia

 एक  carly  संस्थाओं  का  प्रति।नधित्व  एक  fare  विधान  सभाओं  का  प्रतिनिधित्व  हैं
 ।

 बारहवाँ  भाग  स्नातकों  के  लिए  और  बारहवाँ  भाग  अध्यापकों  के  लिए  मनोनीत  किये  जानें

 वाले  व्यक्तियों  में  कला  और  समाज  सेवा  के  क्षेत्र  के  प्रतिनिधि  होते  न  इस

 समय  22  राज्यों में  से  केवल  7
 राज्यों

 स  garth  सदन

 संविधान  की  स्थिती  कि  यदि  राज्यों  की  विधान  सभायें
 तो  वहां  सदन  हो

 सकता  है  ।  aa}  वे  नहीं  तो  वे  उन्हें  समाप्त
 कर  सकते  हूं  ।  संसद  के  लिए  राज्य  iaeta  सभाओं

 के  कार्य  में  हस्तक्षेप  करना  ठीक  नहीं  उत्तर  बारे  में  मांग  की  जा  रह  हैकि  इंध दौ

 राज्यों
 में

 विभा।जत  कर  दिया  जाए  ।  कुछ  लोग  माँग  करते
 कि

 दस  करोड़  की  आबादी  वाले

 इस  को  सीन  भागों में  विभाजित  कर  दिया  जाय  ।  अगर  तीन  राज्यों में  इसे  विभाजीत  कर

 दिया  जाता  फोर  भी  प्रत्येक  राज्य  में  ऊपरी  सदन  हो  सकता  है  |

 हम  एक  ही  faaan  पर  विभिन्‍न  स्वरुपों  में  विस्तार  करते  है  ।
 पहला

 दुसरा  fart

 पाठ  करते
 हैं  अथवा  उसे  सार्वजनिक  मत  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रेषित  करत ेहैं  श्रवर  समिती  को  भी

 Fraverd  भेजते
 हैं

 यह  कार्य
 वोहरा  कार्य  नहीं  है  ।  इसके  पीछे  उद्देश्य  यह  है

 अगर  कौई  बात

 अच्छों
 हो  तो  भी  उसे  में  नहीं  किया  जाना  चाहिए  क्यों  कि  कई  बोर  एक  अच्छी  बात  के

 भी  कुछ  बुरे  पहलु  होते है  जौं  जल्दबाजी में  सामने  नहीं  आ  पाते ।
 जल्दबाजी  से

 कभी  काम
 नहीं

 लिया  जाना  चाहिए  |
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 [att  sito  alo

 यहां  हम  जो  कुछ  करते
 है

 उस  पर  दुसरे  सदन  में  हमारे  साथी  विचार  करते हें  दुसरे

 दृष्टीकोण  से  विचार  होता है
 ।  हमें  आप  दोहरा  खर्च  या  दोहरा  कार्य  मात्र  नहीं  कह  सकते  ।  ऐसा

 करने  से  अतिरिकत  लोकतांत्रिक  विचार  विनिमय  होता है  अतः  इससे  लोकवंत्र  कमजोर  नहीं  होता

 ae  WATT  होता  है  ।

 कहा  गया  है  की  उपरी  सदन  में  निहित  carat  कों  प्रतिनिधीत्व  दिया  जाता  हमने  तो  किसी

 ऐसे  तत्व  को  वहां  प्रतिनिधोत्व  नहीं  जो  देश  को  हानि  पहुंचाए  ।  बड़ी  सा  बात  है  कि  आम

 राज्यों  में  तो  उपरो  सदन  की  सोच  लेते  है  परंतु  राज्य  सभा  के  बारे  में  ऐसा  नहीं  सोचसे  ।

 राज्य  सभा  तो  राज्यों  का  प्रतिनिधित्व  करवों है  ।  कल  जब  चुत  प्रजनन  पर  शुल्क  द्वारा

 राज्यों  के  हितों  पर  आक्रमण  हुआ  तों  राज्य  सभा  ने  राज्यों  का  श्रतिरतिधित्व  करते  हुये  अपनों

 यथेष्ठ  भूमिका  निभाई  श्रो  चटर्जी  कहते  हैं  कि  राज्य  सभा  के  अस्थायी  बहुमत  को  बात  कहीं

 et  इसका  क्या  अर्थ है  ?  इस  सभा  का  बहुमत  पांच  वर्ष  के  लिये  है  और  राज्य  सभा  को

 दो  वर्ष  के  लिये  waar  इसका  c  ag  निकलता  है  कि  राज्य  सभा  लोक  सभा  से  कम

 स्थायी है  अथवा  लोक सभा  राज्य  सभा से  कम  स्थायी  आप  यह  तो  कह  सकत ेहै  कि  कछ

 विषय  asa  सभा  को  frarerg  न  भेजे  जाये  तथा  केवल  कूछ  भेजे  जाये  परन्तू  यदि  राज्य

 सभा  अपने  उन  विषयों  पर  अपना  जो  भी  निर्णय  दे  उसे  लोक  सभा  को  स्वीकारना  होगा  ।  यदि

 ऐसा  afwaqaat  करना  चाहते  है  तो  कूछ  समझ  में  बात  आ  THAT  है  ।

 हमारे  यहां  केवल  उर्पार  सदन  ही  नहीं  है  अनेकों  स्थानीय  fara,  पंचायत  नगरपालिकाएं

 आदि  भी  है  इन  निकायों  के  चूनाव  को  भी  afyara  बना  दिया  जाये  और  संविधात  उनको

 व्यवस्था  की  जाये  ।  अब  तो  वर्षों  तक  उनके  चूनाव  नही  ही  पात  है  और  लोग  भूल  तक  जाते

 है
 कि  ये  निकाय  चूने  हुए  निकाय हैं

 ।  उनके  चनाव  अवश्य  तथा  यथा  समय  कराये  जाने

 चाहिए  तभी  हम  लोकर्तत्र  को  मजबूत  कर  सकेंगें  |

 आप  कह  सकते  है  कि  ये  सब  चूनाव  बहुत  खर्चोले  पड़तें  हैं  परन्तु  फिर  भो  चुनायों  के  बिना

 लोकतंत्र  नहीं  है  ।  जेसे  हम  रक्षा  सेनाओं  पर  खर्च  करते  हैं  उसो  प्रकार  हमें  चुनातों  पर  भी  qq

 करना  आप  इस  खच  को  घटा  aaa  आप  इन  सभी  Fatal  के  चुनाव  एक  साथ

 कराईये  जसाकि  विधान  सभाओं  के  मामले  में  किया  जाता  है  ।  स्थानीय

 पालिकाओं  तथा  विधान  सभाओं  के  चुनाव  एक  साथ  हों  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्थ  राज्य  सभा  को  समाप्त  करने  से  पूत्र  अपना  भाषण  भी

 समाप्त  करे  |

 भी
 ato

 Wo
 चक  में  तो  उपरि  सदन  को  भंग  करने  के  विरुद्ध  हैं

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  संकल्प  का  विरोध  करता हूं  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi-Sadar):  This  issue  has  been  controversial  since
 the  very  existence  of  the  constituent  Assembly.  A  committee  was  set  up  in  1928  by the  congress  under  the  chairmanship  of  Shri  Motilal  Nehru  to  consid  er  whether  there
 should  have  been  two  chambers  or  only  one.  That  committee  had  recommended  two
 chambers  at  the  Centre  but  only  one  at  the  states  level.
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 22  1900  विधान  परिषदों  को  समाप्त  करने  के  बार  में  संकल्प

 डॉ०  सुशीला  नाथर  पीठासीन  हुई

 Dr.  Sushila  Nayar  in  the  Chair

 Since  then,  Madam  chairman  this  issue  has  been  under  constant  discussions  and

 controversial.  Those  who  stood  for  two  chambers  at  the  centre,  found  the  benefit  of

 further  discussion  of  political,  educational  and  economic  policies  in  the  other  House,
 ie.  Rajya  Sabha  also.  In  fiact,  the  conception  of  our  legislation  is  a  copy?  that  of

 Britishers  in  Bertain  also  there  are  two  Houses.  But  Mahatma  Gandhi  was  against
 the  existence  of  this  House.  I  quote  line:

 Gandhi  held  that  a  second  chamber  for  a  country  like  India  was  a

 costly  superfluity.  declared  Mahatmaji  certainly  not  enamoured  of  and
 I  do  not  swear  by  two  Houses  of  Legislature.  I  have  no  fear  of  a  popular  Legislature
 running  away  with  itself  and  hasily  passing  some  laws  of  which  afiterwards  it  will
 have  to  repent.  I  would  not  like  to  give  a  bad  name  to,  and  then  hang,  the  popular
 Legislature.  think  that  a  popular  Legislature  can  take  cara  of  itself;  and  since,  I
 am  now  thinking  of  the  poorest  country  in  the  world,  the  less  expenses  we  have  to
 bear  the  better  it  is  for  He  urged  that  the

 4.0
 of  one  chamber  legislature

 should  be  tried,  and

 Our  country  is  a  poor  country,  and  cannot  bear  the  expenditure  on  the  mainten-
 ance  of  Upper  Houses  and  as  such,  this  white  elephant  ic.  Rajya  Sabha  should  be
 abolished.  But  I  have  already  said,  it  is  a  very  controversil  matter  I  request  the  hon.
 Minister  to  constitute  a  Committee  to  undertake  a  deep  study  of  the  entire  issue,  to
 assess  and  evaluate  the  performance  of  the  Upper  Houses  both  in  the  states  and
 at  the  centre  and  also  to  consider  the  question  whether  any  central  Legislation  is

 necessary  to  abolish  the  upper  Houses.in  the  states.  This  committee  should  be  represented
 by  State  Chief  Ministers  and  others.

 Thus  I  am  of  the  opinion  that:  any,  decision  in  this  matter  should  be  taken  by
 this

 House  only  after  considering  the  viewpoints  and  reco

 committee.  mmendations

 made  that

 Shri  Satyanarayan  Rao  (Karimnagar) :  Shri  Kanwar  Lal  Gupta’s  support  for
 this  resolution  is,  perhaps,  based.  on  his  stran  assumption  that  congress  wilf  always
 remain  in  Majority  in  Rajya  Sabha.  do  admit  that  there  are  certainly  merits  and
 demerits  of  this  resolution,  but  in  totality  I  feel  that  there  should  be  an  Upper  House
 not  only  at  centre  but  in  a  state  also.  The  builders  off  the  constitution  did  have  this

 provision  after  a  very  careful  thought.  After  all  who  shall  exercise  a  check  in  case

 seme  mistake  sometimes  out  of  emotion  also,  is  committed  by  the  lower  House  ?  The

 Upper  House  can  consider  the  issue  peacefully.  And  by:  the  time  the  issue  reaches
 the  Upper  House  not  only  emotions,  if  any  in  the  Lower  House,  are  subsided,  but

 some  public  opinion  also  come  out.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  है  have  not  asked  for  abolition.  I  have  suggested  a

 deep  study  in  merits  &  demerits,  before  any  conclusion:  is  reached.

 Shri  M,  Satyanarayan  Rao:  Study  is  not  bad;  and  it  has  been  going  on  since

 Independence;  and  that  has  shown  that  we  should  have  an  Upper  House.

 Then,  not  many  people  of  wisdom  and  character  opt  to  contest  elections.  If

 such  people  are:  not  brought  in  one  the  forefront,  by  means:  of  including  them  in  the

 Council  of  States  or
 Legislative

 Councils.  Fhe.  people  will
 be:  deprived

 of  their

 contribution,
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 Resolution  Re:  Abolition  of  Legislative  Councils  Vaisakha  22,  1900  (Saka)

 [Shri  M.  Satyanarayan  Rao]

 But,  on  the  other  hand,  the  Members  of  the  Councils,  once  elected,  enjoy  the

 stability  for  6  years  whereas  the  Members  of  the  Lower  Houses  though  elected  for

 five  years,  and  that  too  aften  hard  work  of  public  contact  and  other  strenous  endeavours,
 have  no  security  for  the  continuity  since  the  Lower  House  can  be  dissolved  at  any
 time.  This  anomaly  should  be  removed  and  equal  duration  should  be  prescribed  for

 the  member  in  both  Houses.  Either  you  should  one  year  in  case  of  Upper  Houses  or

 increase
 the  duration  by  one  year  in

 the  Lower
 House.

 Interruption  क  क  ७  क

 The  existence  Rajya  Sabha  is  ‘a  must  since  it  represents  the  states.  The  Members

 of  the  Lower  House  represent  the  entire  nation,  whereas  the  Members  of  the  Rajya
 Sabha  represent  their  particular  states  from  where  they  are  elected.

 Here  I  would.  like  to  suggest  that  when  a  Bill  is  returned  by  the  Upper  House

 to  the  Lower  House  with.  certain  changes  or  amendments,  the  Lower:  House  should

 not-make  it  a  prestige  issue.  This  year  again  the  Finance  Bill  has  come  back  with

 amendments.  Why  should  it  be  views  from  this  angle  that-it  has  been  returns  by  the

 opposition  party  i.e.  congress.  What  is  the  harm  in  accepting  the  amendment  even
 though  it  is  suggested  by

 opposition  and
 ह? मै

 is  good
 ?  Why  to  make  it  a  prestige

 issue  for
 ‘nothing  ऐ

 I,  therefore,  appeal  to  tn  है  friends  Ramji  Lal  Suinan  riot  to  assert  on  this  resolution

 and  ‘let  him
 withdraw

 ह जि

 ी  «.  Shri  Ram  ji  Lal  Suman  (Ferozabad):;  I  have  to  point  of  order.  Kindly

 keep  an  eye  on  ‘the  time  also  and  let  the  hon.  Minister  say  how  much  time  he  will  take.

 Shri  Hukamdeo  Narain  Yadav‘  (Madhubani)  :  The  ideology,  which  we  are  follow-

 ing  in  our  politics  these  days,  has  always  been  against  the  existence  of  an  Upper  House.

 Some  years  ago  when,  Shri  Daroga  Prashad  Rai,  the  then  Congress  Chief  Minister  of

 Bihar  got  the  resolution  passed  in  the  Lower  House  to  abolish  that  Upper  House  there,

 there  was  an’  upheard  among  his  colleagues  with  the  result  that  the  resolu-

 tion  was  brought  again  for  reconsideration  and  rejection.  Similarly  in  U.P.  too,  the

 Upper  House  still  exists  des
 abolition  of  the  former.

 pite  a
 ‘Tesolution  passed  by

 the  Lower  House  there  for

 It  is  wrong  notion  that  certain  educational  classes  of  people  or  other  alike  get

 representation  in  the  Upper  House.  On  the  considering  only  a  handful  of  leaders
 chose  their  favourite  men  to  represent  in  the  Upper  House  and  try  to  reconsider
 what  is  considered  and  decided  by  thie  representatives  of  the  masses  of  our  country
 in  this  Lower  House.  I  know  how  the  Members  of  the  Rajya  Sabha  are  elected.  At

 times,  the  capitalist  become  the  Members  just  by  spending  a  few  lakh  rupees.  We

 have  seen  such  corrupt  practices  in  Bihar,  U.P.  etc.  I  recollect  when  a  capitalist  won
 the  election  for  Rajya  Sabha  against  Shri  Raj  Narain.  Therefore,  there  is  no  justifica-
 tion  of  the  Upper  House  in  our  poor  country.  It  is  a  very  costly  affairs  without

 serving  any  purpose  of  benefit.

 It  is  well  known  that  the  persons  rejected  by  the  people  at  the  election  are  given
 entry  to  the  Upper  Houses.  The  point  that  intellectuals  and  experts  are  given  repre-
 sentation  in  the  Upper  Houses,  since  they  have  opted  to  fight  elections  in  the  general
 fray,  could  be  understand  only  if  there  had  been  a  special  provision  for  the  same.
 But  we  find  that  it  is  not  50,  we  know  that  the  suggestion  of  the  Upper  House  has
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 no  value  onjog  the  Lower  House  passes  a  Bill,  then  why  to  keep  the  Upper  House  a

 all?  It  is  better  to  have  a  committee  of  five  legal  experts  to  go  into  such  matters

 that  will  be  very  economical  Keeping  a  check  on  the  activities  and  decisions  of  the

 people’s  representatives  is  an  only  British  Theory  so  as  to  retard  the  progress  of  work

 The  same  is  prevalent  in  Govt  offices  on  account  of  bureaucratic  system.  These  are

 in  fact  like  speed-breakers  and  we  should  do  away  with  them  at  the  earliest  On

 the  other  hand  we  should  strengthen  the  village  Panchayats  etc.  for  enforcing  stron  if oO

 democratic  traditions  with  these  words  I  support  the  resolution

 श्री  एस०  आ'र०  दामागी  (MATIZ)  :  म  इस  संकल्प  का  विरोध  करता  हुं  तथा  मझ  यह

 भी  सन्देह  है  कि  क्या  वरधानिक  रूप  मं  हम  इस  सभा  के  एसे  प्रस्ताव  पर  चर्चा  भी  कर

 कते  है  अथवा  नहीं  ।

 वधान  परिषदों  का  स्थापभा  संविधान  के  अनुच्छेद  168  के  अधीन  पृथक  अस्तित्व
 के

 रूप  मं

 हुई  थी  ।  अतः  यह  संकल्प
 हमारे

 विचार  क्षेत्र  से  बाहर  का  विषय  हम  इस  बारे  में  अपने

 विचार  नहीं  दे  सकते  ।  मूझे  आश्चर्य
 है

 कि  कुछ  सदस्यों  ने  यहां  इन  परिषदों  तथां  राज्य

 सभा  को  उनकी  स्थापना  करने  वाले  हमारे  संविधान  इनके  वर्त  मान  तथा

 पूर्ववर्ती  सदस्यों  के  बारे  में  छीटाकशी  की  है  ।

 हमारा  देश  एक  विशाल  देश  हैਂ  हमें  इसके  व्यापक  faara  के  लिए  नियम  तथा  विनियम

 बनाने  होते  भिन्न  दो  कार्य  हमार  सामने  है  निचले  सदनों  द्वारा  विचार  के  पश्चात

 उन  पर  उपरि  सदनों  द्वारा  ga:  विचार  की
 प्रणाली

 हमारे  संविधान  fautatatt  y  ara  सोच

 समझकर  बनाई  बल्कि  कोई  त्रुटि त  रह  जाये  जिससे  देश  को  कोई  हानी  हो  ।  इसलिये  प्रत्येकों

 को  say  खचं  के  स्रोत  कहना  उचित  नहीं है  ।

 वे  कहते है  कि  परिषदों
 में

 जनता  द्वारा
 अस्वीकृत

 लोग  मारे  जात ेहै
 ।  क्या

 जनता
 पार्टी

 के  वर्तमान  सदस्य  जनता  द्वारा  अस्वीकृत  लोग  क्या  वे  निराश हुए  राजनीतिज्ञ  फिर

 एक
 तिहाई  सदस्य  जिला  बोर्डों  तथा  अन्य  स्थानीय  निकायों  के  प्रतिनिधि  के  रूप

 में  चुने  जाने  को  प्रावघान  दे  ।  यह  प्रतिनिधित्व  इन  निकायों  को  मिलना  ही  चाहिए  ।  इसी  प्रकार

 सदस्यों  को  संखपा  का  12  वां  भाग  राज्य  के  स्वातकों  द्वारा  aa  जाने  का  प्रावधान  है  ।  इतनी

 ही  संख्या  सेकन्डरी  स्कलों  के  अध्यापकों  द्वारा  चूनी  जाती  है  ।  एक  तिहाई  सदस्यों  का  चुनाव

 विधान  सभा  सदस्य  करत ेहूं  इस  प्रकार  यह  कहना  गलत  कि  मनमर्जी  के  लोग  भर  लिये

 जाते है  ॥

 safe  सदन  निचले  सदन  द्वारा  किये  गये  निणंयों  पर  शांतिपर्ण  तथा  उत्तेजना  रहित

 वातावरण  में  विचार  करता  है  ताकिਂ  में  कोई  गलत  fata  न  हो  ।

 फिर  यह  कसे  आप  कह  सकते  है  कि  एक  चूना  हुआ  व्यक्ति  निश्चय  ही  विद्वान  होता  है  तथा

 व्यक्ति  विद्वान  नहीं  होता
 ?

 ऐसा  कहना  गलत  है  ।  यह  कहना  भी  सही  नहीं  है  कि

 परिषदों  के  सदस्यों  का  कोई  योगदान  नही ंहै  तथा  उनपर  पेसा  कवल  व्यथ  हीं  होता  इन

 उपरि  सदनों  का  गठन  बदल  सोच-विचार  के  पश्चात
 हुआ

 था  ताकि  विधान  बनाते  समय  किसी

 प्रकार  की  जल्दबाजी  अथवा  उत्तेजना  पण  कार्य  न  हो  जाय
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 Resolution  Re.  Abolition  of  Legislative  Councils

 May
 12,  1978.

 [at  एस०  आर०  दासाणी

 प्रन्तु-मं  तो  सर्वप्रथम  वही  कहूंगा  कि  इस  सभा  को  परिषदों  को  समाप्त  करने  का  संकल्प

 पारित  करने  का  कोई  अधिकार  ही  सही  है  क्योंकि  उनकी  स्थापना  संविधान  के  अनुच्छेद  168  के

 अधीन  हुई  थी  ।  यह्  तो  तभो  संभव  है  जब  सव्य  किसी  परिषद  के  सदस्य  दो-तिहाई  बहुमत  से

 इस  ara  का  संकल्प  पारित  करके  खंसद  को  fara  भेजें  ।  इस  तरह  यह  विषय  हमारे

 क्षेत्राधिकार  से  बाहर  की  बात  है  ।

 हाल  ही  में  लोक  सभा  में  प्राप्त  वित्त  विधेयक  को  राज्य  सभा  के  सभी  विपक्षी  दलों  ने

 ACAHTT  कर  दिया  परन्तु  लोक  सभा  में  जनता  पार्टी  ने  अपने  बहुमत  के  बल  पर  पारित

 करा  ।  केवल  बहुमत  की  वजह  से  करना  सभी  विपक्षी  दलों  में  उन  प्रावधानों  का  विरोध

 किया  था  ।

 अन्त  में  में  यही  कहूंगा  कि  हम  संक्रत्प  पर  विचार  करना  हमारे  अधिकार  से  बाहर  की  बात

 है  तथा  विधान  फरिषंदों  के  सदस्य  feat  अपना  पूरा  बोगदान  देते  हैं  और  बराबर  कार्यो  करते  ह  ।

 area:  ये  सदन  बने  रहने  चाहिये  1

 सभापति  महोदया  :  मंत्री  महीदयथ  कितना  समय  लेंगे  ?

 fafa  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रो  शांति  4)  :  पन्द्रह  मिनट  से  अधिक  नहीं  ।

 AB  :  प्रस्ताव  पर  सदस्य  fara  THT  लेंगे  ।

 Shri
 Ramji  Lal  Suman:  Fifteen  minutes.

 समापति  महोदया  ।  इसका  qe  है  कि  में
 एक

 या  दो  से  aaa  ब्रक्ता  को  qua  नहीं  दे

 anat  ।

 थी  साढ़े  ग्रह  एक  RATT,  संकल्प  है  सभा  का  समय  बढ़ा  दीजिये  ।  जल्दी  wat

 को  जाये  ?

 Shri  Ramji  Lal  Suman:  Time  was  extended  when  there  was  a  resolution  from
 Shri  Samar  Guha.  You  may  extend  now  also.

 सभापति  सहोंदवा
 :  श्री  ara  नहाटा  !

 थ्री  अमत  नहाटा  :  संविधान  में  संशोधन  के  इस  संकल्प  पर  विचार  करने  का  इस

 gat  को  पूर्ण  अधिकार  gar  राज्यों  की  विधान  को  भंग  किया  जा  सकता  है  ।  संसद

 इस  संशोधन  को  पारित  करके  राज्यों  को  भज  और  यदि  अधिकरश  विज्ञान  परिषदें  इंस  से  सहमल

 हो  जाये  तो  उपरि  सदनों  को  भंग  किया  जा  सकता है  ।

 आज  के  संसदीय  sag  में  विधान  पस्थियें  अर्थात  उपरि  सदन  असंगत  हो  गये  हैं  इनकों

 बताये  रखने  के  लिये  दो  दलीलें दी  गई  हूं  ।  एक  तो  यह  संघीय  प्रदेशों  a  राज्यों  के  दलों का

 प्रतिनिधित्व  करने  के  लिये  उर्पार  सदन  होना  परन्तु  हमारे  देश  में  ठीक  परिस्थिती

 नहीं  है  हमारा  राष्ट्रीय  स्वरूप  Gye  नहीं  हे  बल्कि  सहा  संन्न  का  स्वरूप  एकात्मक  है  ।  यही
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 विधान  परिष  को  समाप्त  करने  के  बार  में  संकर्प 22  1900  (aa):

 कारण  है  हमारे  यहां  उपरि  सदन  के  सदस्य  राज्य  विधान  सभाओं  द्वारा  चुने  जाते  है  ।  हम  अपने

 देश को  अर्द्ध  संघीय  देश  की  संज्ञा  दे  सकते  विधायकी  क्या  संत्रधानिक  रूप  से  में  केन्द्र-में

 राज्य  सभा  के  बने  रहने  से  सहमत  हूं  परन्तु  हमारा  अनुभव  रहा है  कि  उपरि  सदन  ने  हमेशा

 राज्यों  का  नहीं  अपितु  मुख्य  मंत्रियों  का  प्रतिनिधित्व  किया  है  ।  राज्यों  अपेक्षा

 अपने  दलों  का  अधिक  प्रतिभिधित्वਂ  करते  हैं

 राज्य  सभा  तथा  लोक  संभा  के  बीच  हाल  हो  के  मतभेद  कं  मात्र  कारण  यह  रहा  है  कि

 शासक  देलਂ  का  राज्य  सभा  में  बहुर्मत  नहीं  है  विवाद  की  जड़  मही  ata  हैं  {#  राज्य  सभा  में

 विपक्ष  का  बहुमत है  ।  अगर  दुर्भाग्य  स  शाक  दलਂ  थोडे  से  अन्तर  से  घिजयी  हुआ  होता  a

 विपक्ष  शासक  दर्ल  को  कुछ भीਂ  न  करने  देता  ।.

 उपरि  सदन  का  अस्तित्व  agar  अलोकसंत्रीय  है  ।  वहां  मत  faataa.  केवल  दलीय

 आधार  पर  होता  है  ।  राज्य  सभा  के  सदस्य  यहां  लोक  के  सदस्यों  से  अधिक  बुद्धिमान  भी

 नहीं है  ।  इस  सदन में  भो  स्नातक  है  तथा  वहांसे  अधिक  संख्या  में  है  ।  यहां  युवक  भी  अधिक

 हैं  ।  तो  हमारे  इस  लोक  सभा  में  अपेक्षाकृत  अधिक  पढ़े  विज्ञ  तथा  सुबुद्ध  लोग  हैं  ।

 जहां  तक  विधान  परिषदों  का  प्रषन  है  उनके  बौरे  में  यह  तके  किया  जाता  है  कि  विधान

 परिषदों  के  सदस्य  अधिक  बुद्धिमान  होत ेहै  जब  कि  विधान  सभाओं  के  सदस्य  को  कम  बुद्धिमान

 होते  है  तथा  जल्दबाजी  में  काम  करते  है  ।  यह  धारणा  नितांत  असंगत  है  ।  afe  विधान

 सभाओं  के  सदस्थ  असंतुष्ट  और  कम  बुद्धिमान  है  तो  सारा  ea  ही  इसी  प्रकार,का है  ।  प्रजातंत्र

 प्रणाली  गलती  हो  ही  जाती  है  फ़िन्तु  हम  गलतियों  से  सबक  सीखते  दो  राज्यों  दो  तिहाई

 के  बहुमत  से  यह  संफल्य  पारित  फिया  था  फ्रि  विधान  परिषद  नहीं  होनी  चाहिये  किन्तु  उन

 संकल्पों  कों  राष्ट्रपति  की  सहमति  नहीं  मिल  सकी  ।  यह  बिल्कुल  सच  है  fe  विधान  परिषद  जनता
 ~

 का  प्रतिनिधोत्व  नहीं  करती  ।  वे  राजनितिक  पार्टियों  का  ही  Tfattfaea  करती  हूं  जिन

 लोगों  को  विधान  सभाओं  के  सीट  नहों  fact  पाती  उनको  अंप्रत्यंक्षरूप  से  विधान  परिषद  में  लाया  जातों

 प्रजातंत्र  प्रणालो  में  इस  प्रकार  से  राजनिति  मं  प्रवेश  मे  कोई  स्थान  नहीं  होना  चाहिये  ।

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  sal  सुमन  ने  जो  सकल्प  प्रस्तुत  fear है
 उससे  बहुत  Tea  और  विवादास्पद  प्रश्न  उत्पन्न  होते  है  ।  दो  संसदिय  प्रणाली  पर  Cht-

 नीति  शास्त्रीयों  ने  बहुत  विचार  फिया है  तथा  उन्होंने  पाया  है  कि  विश्व  के  अधिकांश  देशों  में

 इसी  प्रणाली  का  अनुफरण  PRAT  जाता है  यद्यपि  एक  सदनौय  प्रणाली  उनंके  अधिक

 उपयुक्त  है  ।  हैरल्ड  लास्को  ने  एक  सदनोय  प्रणालीका  ही  अधिक  पक्ष  लिवा  है  किन्तु  लास्की  एक

 राजनिती  शास्त्री  थे  uisfafast  मैं  इस  विषय  पर  fase  के  विभिन्न  देशों  मं  प्रचलित  विचार

 धारा  के  परोप्रेक्ष  में  विचार  न  करके  केवल  भारतीय  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखकर  कुछ

 कहना  विशेषकर  1952  के  पश्चात  देश  में  हुई  विभिन्न  राजनितिक  qafafaat  को

 ध्यान  में  श्री  समन  ने  इस  संकल्प  में  केवल  विधान  परिषदों  का  हो  उल्लेख  किया  है  ।  अतः

 में  भो  राज्य  सभा  के  बारेमे  प्रत्यक्षरुपस  कुछ  नहों  कहना  चाहूंगा  ।  मं  श्री  नाहटा  के  इस  कथत

 से  सहमत  हूं  कि  राज्य  सभा  का  कम  से  कम  कागजों  में  कूछ  न  क्‌्छ  योगदान  अवश्य  है  ।  इसो

 dad  में
 में सदन  को  थाद  दिलाना  चाहता  हूं  आपात  स्थिति  के  तत्कालीन  सरकार ने

 अत्याचारपूर्ण  संविधान  संशोधन  विधेयक  लाने  के  लिये  राज्य  सभा  का  हो  सहारा  लिया  लोकसभा
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 Resolution  Re.  Abolition  of  Legislative  Gouncils  Vaisakha  22,  1900  (Saka}

 [Sto  पी०  जी०  मावल

 का  नहीं  ।  ज्ञात  नहीं
 मंत्रिमंडलने  उस

 बात
 की  इजाजत  fea  प्रकार  दो  ।  वास्तव  में  उस  समय

 मंत्रिमंडल  at  ही  कहाँ
 वह  तो  केवल

 एक
 व्यक्ती  का

 था
 |  उस  घटना

 से  ज्ञात  होता  है  कि
 सरकार

 अपने  उद्देशों  को  पुरा  करने
 के

 लिये  दूसर  सदन  का  किस  प्रकार  उपयोग  कर  सकती  है

 आशा  करता  हुं  भविष्य  में  ऐसा  नहीं  किया  जायेगा  ।

 विधान  परिषदों  के  बारे  में  संविधान  सभा  में  श्री  कामत  और  श्री  के०ठी०  शाह  जसे  विद्वानों ने

 राज्यों  में  दसरे  सदन  अर्थात  विधान  af  की  व्यवस्था  ar  विरोध  किया  था  क्योंकी  उनके  विचार

 से  दूसरा  सदन  आवश्यक  कानून  बनाने  में  सहायक  सिद्ध  होने  की  बजाय  बाधक  था  उनके  विचार

 से  दूसरे  सदन  की  व्यवस्था  से  देश  को  व्यय  हो  अतिरिकत  व्यम  का  वहन  करना  होगा  |

 दूसरे  सदर्न  के  बारे  में  डॉ०  अम्बेडकर  का  कहना  था  की  वह  व्यक्तिगंत  रुप  से  दूसरे  सदन

 की  व्यवस्था  के  पक्ष  में  नहों  थे  उन्होंने  कहा  था  कि  हम  प्रयोगात्मक  उपाय  के  रुप  में  दूसरे  aaa

 की  व्यवस्था  कर  रहे  है  श्रीਂ  समन  ने  कहा  है  कि  विधान  परिषदों  ने  कोई  SrIMqTy  कार्य

 नहीं  किया  है  ।  दूसरे  विधान  परिषद  कानून  बनाने  में  बाधक  सिद्ध  हो  रही है
 gar  तीसरे  भारत

 जसे  गरोब  देश  में  दसरे  सदन  को  व्यवस्था  अधिक  खर्चीली  है  ।

 सब  से  पहले  घह  प्रश्न  उठता
 है  कि  क्या  राज्यों  में  विधान  परिषद  नहीं  है  ।  उनमें  संब्धानिक

 राजनीतिक  अथवा  कानूनी  दृष्टी  से  कोई  कठीनाई  हो  रही
 देश में  कूल  22  रय ध लक

 है  जिनमें  केवल  सात  राज्यों में  विधान  परिषद  है  तथा  15  में
 नहीं

 जब  15  राज्यों  में

 बिना  कार्य  चल  सकता  है  तो  देश  के  अन्य  राज्यों
 में

 विधान  परिषद  रखने  की  क्या

 आवश्यकता  हो  सकतों  है  |

 यह  तक  दिया  जाता है  की  विधान  परिषद  के  माध्यम  से  विभिन्न  श्रेणी  के  लोगों  जसे  की

 अध्यापक  प्रतिनिधित्व  मिल  जाता  है  ।  किन्तु  वास्तविकता  यह  है  की  कोई  भी  अध्यापक  तब  तक

 विधान  परिषद  का  सदस्य  नहीं  बन  जब  तक  की  वहू  पहले  किसो  राजनीतिक  दल  से  संम्बद्ध

 हो  ।  पह  तके  भो  न्यावोचित  नही  है  इसके  अतिरिक्त  दूसरे  सदन  में  केवल  विचारों  का  पून

 कथन  हो  होता  है  अर्थात  लगभग  वहों  बात  कही  जाती  है  जो  विधान  सभा  में  कही  गई  है  क्यों  की

 विधान  परिषद  में  भी  उन्हों  राजनीतिक  दलों  का  प्रतिनिधोत्व  होता  है  तथा  में  कोई  सुधार

 ीं  होता  ।  tar  यही  गया  है  की  जो  राजनीतिक  नेता  विधान  सभा  के  चुनाओं  में  विजयी  नहीं  होते

 उनके  दल  उनको  विधान  परिषद  का  सदस्थ  बना  देते  है  तथा  सरकार  भो  दसरे  सदम  का  अनचित

 लाभ  उठाता  रहा  है  ।  मेरा  सूझाव  है  को  सदन  माननोथ  सदस्थ  के  उस  संकल्प  को  स्वीकार

 कर ल  I

 सभापति  महोदया :  इस  संक्रल्प  पर  विचार  के  लिये  कवल  एक  घंटा  और  36  मिनट  शेष  रहे

 बहुत  से  माननोय  सदस्य  इस  पर  बोलना
 चाहते  है

 है  तथा  समय  बढाये  जाने की  मांग  की  जा

 रही  है  ।  इस  बारे में  सदन  का  क्या  विचार  है
 ।'

 शी  बसंत  :  समय  बढाया  जाये  stint  में  भी  बोलना  चाहता  और  कछ  अन्य  माननीय

 सदस्य  भी  बोलना  चाहते  है  ।
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 12  1978  विधान
 परिषदों  को

 समाप्त  करने  के  बारे  में  संकल्प

 DoT
 एफ  माननीय  सदस्य  :  दो  घंटे  समन  yor  जाये  !

 सभापति  महोदया  :  यदि  दो  घंटे  का  समय  बढाया  गया  तो  दूसरा  संकल्प  प्रस्तुत  नहीं  किया

 जा  संकेगा  |  में  केवल  दो  तीन  सदस्यों  को  अवसर  दूंगी
 ।  जिससे  दूसरे  संकल्प  के  लिए  भो

 समय  बच  जाये  |

 श्री  बसू  :  मैंने  एक  प्रस्ताव  दिया  है  Gecice)

 समापति  महोदया  :  आप  कुपया  बेंठ  जाइये  ।  इस  संकल्प  पर  चर्चा  समाप्त  होने  के  बाद  श्री

 कोसलराम  के  संक्रल्प  पर  चर्चा  क  जायेगी  |  उसके  पश्चात  ही  तीसरे  संकल्प  पर  चर्चा  की  जा  सकती

 है  अब  म॑  श्रो  लक्ष्मी
 नारायण  नाथक  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  संक्षेप

 मं
 अपनी  बात  कहें

 Dr.  Laxmi  Narain  Nayak  (Khajuraho)  :  Madam  Chairman,  I  rise  to  support  the
 resolution  by  Shri  Suman  regarding  abolition

 of  Upper  Houses  in  the  states,

 Ours  is  a  poor  country  and  we  will  have  to  see  that  all  infructuous  expenditure

 being  incurred  in  our  country  is  stopped.  It  is  a  fact  that  in  most  of  the  states
 there  are  no  Legislature  Councils  but  they  are  doing  well  without  facing  any  constitu-

 tional  or  legal  difficulties.  I  think  if  Lok  Sabha  to-day  adopts  this.  resolution  and
 then  amends  the  constitution  to  abolish  Upper  Houses  in  ‘the  states  then  the  people
 of  this  country  will  certainly  be  very  happy.  1  also  suggest  that  the  office  of

 Governor  should  also  be  abolished  in  the  interest  of  the  country.

 I  fully  agree  to  the  statement  that  during  the  course  of  the  debate  Upper  House

 only  repeats  the  same  ideology  and  view  points  which  are  already  stated  in  the  Lower

 House,  It  is  also  a  fact  that  Lower  House  or  Lok  Sabha  comprises  of  experts  in
 almost  all  the  fields  like  medical,  science  and  what  not.  Therefore  Lower  House
 is  completely  competent  to  legislate  on  each  and  every  field.  We  should  respect

 public  opinion  and  not  the  opinion  of  individual  member.  To-day  public  opinion
 is  in  favour  of  abolishing  the  system  of  Upper  Houses  in  the  state.  By  doing  so  we

 will  save  certain  money  which  should  be  spent  on  development  works  in  the  country
 for  the  benefit  of  common  people.  With  these  words  I  support  the  resolution  moved

 by  Shri  Suman.

 *  श्री  के०  राममूति  :  में  इस  संकल्प  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहना

 चाहता

 Shri  Ramji  Lal  Suman:  Madam,  with  your  permission  I  would  like  to  clarify
 that  my  resolution  does  not  propose  to  abolish  Rajya  Sabha  whereas  most  of  the

 speakers  have  expressed  their  views  regarding  Rajya  Sabha.

 श्री  के०  राममूति  :  श्री  रामजीलाल  सुमन  ने  मांग  को  है  राज्यों  में  विधान  परिषदों  तथा

 are  में  राज्य  सभा  को  समाप्त  कर  दिया  जायें  ।  में  इस  संक्रत्प  का  विरोध  करता हूं
 ।  मेरे  विचार

 से  माननीय  सदस्य  ने  यह  संकल्प  इसलिए  प्रस्तुत  किया  है  क्योंकि  जनता  सरकार  का  राज्य  सभा

 मे
 बहुमत

 नही ंहै
 तथा  वह  राज्य  सभा  से  उन  कानूनों  को  पास  कराने  मे  असमथ  है  ।  जो  लोक

 — ———

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रुपांतरण  ।

 *Summa

 in  Tamil.
 ised  ं सापता

 version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered
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 सभा  में  पास  जाते  है  afe  राज्य  सभा  द्वारा  उन  विधेयक  को  विफल  कर  feat  जाता  है  जिन्हें

 लोक  सभा  ने  पारीत  किया  है  तो  उसमें  कोई  प्रजातंत्र  विरोधी  बात  नहीं  है  ।  श्रो  अमृत  नाहटा  ने

 राज्य  सभा  को  जनता  को  आकांक्षाओं  का  विरोधों  सदन  बताया  है  ।  में  इस  कथन  से  सहमत  नहीं

 इस  संदर्भ  में  में  यह  कहना  चाहता हुं  कि  यदि  किसी  कानून  को  जिसे  लोक  सभा  और

 सभा  दोनों  ने  विधिवत  पारोत  किया  है  ।  न्यायालय  संविधान  विरोधी  बताकर  रद  कर  देता  है  तों

 क्या  यह  प्रक्रिया  प्रजातंत्र  के  सिध्दांत  के  अनुकुल  है  !

 a
 जनता  सरकार  न्यायपालिका  की  स्वतंब्वता  आदि  के  बारे  मे  बहुत  ढोल  पीटती  है  किन्तु

 न्यायपालिका  किसी  न  final  बहाने  से  विधिवत  पारीत  कारणों  को  रद  कर  देती  है  ।  क्या  यह

 प्रजातंत्र  प्रणाली  के  अनुकल  है  ।

 प्रजातंत्र  का  अर्थ  है  वाद-विवाद  तथा  निर्णय  ।  यदि  विरोधी  विचार  धारा  व्यक्त  जातों है

 तो  उसका  तात्पर्य  प्रजातंत्र  का  विरोध  नहीं  है  ।  ale  राज्यसभा  किसी  विधेयक  को  पास  नहीं  weet

 तो  इसका  अथ  यह  बिलकुल  नहीं  है  कि  प्रजातंत्र  प्रगालीका  अभाव  है  ।  मेरा  विचार  हैं  कि

 में  विघान  परिषदों  और  केन्द्र  में  राज्य  सभा  का  अपना  अपना  योगदान  है  ।  इन  great  के

 साथ  में  इस  संकल्प  का  विरोध  करता हूं  ।

 Shri  Yuvraj.  (Katihar)  :  I  wise  to  support  the  Resolution  moved  by  Shri  Ramji
 Lal  Suman..

 Article  168  ‘of  the  Constitution  of  India  provides  the  system  of  two  Houses  of

 Legislature.  Under  this  constitutional  provision  certain  states  have  created  the  second

 Honse,  that  is
 Legislative  Councils.

 Several  hon.  Members  have  stated  that  Upper  House  is  a  Super  Institution,  But
 this  House  cannot  suggest  any  amendment  in  any  Bill  connected  with  financial

 matters.  This  House  also  cannot  vote  down  the  Finance  Bill.  It  shows  that  the

 Upper  House  has  no  role  to  play  in  important  business  which  is  carried  out  by  the

 Lower  House.

 It,  is  surprisingly  a  fact  that  a  socialist  like  Swedan  has  accurately  abolished

 second  chamber.  Shri  Loknath  Mishra  was  also  against  the  provision  of  second

 chamber  and  he  moved  an  amendment  to  this  effect  during  the  debate  on  draft

 constitution.

 In  most  of  the  countries  the  system  of  second  chamber  has  been  abolished.  Second
 chamber  is  quite  useless  and  purposeless.  It  does  nou  perform  any  important  work.

 The  only  purpose  it  serves  is  that  it  provides  maintenance  to  politically  retired  persons.
 I  therefore,  suggest  that  Legislature  councils  should  be  abolished  in  all  the  States.

 श्री  सी०  के०  चप्पन  )
 में  श्री  सुमन  के  संकल्प  का  समर्थन  करता हूं  दो  सदन य

 प्रणाल  बहुत  Lal  प्रणाली  है  तथा  ब्रिटेन  की  संसदोथ  प्रणाली  पर  arearfza  है  ।  माननीय  सदस्यों

 ने  है  कि  राज्य  सभा  या  विधान  परिषदों  ने  कोई  सराहनीय  कार्य  नहीं  किया  है  इसकें

 अतिरिकत  मेरा  विचार  है  fH  हमारा  देश  एक  मरोब  देश  है  तथा  Ta  किसी  भी  प्रणाली  को

 सदन  नहीं  कर  सकता  जिसपर  भारी  खं  किया  जाथे  तथा  उसका  कोई  लाभ  नहों  महात्मा  गांधी
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 बशाख  1900  (3%)  विधान  परिषदों  को  समाप्त  के  बार  म  सकल्प

 का  भो  यही  विचार था  ।  हमें  य  याद  रखना  चाहिए  कि  हमारे  aa  में  राजनीतिक  दलों

 क  आधार  का  प्रजातंत्र  प्रणाली  कार्य  करती  है  कोई  सक  st  उसका  राजनीतिक

 दलों  के  आधार  पर  होगा  तथा  sat  विचारधारा  के  अनुरुप  कानून  बन  सकतें  हूं  इस  बात  को

 देखते  हुये  दसरे  सदन  द्वारा  नियंत्रण  रखने  की  बात  समाप्त  हो  जाती  हैं  ।  इसक  अतिरिक्त

 दूसरे  सदन  अर्थात्‌  राज्य  सभा  या  विधान  परिषद  का  उपयोग  कवल  हारे  हुये  राजनीति  नेताओं

 को  स्थान  देने  के  लिये  ही  किया  जाता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  उनका  अन्य  कोई  उपयोग  नहीं  है  ।

 मेरा  सूझाव  है  कि  विधान  परिषदों  को  समाप्त  कर  दिया  जाय  |

 Dr.  Ramji  Singh  (Bhagalpur)  :  In  the  modern  era  bicameral  system  of  legislature
 is  a  superstitious  approach  in  politics.  At  the  time  when  the  constitution  of  India
 was  being  framed  Dr.  Ambedkar  was  of  the  opinion  that  the  question  of  having

 Legislative  Councils  should  be  left  to  be  decided  by  the
 Parliament.

 The  fact  that

 Legislative  Councils  ate  only  in  some  states  shows  that  there is  no  utility  of  the

 second  Chamber in  the  states.

 Hon.  Member  Shri  Alpesan  has  placed  an  argument  that  second  Chamber  gives
 representation  to  various  interests.  But  he  should  also  know  that  only  vested  interests

 get  representation  in  that  House.  Only  those  interested  persons  get  representation
 therein  who  can  manipulate

 Shri  Algesan
 has  also  said  that  Lok  Sabha  may  take  hasty  steps  in  legislating  an

 statute  resulting in  hardships  to  the  nation.  But  he  should  also  realise  the  fact  that
 to  day  the  process  of  Legislation is  so  cumbersome  that  no  Bill  can  be  passed  hurriedly.

 Secondly,  in  Parliamentary  democracy  party  whip  plays  an  important  role  and  therefore,
 all  the  matters  are  decided  in  accordance  with  the  approach  of  the  political  parties.

 Even  Gandhiji  was  against,  bicameral  system  of  legislature  In  his  own  words

 I  have  no  fear am  certaimly  not  enamoured  or  do  not  swear  by  two
 legislatures.

 of  a  popular  legislature  running  away
 with

 itself  and  hastily  passing  some  laws  of
 which  afterwards  it  will  have  to  I  would  kke  to

 suggest
 that  experts  of  the

 various  fields  should  be  sent  to  their  respective  fields  and  not  in  any  political  forums
 framed  in  the  name  of  second  Chamber

 आधे  घंटो  का  समय  बढ़ाया  गया  AT  और  अब  वह  समाप्त  हो  गया  है समापति  महोदया

 श्री  बसंत  साठ  :  कृपया  15  मिनट  का  समय  और  दिया  जाय  ।

 तमावति  महोदया  इस  बार  म  सभा  ही  कोई  fata  कर  सकतो है  ।  कई  माननीय  सदस्य

 बोलना  चाहत है  ।  al  चल्ाप्पन  ने  भी  कहा है  कि  सो ०  पो!०  आई०  को  भी  समय  मिलना  चाहिये  |

 श्री  के०  गोपाल  :  मेरा  एक  सुझाव है  ।  अगला  संकल्प  अत्यंत  महत्वपण
 है  ।  अतः  कम

 से  कम  प्रस्ताव  का  उसे  प्रस्तुत  करने  का  समय  अवश्य  दिया  जाय  tafe  आवश्यक  हो  तो  आप  सदन

 का  समय  आघा  घंटा  बढ़ा  सकत  है  ।

 Shri  8.  P.  Mandal  (Madhepura):  Please  give  me  some  time

 समापति  महोदया :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  अभी  बोलना ' है  ।  इसके  बाद  प्रस्तावक  ने  इसको

 जवाब  देना है  ।  लेकिन  मेरे  लिये  इस  सदन  का  समय  एक  घंटे  तक  बढ़ाना  संभव
 ae हीं  लेकिन

 के  विवार  को  देखते  हुए.आधा  घंटा  बढ़ाना  बेहतर  होगा  और  ag  छह  aa  तक  पुरा

 जाना  जाईए  |  क्या  सभा  सदन  का  आधे  घंट  का  समय  बढ़ाने  के  लिये  सहमत
 है  ?
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 कछ  साननीय  सदस्य  जी  हां  ।

 श्री  safe  म ब स्‌ च्  मे  भी  अंपना  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहुंगा  ।-  मेरा

 संशोधन  यह  है  कि  मुझे  इस  प्रस्ताव  को  प्रस्तृत  करने  की  अनुमति  दीਂ  जाये  और  यें  दोनों  संशोधन

 आगामीਂ  सब्  में  रखे  जायंगे  ।

 सभापति  agleq  :  आपने  इस  पहले  भी  उठाया  था  और  यह  अस्वीकार  कर  दिया  गया  था  ।

 सदन  का  समय  बर्बाद  मत  करें  ।  यह  उचित  नहीं  है  ।  मेरे  साथ  सहयोग करे  ।  में  इसके  बाद

 आपकी  स  नंगा  |

 श्री  बसंत  साठ  )  :  मुख्य  मद्दा  यह  है  कि  द्वितीय  सदन  प्रमुख  राज्यों  के  लिय  बनाया

 गया  था  |  हमारा  देश  मुख्य  रुप  से  एक  उपमहाद्वीप  संविधान  बनाते  समय  पूरे  देश  के  लिए

 जोब  विशाल  एक  संविधान  बताया  गया  था  ।  लेकिन  सध्य  उत्तर  बिहार

 महाराष्ट  और  तमिलनाडू  जसे  राज्य  खुद  ही  राष्ट है  क्योंकि  ये  बहुत  बडे  राज्य है  F

 अंब  मुख्य  आलोचना  यह  है  कि  द्वितीय  सदन  यद्यपि  विशेष  हिसों  के  लिए है  ।  यह  इन  विशेष

 हितों  का  वास्तविक  प्रतिनिधि  नहीं  यदी  इसमें  कोई  खाली  हैं  और  यदि  हम  यह  चाहते  है  कि

 कार्मिक  संघों  या  faus  वर्गों  अथवा  प्राथमिक  शिक्षकों  और  अन्य  हितों  का  इसमें
 प्रतिनिधित्व

 चाहते  हैं  तो  संशोधन  के  माध्यम  से  ऐसा  कार्य  किया  जा  सकता है  ।  लेकिन  कोई  यह  नहीं  कह
 म सकता  फि  चूंकि  इंसको  कार्य  प्रणाली  में  कुछ  खामी  रह  गई  है  तो  यह  प्रणाली  स्वयं

 खराब  है  ।  इस  तक  का  कोई  आधार  नहीं  हैं  ।  !

 अनुच्छद  169  के  अन्तगंत  राज्य  विधान  सभाओं  को  अधिकार  दिया  गया है  कि  विधान

 परिषदों  को  समाप्त  कर  सकती  हैं  ।  विधान  सभा  के  सदस्य  ऐसे  राज्यों  के  लोगों  का  प्रतिःि

 करते  है  ।  पश्चिम  बंगाल  जेसे  कुछ  राज्यों  ने  यह  काम  पहले  ही  कर  दिया है  |  अतः  संविधान

 संशोधन  जसा  कि  यह  सझाव  fzat  गया  है  ह्म  विधान  सभाओं  अधिकार  पर  क्यों  हस्तक्षप

 करना  अनुच्छद  168  और  169°  में  संशोधन  करके  आप  अपने  हाथो ंमें  अधिकार  लना

 चाहत  ह  जो  कि  बहुत  अलोक  तान्त्रिक  है  ।

 जनता  पार्टी  के  सदस्यों  ने  बहुत  संकी ण  विचारधारा  अपना  रखो  है  ।  एसा  कर  रह

 है  कयोंकि  लोक  सभा  में  इनका  बहुमत है  ।  आंध  तमिलनाडु  aa
 राज्यों  में  दूसर  सदन  वे  यह  नहीं  समझते  कि  ये  विधान  सभ।ाय  उन्हें  सहयोग  देंगी  ।  अतः  ये

 संविधान  में  संशोधन  कर  अधिकार  अपने  हाथों  में  लेना  चाहतें  इसलिए  इस  संकल्प  का  विरोध

 करता  हू

 श्री  बी०  पी०  मण्डल  :  मेरे  विचार  से  राज्यों  में  दसरा  सदन  अत्यावश्यक  है

 धान  म  दूसरे  सदन  को  हटान  को  व्यवस्था  है  |  अनुच्छेद  169  में  हटाने  को  व्यवस्था  को  गई  है
 लेकिन  यह  व्यवस्था  अत्यंत  जटोल  है  ।  दूसरे  सदन  से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  राज्यों  के

 दूसर  सदन  का  कोई  प्रतिनिधो  स्वरुप  नही  है  ।  यदि  दूसरा  सदन  यू  ०एस०ए०  की  प्रणालों  पर  होता

 राज्यों  के  निर्वाचकों के  समर्थन  से  इसमे  प्रतिनिधित्व  होता  तो  वट  अमरीका  की  alae  की

 तरह  2
 तरह  Sh  होता  ।  लेफिन  यहां  इस  प्रकार  को  कोई  मामला  नहीं  है  ।  विधान  परिषद  walt
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 रखने  को  कोई  जरुरत  नही  है  ।  अतः  i TT VS  द  169  का  ठीक  तरह  से  संशोधन  किया  जाये  ।

 में  विधि  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हुँ  कि  वे  कुछ
 प्रगतिशील

 कदम
 उठायें

 |

 श्री  साठे  ने  कहा  है  कि  जनता  qTef.  में  होने  के  कारण  हम  इसे  लाये  हैं  और  आन्ध्र  प्रदेश  में

 हमारा  कोई  बहुमत  नही  है  ।  लेकिन  यह  गर-सरकारी  सदस्य  का  प्रस्ताव  है  यह  सरकार  का

 दृष्टिकोण  नहीं  है  ।  इस  प्रश्न  पर  विचार  करते  समय  हमें  दलीय  भांवनाओं  से  उपर  उठना  चाहिए  |

 में  विधी  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  इस  मामलें  पर  उचित  रुप  से  विचार  करें  और  कम  से

 कम  राज्यों  के  दूसर  सदनों  को  हटाने  के  बार में  कदम  उठाये |

 श्री  के०  zto  कोसलराम
 :

 आप  समय  बढ़ा  रहे  है  लेक्नि  मेरे  संकर्प  के  बारे

 में  क्याहुआ  ?

 सभापति  agter:  ग़्सा  सदन  की  सहर्मात  सें  हुआ  है  इसमें  में  कर  सकता  gl  मे

 जानता  हूँ  कि  आपका  संकल्प  महत्वपूर्ण  है  लेकिन  इसके  साथ  ही  आपको  इस  संकल्प  की  महत्ता

 जाननी  चाहिए  ।

 श्री  वेदव्रत  ger  :  सभापति  यह  एक  अच्छी  बात  है  कि  राज्य  सभा

 को  समाप्त  करने के  प्रश्न  पर  चर्चा  नहीं  की  जा  क्यों  य  सभा  को  समाप्त  करने  के

 लिए  वर्तमान  संविधान  के  अन्तर्गत  राज्य  सभा  में  दो-तिहाई  बहुमत  होना  चाहिए
 ।  मे

 विधान  परिषदों  को  समाप्त  करने  के  प्रश्न  पर  हम  चचा  कर  रहे  मर  विचार  विधान

 afc  ज्यादा  समय  तक  अस्तित्व  में  रह  चुकी  विश्व  के  कुछ  eat  में  संघात्मक
 राष्टों

 में

 राज्यों  म॑ं  कहीं  कहीं  एक  भी  सदन  सहीं  है  ।  दोनों  सदनों  में  लगभग  एक  ही  प्रकार  की  uraalan

 प्रक्रिया  होती  है  ।

 दूसरा  सदन  इस  देश  के  विभिन्न  हितों  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  कर  सकता  ।  हमें  देश  के  दलित

 लोगों  के  हितों  का  ध्यान  रखना  चाहिए  जिनमें  से  साठ  प्रतिशत  गरीबी  के  स्तर  स  नीचे  हें  ।  पार्टी

 अनुशासन  में  रहते  हुए  कोई  भ  संस्था  युक्त  रुप  से  अपने  विचारों  को  अभिव्यक्ति  नहीं  दे  सकती  ।

 एक  एसो  राजन  तिक  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जिससे  निर्वाचन  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  योग्य  व्यक्तियों

 का  चुनाव  हो  सके  |

 Shri  Ram  Vilas  Paswan  (Hajipur)  :  If  one  looked  into  the  Debates  of  Constituent

 Assembly  he  would  find  that  some  Members  were  totally  opposed  to  the  idea  of

 having  any  legislative  councils.  That  is  why  Shri  Ambedkar  had  said  that  these:

 were  being  provided  for  the  time  being  and  subsequently  if  the  Government  or

 Parliament  so  desired  they  could  ba  done  away  with.

 The  arguments  advanced  in  favour  of  retaining  the  Legislative  Councils  do  not

 carry  any  weight.  Weé  should  consider  this  resolution  in  an  impartial  manner.  Not

 only  Legislative  councils  be  abolished,  but  Rajya  Sabha  and  the  post  of  Governor

 should  also  be  abolished  and  the  money  thus  saved  should  be  spent  on  the  betterment

 of  the  poor  and  the  down-trodden  people.

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  :  इस  प्रस्ताव  को  लाने  का  जो

 भी  उद्देश्य  वहे  पूरा  हो  चुका  क्योंकि  अनेक  प्रस्ताव  चर्चा  प्रारम्भ  करने  के  लिए  ही  लाए

 जाते  है  और  मेर  विचार  में  वह  उद्देश्य  पूरा  हो  चुका  है  ।
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 इस  प्रकार  के  विषय  पर  मतैक्य  न  होना  स्वाभाविक  ही  है  और  इस  बारें  मे  शुरु  से  ही

 भिन्त  भिन्न  सत  रहे  हें  ।  संविधान  सभा  में  चर्चा  के  दौरान
 भी  मतविभिन्‍्तता  रही  है  ।

 उच्च  सदन  को  समाप्त  करने  के  लिए  एक  aH  यह  दिया  मया  कि  चुनाव  अलोकतान्त्रिकं  है

 इस  लिए  चुने  गए  भो  अलोकतान्त्रिक होंग  ।  ऐसी  बात  नहों  ¢—t  अप्रत्यक्ष  रुप  से  उन

 व्यक्ति  द्वारा  चुने  जाते  है  जो  स्वयं  जनता  द्वार  चुने  गए  |  ।

 सभापती  आप  अपना  भाषण  अगली  बार  जारी  रख  सकते  अब  हम  आधा

 घंटे  की  चर्चा  को  लेंगे  ।

 सिन्थेटिक्स  एण्ड  केमीकल्स  ft ०  बरेंली  द्वारा  राजनैतिक  दलों  की  दिए  गए  विज्ञापन

 ADVERTISEMENTS  GIVEN  TO  POLITICAL  PARTIES  BY  SYNTHETIC  AND

 CHEMICALS  LTD.,  BAREILLY

 श्री  विक्रम  (Arg TSpT)  :  में  आपका  अत्यधिक  आभारी  हूँ  कि  आपने  मुझे  सिन्थटिक्स

 एण्ड  केमीकल्स  लिमिटेड  नामक  एक  बड़े  एकाधिकारों  गृह  की  राष्ट्र  fade)  और  जनता  पार्टी

 विरोधों  गतिविधियों  का  भण्डाफोड  करने  का
 अवसर  मुझे  दिया  हैं  ।  सारी  एशिआ  में  यहीं  एक

 मात्र  सिन्थेंटिक  cas  संयंत्र  है
 जो  यू  ०पो ०

 डिस्टिलरों  सें  सस्तो  दरों  पर  प्राप्त  औद्योगिक  अलकोहल

 से  कृत्तिम  रबड़  का  निर्माण  करतो  है  ।

 सबसे  पहली  और  अत्यंत  सनसनी  खेज  बात  यह  है  कि  इस  कम्पनी  ने  जनता  पार्टी  के

 उम्मीदवार  के  विरुद्ध  चुनाव  में  खर्चा  करने  के  लिए  1977 के  4,40,000  रुपये  के  विज्ञापन

 तथा  35,000  रुपये  अखिल  भारतोय  काँग्रेस  कमेटो  को  दिये  ।  इस  कम्पनी  ने  किसी  अन्य  पार्टी

 को  रुपया  न  देफर  केवल  क कॉप्रस  कों  हो  दिया  इसका  क्या  कारण  है  वह  केवल  कम्पनी  के

 प्रबन्धक  ही  जानते है  ।  जनवरी  1977  में  अंग्रेजी में  गणतंत्र  दिवस  कॉग्रेस  के  27  संस्करणों  के  लिये

 10,000  रुपये  प्रति  पृष्ट  के  हिसाब  से  इसने  2,70,000  रुपये  के  विज्ञापन  दिये  ।.

 ग्राम  प्रक्रिया  यह  है  कि  बड़े  उद्योग  विज्ञापनों  का  भुगतान  विज्ञापनों  के  प्रकाशित  होने  और

 स्मरणिका  अथवा  पुस्तक  को  मिलने  पर  करते  है  ।  परन्तु  यहा  1977  के  चुनावों  में  जनता

 पार्टी  के  उम्मीदवार  को  हराने  के  उत्साह  में  रुपया  पेशगी  दे  दिया  गया  ।  fears  का  प्रश्न  यह  है

 कि  कम्पनी  कायें  विभाग  ने  विज्ञापनों  को  अनुमति  क्यों  करदी  ।  तथा  28,000  अंशधारियों  के

 मुल्य  पर  राजनीतिक  काय  के  लिए  इतनों  बड़ी  राशी  देने  पर  कम्पनी  को  कोई  दण्ड  कयों  नहीं

 दिया  गया  ।  इतनें  बड़ें  विज्ञापन  देना  इस  कम्पनों  के  जनता  पार्टी  और  उसक  सहयोगीयों  के  प्रति

 ast  पता  चलता

 सरफार  पर  मामले  को  जाँच  करे  और  कम्पनी  के  बोर्ड  में  दो  सरकारी  सदस्थ  रखने  की

 व्यवस्था  करें  जिससे  इसको  गतिविधियों
 पर

 पुरो  तरह  से  आख  रखी  जा  सके  |

 घण्टे  की  चर्चा  ।

 *Half-an  ह ह  ह four  Discussion.
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 सिर्थाटक्स  एण्ड  कैमिकल्स  बरली

 द्वारा  राजनितिक  दलों  कौ  दिये  गय  विज्ञापन 22  1900  (MF)
 os  विधी

 मेर  पास  कम्पनी  के  कई  और  घोटालें  भी  यादि  सरकार  इन  सबकी  जाँच  कर  लें  ata

 बता  सकता हूं  ।

 इस  कम्पनो  में  सरकारी  संस्थाओं  क  86,58,250  रुपय  के  अंश  है  |  जब  कि  कम्पनी  का  प्रबन्ध

 इतना  खराब  है  और  वह  इतनी  अवध  गतिविधियों  में  लगी  है  तब  दो  सरकारी  fazaai  और  दो

 सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  के  निद  शकों  के  बिना  इस  ऋण  मही  दिया  जाना  जिससे  इसकी

 गतिविधीयों  पर  निगाह  रखी  जा  सके  ।  कम्पनी  के  सभी  कागजों  को  हस्तगत  कर  उनकी  उचित

 जाँच  करायी  जाये  |

 The  hon.  Member  has  drawn  the  attention  of Dr.  Ramji  Singh  (Bhagalpur)

 the  August  House  to  Mundhra  and  Pondicherry  Scandals;  The  matter  should  be

 looked’  into  atleast  by  CBI

 at}  saitfaria  wa,  यह  सिन्थ  टिक  कमिकल  फर्म  न्यनाटिक

 are  के  परिवार  की  फर्म  है  और  इसे  एक  व्यापार क  कम  कहकर  डाकुओं  की  फर्म  कहना

 चाहिए  सथा  इसका  मुख्यालय  बरेली  की  बजाय  चम्बल  घाटी  में  होना  चाहिए  ।  लॉक  लेखा

 सित  के  17:  a  प्रतिब्रेदन  में  बताया  गया है  इस  कंपनी  को  102.94  करोड़  पर  सीमाशल्क

 की  छट  दी  गई  तथा  88.  20  लाख  रुपय  की  राशि  की  विदेशी  महा  भी  आयात  के  लिय  इसकी

 माबंटित  की  गई  परन्तु  बड़े  array  कि  बात है  की  75  अविलम्ब  आधार  पर  आयात  किय  जाने  क

 are  भी  हुम  कंपनी  में  18  महीने  तक  आयातित  सामग्री  के  कांडला  पत्तन  से  नहीं  और

 कि  बाद  में  उसके  पन  निर्यातਂ  अथवा  किन्ही  अन्य  उत्पादनों  में  उसका  इस्तेमाल  करने  अनुमति

 मांगी  थो  ।  पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  ने  सामग्री  नत  उठाय  जाने  कारण  वंगनों  की  कमी

 बताया  जर्बेकि  tara  बोर्ड  ने  बताया  कि  वगनों  faz  कोई  आवदन  gt  किया  गया ।

 इस  तरह  आयातित  अल्कौहोल  का  उपयोग  किसी  अत्य  उद्योग  क  लिये  किया  मया  ।''

 ये  लोग  किसी  को  भी  खरीद  सकते  थे  ।  भतपव  प्रधान  मंत्री  ने  आई०  Alo  argo

 तथा  कालिचन्द  को  एक  दो  बार  में  234  करोड़  रुपय  को  सीमाशुल्क  की  छट  दी  थी  ।

 साक्ष्य  क  दौरान  एक  रोचक  बात  यह  भी  सामने  आई  कि  14-8-1972  को  श्री  बी०  एन०

 टण्डन  क  कमरे  में  हुई  बठक  में  हुई  कार्यवाही  को  fears  ही  नहीं  रखा  गया  ।  254  करोड़  रुपय

 क  मलय  की  सर  Se  aaa  इंदिरा  गाधी  ने  दी  थी  तथा  इसमें  उन्होंने  3  करोड़  रुपये  कमाये  थे  ।

 सभापति  राजन  तिक  दलों  को  खरीद  लेने  या  रिश्वत  देनें  का  सब  तरोका  आज

 कल  उन्हें  प्रकाशित  होनेवाली  अथवा  काल्पनिक  CHTTHTAT  के  लिये  विज्ञांपन  देने  का  है  ।  अब  पता

 चला  है  कि  जिन  स्मारिकाओं  के  लिये  उन्होंने  जो
 70  करोड़  रुपये  की  विज्ञापन  राशि

 एकत्तित
 की

 थी वे  कभी  छपी  ही  नहीं  ।
 यह

 एक  गंभीर  अपराध  है  ।
 मे

 इस  संदर्भ  में  मंत्री  महोदय  से  एक  ऐसा

 आश्वासन  चाहुंगा  |  वह  इस  श्रड्टाचार  को  दूर  करने  के  उपाय  सोंचे  वह
 राजनतिक  दलों  द्वारा

 अथवा  उनके  स्वाभित्व  वाले  प्रकाशनों  को  विज्ञापन  देक्के  पर  प्रतिबंध  लगाये  ।

 प्रो०  पी०  जी०  (Teal) : :  इस  आधे  घण्टे  की  चर्चा  से  देश  क  राजनतिक  क्षेत्र

 में  विशेषकर  भूतपूर्व  सत्तारूढ़  दल  की  राजनीति में  इतन ेव्यापक  भ्रष्टाचार  कीं  पोत  खुली  हैं
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 [sto  पी०  जी०  मावलंकर

 और  पाया  गया  है  कि  राजन  तिक  दल  ऐसा  कसा  गत्दा  तथा  खतरनाक  खेल  खेलते  हें  आदि  के

 कारण  राजन  तिक  दलों  की  साख  और  स्वीकार्यता  लौगों  की  नजरों  में  गिर  जाती  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  दो  मई  को  जो  उत्तर  दिया  था  वह  स्पष्ट  नहीं  था  ।  गणतंत्र  दिवस  के  11

 संस्करणों  का  क्या  अर्य  है  ।  क्या  यह  काँग्रेसी  प्रकाशन  मासिक  था  अथवा  कि  ग्यारह  अलग  अलग

 प्रकाशन  छपे  थे  या  फिर  एक  ही  संस्करण  की  ग्यारह  प्रतियाँ  थी  जिन  के  लिये  दस  हजार  रुपये

 प्रात  पृष्ठ  लिया  गया  था  ।  मंत्री  महोदय  तत्संबंधी  अपने  वक्तव्य  को  संसद  में  संपष्ट  करके

 qa  ॥

 विधि  मंत्री  ने  कहा  है  कि  उन  पत्चिकाओं  की  कोई  प्रति  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 में  मानता  हूं  कि  यह  सरकारी  नहीं  है  परन्तु  क्प्रा  मंत्लालंय  ने  उन  प्रकाशनों  को  पढ़ा  है

 तथा  क्या  यह  निश्चय  किया है  कि  उक्त  प्रकाशन  छपे  भी  थे  अथवा  नहीं  ?  क्या  उन्होंने  ये

 शन  देखे  है  ?  बेशक  वह  इन  प्रकाशनों को  सभाਂ  पटल  पर  न  रखें  परन्तु  वह  इतना  तो  अवश्य

 बतायें  कि  उन्होंने  ये
 प्रकाशन  देखे  है  अथवा  नहीं

 |  क्या  इस  मामले  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा

 पूरी  जांच  कराई ,जा  रही  इसके  अतिरिकत  क्या  जनता  सरकार  TA  कानूनी  उपाय  करने  जा  रही

 जिनसे  कि  ए  सी  बातें  भविष्य  में  न  निश्चय  ही  यह  जिसके  बारे  में  यह  चर्चा

 चल  रही  है  दोषीਂ  पाई  गई  परन्तु  यदि  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  तथा  अन्य  प्रशासक  ऐसा  करते

 चले  गये  तो  सभा  को  ag  जानने  का  atrfarare  है  कि  क्या  इस  समचे  मांमले  का  भण्डाफोड  किया

 जायेगा  ?

 वर्तमान  कानूनी  के  अनुसार  जनता  सरकार  इन  अपराधों  के  लिये  क्या  वाही

 करने  जो  रही  है  क्या  सरकार  कम्पनी  कानूनों  में  कोई  परिवतंन  करने  का  विचार  we  रही

 ताकि  दोषी  व्यक्तियों  को  दण्डित  किया  जा  सके  ?

 अन्त में  मैं  विधी  मंत्री  से  यह  आश्वासन  भी  चाहूंगा  कि  वर्तमान  सरकार  अपने  दल  के  लिये

 चन्दे  एकत्रित  करने  हेतु  ऐसे  गन्दे  रास्ते  भर  नहीं  जायेगी  ।

 मंत्री  महोदय  से  मुझे  अपने  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  पाने  की  आशा  है  ।

 न्याय  और  कंपनी  कायें  मंत्री  (  श्री  शांती  भूषण  )  :  नियम  55  के  अधीन  यह

 घण्टे  चर्चा  लॉफ  महत्व के  प्रश्न  पर  अथवा  किसी  एसे  विषय  पर  स्पष्टीकरण  लेने के  लिये

 उठाई  नहीं  है  जिसका  उत्तर  पहले  दिया  जा  चुका है  ।  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  द्वारा  उठाई  गई  यह

 चर्चा  को  2  1978  को  एक  तारा  ~ [HE  प्रश्न  संख्या  944  के  उत्तर  से  पैदा  हुए  कुछ  मुद्दों  पर

 स्पष्टीकरण  के  लिय  है
 ।

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  ये  ae  उठाये गये  है  ।

 अब  जहां  तक
 इस

 प्रश्न  का  संबंध  है  स्थिति  यह  थी  कि  इस  कम्पनी  ने  1977  में  अर्थात्‌  चुनावों
 के  पहले  एक  राजनतिक  दल  को  आखिल  भारतीय  काँग्रेस  को  विभिन्न  स्मारिकाओं  में  विज्ञापनों

 के  लिये  4,7  5,000  रुपय  अदा  किये
 थे  ।

 कम्पनी  द्वारा  दी  गई  जानकारी के  अनुसार  उन

 स्मारीकाओं  की  प्रतियां  जिनमें  4,4  0,000  रुपयों  के  मूल्य  के  विज्ञापन  प्रकाशित  हुये  थे  उन्हें  प्राप्त

 गई  हैं  किन्तु  उन  स्मारीकाओं को  प्रतियां  उन्हें  नहीं  मिली  हैं  ।  जिनमें  शेष  35,000  रुपयों
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 12  1978  द्वारा  राजनितिक  दलों  को  दिये  गये  विज्ञापन

 के  न्य  के  विज्ञापन  प्रकाशित  हुय ेहै  ।  उनका  कहना है  कि  इस  कल  रोशि  का  भगतात

 अलग  अलग  न  करके  एक  साथ  fear  गया  था  ।  faa  स्मारीकाओं  की  प्रतियां  उन्हें  प्राप्त

 नहीं  हुई  हूं  उनके  बारे  मं  बताधा  गया  है  कि  उन्हें  काग्रेस  पार्टी  ने  एक  पत्न  लिखा  था  जिनमें

 cma  था  फि  उपकर  fear  स्थित  er gtad  सोल  कर  दिये  गय  si  इसलिय  शेष  स्मारिकाओं

 की  नहीं  भजी  जा  सकी  ।

 जहाँ  तक  उस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  कि  इन  स्मारिकार्य  क्यों  प्रकाशित  ऐसा  करने  का

 कारण  यह  था  कि  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  अपनी  पथकਂ  स्पारीका  प्रकाशित  की  गई  तथा  इस  कम्पनी

 ने  सभी  स्मारीकाओं  के  लिये  विज्ञापन  दिया  ।  प्रत्येक  विज्ञापन  के  लिये  10,000  रुपये  के  मूल्य  का

 विज्ञापन  दिया  ।  इस  प्रकार  कुल  राशि  2,70,000  रुपये  हो  ng  |  इसके  अतिरिक्त  कुछ  राजयो ंने

 हिन्दी  में  और  कछ  राज्यों  ने  अपनो  भाषाओं  में  ear fonte  प्रकाशित  जिन  के  लिये  10.  हजार

 और  6000
 रुपयों

 के  मूल्य  के  विज्ञापन  दिये  गये  ।  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  चंकि

 विज्ञापन  देने  वाली  कम्पनी  को  स्मारिका  की  एक  प्रति  है  और  कोई  भो  कम्पनी  उस  प्रति

 को  fay  को  देना  नहीं  चाहती  i  अतः  उन  प्रतियों  को  सभा-पटलਂ  पर  सम्भव

 नहीं  हैं  ।  केन्द्रीय-जांच  ब्यूरो  ने  इस  प्रकार  की  कुछ  प्रतिया  अन्त  स्रोतों  से  प्राप्त  कर  ली  हैं  ।

 अतः  यडू  तो  नहीं  मूना  जा  सफलता  फि  स्पारीकाएं  प्रकाशित  नहीं  हुई  तथा  यह  सब  गोलमाल  था  ।

 मने  उस  सम्बन्ध  में  पहले  भी  एक  बार  सदन  को  बताया  था  fH  peqhaat  ारा  राजनीतिक

 दलों  की  earicayat  आदि  के  लिये  विज्ञापन  देने  का  मामला  काननी  तौर  पर  अत्यन्त  विवादास्पद

 ह  ।  राजनीतिक  दलों  की  स्मारोकाओं  इस  प्रकार  विज्ञापन  देना  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा

 के  अन्तगत  अपराध  हं  ।  किन्तु  इस  मामले में  कुछ  कम्पनियों  ने  विरोध  किया  तथा  कुछ

 प्रसिद्ध  विधिशास्त्रियों  की  इस  राय  का  सहारा  लिया  कि  प्रत्येक  मामले  में  एसा  करना  अपराध

 नहीं  हो  सकता  ।  यह  देखवा  होगा  कि  faatt  की  दर  क्या  है  तथा  उस  पत्त्िका  का  aH  लेशन

 फितता  हैं  ।  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  करने  के  लिय  कि  विभिन्न  क्म्पोनयों  ने  इस  प्रकार

 राजतोतिक  दलों  को  फ़ितने  विज्ञापन  fea  है  एक  परीपत्र  जारी  किया  उ  परीपत्र  के

 अनुसरण  में  सरकार  को  जो  जानफारी  प्राप्त  हुई  उसमे  ease  विदित  हुआ  कि  हजार  कम्पनियों  ने

 उस  प्रकार  के  विज्ञापन  दिये  हं  ।  इसके  आधार  पर  हमन  FETT  मामला  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरों  को  सोप  fear  तया  उस  कहां  fe  इंस  बात  का  पता  लगाया  जाय  कि  एसे  faat-

 पनों  को  दर  उचित  थी  at  अनचित  थी  ।  यदि  विज्ञापनों  की  दर  मलय  क

 बराबर  यथा  उसक  आस  पास  है  तो  यह  कहना  कठिण  है  कि  उससे  धारा  239  क  का  उल्लंघन

 होता  है  freq  ale  विज्ञापन  की  दरे  असंगत  है  तो  वह  निश्चित  ही  दान  था  चंदा  के  समान  है  तथा

 उससे  इस  घारा  फा  होता  है  ।  उस  बार  में  अभी  कन्द्रीय  जांच  ब्युरो  तथ्यों  का  पता  लगा

 रहा  है  |  केत्द्रोप  जांच  ब्युरों  ने  बताया  है  कि  इस  मामलें  में  काफो  समय  लगेगा  तथा  उन्होंने

 रोध  फिया  &  जित  मामलें  की  जांच  कंन्द्रोय  जांच  ब्पुरों  द्वारा  की  जा  रही  है  उसकी  जांच  फ्सी

 अन्न  उ्जेवों  से  पड़ो  फाई  जातों  चाहों  क्यों  कि  उससे  उनकें  कार्य  में  बाधा  पडती है  ।

 जहां  तक  कंपनी  अधिनियम  के  पूर्नारिक्षण  का  प्रश्न  है  सदन  को  ज्ञात  है  कि  कम्पनी  अधिनियम

 are  7  हाधिकार  तथा  प्रतिअन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  के  बार  में  सच्चर स समिति  द्वारा

 विचार  किया  जा
 रहा

 है
 ।

 225



 Advertisements  given  to  political  parties  by
 Synthetics  and  Chemicals  Limited,  Bareilly  May  12,  1978

 ा

 श्री  sarfaagq  बस  :  इस  समय  कितनी  कंपनियों  के  विरुध्द  म  कदमा  चलाने  का  विचार  किया

 श्री  शांती  AIT  :  जांच  काय  परा  होन  से  पहले  इस  बार  में  कछ  कहना  सम्भव  नहीं  है  ।

 (  )  जब  तक  साक्ष  प्राप्त  नहीं  होते  तब  तक  मुकदमा  चलाना  मरे  x faz  सम्भव  नही  है  ।

 पी  सरन्द्र  विक्रम  न  एक  कम्पनी  द्वारा  की  गयी  जालसाजी  का  उल्लख  किया है  |  इस  सम्बंध  a

 सदन  को  बताना  चाहता  हूँ  कि  कम्पनी  अधिनियम  की  237  ख  के  अधीन  इन्स्पेक्टर  की

 faced  करा  दी  गयी  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  कोई  विशिष्ठ  जानकारी  हैं  ती  हम  उसका

 लाभ  उठायंग  ।  केंवल  जालसाजी  कहन  से  कोई  लाभ  नही  होता

 of\ tex  :  मर  पास  सामग्री  है  मे  उस  मंत्री  महोदय  को  इन्स्पेक्टर

 को  नही  दूंगा  ॥

 शांती  भूषण  :  मरा  आशय  भी  यही  है  ।  आप  उस  कम्पनी  कान  दें  ।

 उसके  पश्चात  लॉकसभा  सोमवार  15  1978/25  1900  (xa)
 क

 बजे  |: हु  Go  तक  के  लिय  स्थणित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Mond:
 ष्

 May  15,  1978

 Vaisakha,  25,  1900  (Saka).
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